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विदेश नीति का 
परिचयात्मक विश्लेषशा। 


[पप्ताह एशए079ए2ट/0ए४ 48५55 067 
४0एड्राठार एणा॥८९] 


वर्तमान संसार राष्ट्रों का संसार है जिसमें स्थित इकाईयां विज्ञान के 
आविष्कारों के परिणाम स्वरूप एक दूसरे के श्रत्यन्त निकट श्रा गई है। 
द्र तगामी यातायात वे साधनों ने तथा संचार की कार्यकुशल व्यवस्था ने 
सारे संसार को एक परिवार का रूप प्रदान कर दिया है| दो देशों नेः बीच 
की दूरी श्राज नाम मात्र की रह गई है; किन्तु फिर भी देशों के परस्पर विरोधी 
हितों ने उनके बीच अन्तर तथा मन मुटाव की खाईयों को प्रत्यन्त गहरा 
बना दिया है। सम्प्रभुता की घारणा, जिस पर कि राष्ट्र राज्य का ग्रम्वित्व 
निर्मर करता है, विश्व के देशों को कुछ भी करने की स्वत्तन्त्रता प्रदाद करती 
है । हर देश अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए एक विशेष समय में कुछ भी 
निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र है। किसी भी देश को कानुनी रूप से यह 
भ्रधिकार प्रप्प्त नहीं है कि वह दूसरे देशों के निर्णायों में किसी प्रकार का 
हस्तक्षेप कर सके । इस प्रकार हर देश श्रपने आप में एक स्वतन्त्र इकाई है 
श्रौर इस नाते वह स्वयं ही इस बात का निणेय करेगा कि क्रिस देश के साथ 
वह मैत्री सम्बन्ध रखे और किस के साथ वह तनाव पूर्ग संबंध रखे । दूसरे 
शब्दों में एक देश की विदेश नीति का स्वरूप, विशेपताणे एवं स।धन प्रायः वे 
ही होंगे जो कि वह स्वयं निर्घारित करेगा । इस सप्रम्बन्ध में कोई भी देश 
किसी अन्य देश का हस्तक्षेप स्वीकार करने के लिए वाध्य नहीं है। एक देश 
की जनसंख्या चाहे कितनी ही कम हो, उसका ज्षेत्रफल चाहे कितना ही छोटा 
हो, सैनिक शक्ति की दृष्टि से चाहे वह कितना ही हीन हो और उसके साधन 
ज्ोतों की स्थिति चाहे कितनी ही कमजोर क्‍यों न हो किस्तु फिर भी जब तक 
वह सम्प्रभुता सम्पन्न है उस समय तक अश्रपने, से अधिक शक्तिशाली देश के 
दबावों का विरोध करने के लिए वह समर्थ होता है । इस दृष्टि से संसार 
के सभी राष्ट्र समान समझे जाते हैं । संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्रों की इसी 
समानता के सिद्धान्त पर श्राधारित है । यह विश्व समाज की इक।ईयों की 
सैद्धान्तिक वस्तुस्थिति है । इसकी व्यावहारिक स्थिति इससे पर्याप्त भिन्‍न हैं । 


वास्तविक व्यवहार का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 
कोई भी देश श्रपने श्राप में इतना स्वतन्त्र नहीं है जितना कि सिद्धान्त रूप से 
उसे समझा जात्ता है । प्रत्येक देश की राष्ट्रीय नीतियों का तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय 
व्यवह्ा र का उसके पड़ौसी देशों तथा विश्व के श्रन्य देशों पर पर्याप्त प्रमाव 
पड़ता है । ग्रेट ब्रिठेन मे श्रपने पौण्ड का श्रवमूल्यतत किया । यह उसका घरेलू 


|] विदेश नीति 


मामला थ्रा और ऐसा करने का उसे पूरा-पूरा अ्रधिकार था किन्तु इस सब के 
बावजूद मी उसका यह निर्णय एक झ्ोर तो विश्व की तत्कालीन ग्राथिक 
स्थिति का परिण मं था और दूथरी ओर यह अन्य देशों के ऊपर भी प्रमाव 
डालने में सक्षम था । यही कारण है कि ग्रेट ब्रिठेत के मुद्रा अ्रवमूल्यन के 
तुरन्त वाद ही अनेक देशों ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया झौर ग्रन्य 
कुछ देश भी इसकी सम्भावनाओ्रों पर विचार करने के लिए मजबूर हो गये | 
यह एक उदाहरण मात्र है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी देश 
अन्य देश द्वारा अपनाई गई नीतियों के प्रभावों से भ्रछृूता नहीं रह सकता भ्रौर 
न ही वह देश श्रपनी नीतियों के प्रभावों को केवल अपनी सीमाग्रों में ही 
संकुचित कर पाता है | ऐसी स्थिति में हर देश को पर्याप्त विचार विमर्श 
के बाद यह तय करना होता है कि वह ग्रन्य देशों के साथ किस प्रकार के 
सम्बन्ध रखे जो कि उसके स्वयं के राष्ट्रीय ह्वितों की सिद्धि कर सके झौर 
अन्य देशों के ह्वितों के भी विरुद्ध न हों । 


प्रत्येक देश को श्रपनी विदेश नीति तय करनी होती है । वर्तमान 
संसार में कोई मी देश दूसरे देशों की न तो अवहेलना कर सकता है गौर व 
ही उसका विरोधी रुख अपना सकता है। ऐसा करता उसके स्वयं के ही हित 
में नहीं होता । विभिन्‍न देशों की पारस्परिक ही चाहे कितनी ही क्‍यों न हो 
उनके बीच थोड़ा वहुत सम्बन्ध श्रवश्य रहता कै । विदेश नीति तय करते 
समय एक देश की सरकार को कुछ कार्य करने का श्र कुछ कार्य न करते 
का निर्णय लेना होता है । राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों का महत्व संयुक्त 
राष्ट्र संघ की स्थापना तथा अ्रनेक नये राज्यों के अम्युदय के कारण झौर भी 
अधिक महत्ववर्ण बस गया है। यद्यपि ग्राज भी हर देश सम्प्रभु है तथा इम 
तथ्य को प्रत्येक दूसरे देश द्वारा भी स्वीकार किया जाता है किन्तु फिर भी 
पारस्थरिक सम्बद्धता इतनी घनिष्ट एवं निकटवर्ती बन चुकी है कि दूतरे 
देशों के प्रमःव से कोई भी अछ्यूता नहीं रह सकता । श्राज क्रोई मी महाशक्ति 
विश्व जनमत, विश्व संस्था, अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं समभौते श्रादि की 
अवहेलना करके प्रधिक समय तक नहीं रह सकता । राष्ट्रों की पारस्परिक 
निर्मस्ता की स्थिति ने प्रत्येक छोटे व बड़ो देश की कुछ भी करने की 
स्वतन्त्रता को मर्थादित बना दिया है | कुल मिलाकर इस समय की स्थिति 
यह है ॥ कोई गी देश 'एकला चलो रे' की नीति नहीं श्रपना सकता ! उसे 
प्रत्येक देश के साथ किसी ने किसी प्रकार के सम्बन्धों का विकास करना 
पड़े गा । इन सम्बन्धों का रूप झनेक वातों पर निर्मर करता है। ये बातें उस 
देश के प्रधिकर में हो मी सकती हैं और नहीं मी । ताश के खिलाड़ियों की 
भांति प्रत्येक देश को कुछ पत्ते प्रदान कर दिये जाते हैं। इन पत्तों भर्थाव्‌ 
निश्चित परिस्थितियों का चयन प्रायः उ। देश की इच्छा पर निर्मर नहीं 
रहता । उसके अधिकार की बात तो केवल यह है कि वह इन परिश्थितियों 
का प्रयोग किस प्रकार करता है | इस प्रकार कोई मी देश बाहरी वातावरण से 
अपने आपको अ्रछूता नहीं रख सकता । वह वातावरण का स्वयं निर्माण भी 
करता है और उससे प्रमावित भी होता है। ब्लेक तथा थाम्पसत का यह 


कहना सही है कि “राष्ट्रों द्वारा एक स्थित विश्व-वातावरण के सन्दर्भ में 


शा विदेश नीतिः 


विदेश नीति के श्रध्ययन के प्रमुख दृष्टिकोरश 
[एत्नज्नं८ 50ए7०्॥०ा९४ (0 06 8500४ ०" 7००ं१० ९०० | 


किसी मी देश की विदेश नीति का अध्ययन करते समय विभिन्‍न दृष्टिकोण 
ग्रपनाये जा सकते हैं | तथ्यों की जानकारी किस रूप में की जाये तथा उनके 
परिणामस्वरूप जो निष्कर्ण निकाले जाय्रे उनका महत्व किस प्रकार आंका 
जाये यह वात अध्ययन कर्ता द्वारा स्वयं ही निर्धारित की जायेगी । श्रध्ययन' 
के समय जो मी दृष्टिकोरा श्रपनाया जायेगा उसके फलस्वरूप घटनाओं का 
क्रम भी वैसे ही संजोया जाएगा। विदेश नीति के किस तत्व को श्रधिरु 
महत्व दिया जाये और किस तत्व को कम महत्व दिया जाये यह बात भी 
अ्रपनायें गये विशेष दृष्टिकोश के श्राधार पर निश्चित की जाती है। ब्लैक 
श्रौर थाम्पसन ने विदेश नीति का अध्ययन करने के लिए श्रपनाये जाने वाले 
दृष्टिकोणों को चार भागों में विभाजित किया है । ये निम्न प्रकार हैं-- 


१. ऐतिहासिक, कानूनी तथा व्यास्यात्मक तरोका' 
[प्रांाणां९४), ॥,९.्४५१८९ थात 0९5८एफाए€ चिंर॥०४ ] 


विदेश नीति के श्रष्ययन का एक तरीका यह होता है कि जिस देश की 
विदेश नीति के सम्बन्ध में हमे जानकारी प्राप्त करनी हैं उसके विगत 
इतिहास की जानकारी प्राप्त करें तथा यह रखें कि झ्रतीत काल में किस देश 
के साथ उसके सम्बन्ध किस प्रकार के रहे थे, उसने किन राष्ट्रीय हितों को 
प्रपनी विदेश नीति का लक्ष्य बनाया था, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उसक्रे द्वारा 
कौन-कौन से साधन प्रपनाये गये थे तथा उनके परिणामों के सम्बन्ध में उस देश 
की कया प्रतिक्रिय। रही है । यह सब जानने के बाद हमें यह मालूम हो जाएगा 
कि उस देश के द्वारा इस समय किन देशों के साथ क्‍या सम्बन्ध रखे जा रहे 
है तथा वह भ्रगने राष्ट्रीय हितों की सिद्धि के लिए क्‍या साधन शअ्रपना रहा 
है । इस प्रकार श्रतीत इतिहास की जानकारी वतंमान की वस्तु-स्थिति पर 
प्रकाश डालने में समर्थ होती है । इतिहास के श्रध्ययन से वर्तमान के सम्बन्ध 
में निष्कर्ष निकाले जाते हैं । है 


कानूनी तौर पर विश्लेपण करते हुए यह देखा जाता है कि एक देश 
के मंविधान तथा कानून में क्‍या प्रावधान किये गये हैं । श्रनेक देशों के संवि- 
धान में उसकी विदेशी नीति से सम्बंधित कई एक संकेत प्राप्त होते हैं । 
उदाहरण के लिए साम्यवादी चीन का संविधान यह कहता है कि वह सोवियत 
संघ के साथ मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखेगा। इसी प्रकार सोवियत रूस का 
सविधान भी साम्यवादी देशों के साथ मैंत्री सम्बन्ध बनाये रखने की बात 
बहता है । मारतीय संविध:न में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व विश्व 
शांति एव सहयोग की दिशा में देश को श्रग्रसर करने का प्रयास करते ८ । 
इन प्रकार हर देश का संविधान प्रत्यक्ष ग्रथवा श्रप्रत्यक्ष रूप से यह स्पप्ट कर 
देता है कि किसके साथ उसे किस प्रकार के सम्बन्ध रखने हैं और विश्व 
ममाज में उसका क्या स्थान होगा । जब कभी उस देश की विदेश नीति का 


“विदेश नीति का परिचयात्मक विश्लेषण शो 


श्रध्ययन किया जाये तो इन कानूनी प्रावधानों का अध्ययन कर लेगा भी 
पर्याप्त उपयोगी रहता है । 


विदेश नीति के श्रध्ययन के लिए अपनाये गये इस ऐतिहासिक एवं 
कानूनी दृष्टिकोण में विवरणात्मक तरीके की सहायता ली जाती है। अतीत 
की घटनाओं का तथा कानूनी प्रावधानों का यों की त्यों विवररा प्रस्तुत किया 
जाता हैं। इनका विश्लेषण नहीं किया जाता श्र न ही इनमें कारण-कार्य 
का सम्बन्ध स्थापित किया जाता है । इस दृष्टिकोण से यदि हम संयुक्त राज्य 
अमरीका की विदेश नीति का श्रध्ययन्र करें तो पार्थेगे कि इस देश ने मुनरों 
सिद्धान्त को अपना कर श्रपने आपको शेप संसार से प्रथड रखा तथा यह 
प्रयास किया कि कोई भी बाहरी देश इस महाद्वीप की घटनाओं में हस्तत्ेप 
न करें तथा यह स्वयं भी उन देशों दो घटनाओं में कोई रुचि नहीं दिखा 
रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में ग्रमरोका को भाग लेना पड़ा किन्तु बदद में 
फिर इसने विश्व की घटनाग्रों की ओर से कछुए की भांति अपने अगों को 
सिकोड़ लिया ६ ह्वितीय विश्व युद्ध में पुन: प्रमरीका को भाग लेना पड़ा और 
इसके बाद भ्रपने प्नतीत के भ्रनुभवों से लाभ उठाकर वह फिर से पार्थद्यवाद 
की नौति की भर नहीं मुड्ा , युद्ध के बाद ग्रमरीकी विदेश नीति मे ग्रनेक 
उतार-चढ़ाव श्राये । प्रारम्भ में यह सहयोग तथा श्रानुकुल्य की नीति थी । 
बाद में सोवियत संघ के साथ धैर्य एवं कठोरता की नीति बन गई और उसके 
बाद यह शीत युद्ध एवं साम्यवाद को सीमित करने की नीति बन गई । शीत 
युद्ध के साधन, तरीके एवं तकनींकें मी समय समय पर बदलते रहे । सेनिक 
सन्धियां, श्राथिक प्रतियोगिता, विदेशी सहायता, शास्तिपूर्ण सहम्रस्तित्व 
श्रादि नीतियों को भ्रपनाया गया । श्रमरीकी विदेश नीति के इतिहास के ये 
तथ्य केवल वर्शानात्मक शैलीं में हो प्रकट किये गये हैं । इस शैली दाग प्रयोग 
करते समय यह नहीं देखा जाता कि कोई घटना एक विशेष रूप में ही क्‍यों 
हुई वह किसी भ्रन्य रूप में क्‍यों नहीं हो गई । 


२. विचारघारागत दृष्टिकोशा 
+ (7प्र6 [0९ण०ट्टांप्ण 8ए्ञात्)्णा ) 


प्रत्येक देश की विदेश नीति किसी से किसी प्रकार की विचारधारा 
का भ्राश्रय लेकर झ्रागे बढ़ती है। मानव प्रकृति की यह विशेषता है कि वह 
अपने सभी कार्यों को ऊचे आदर्शों का रंग देना चाहती है । तदनुसार एक 
देश चाहे वह युद्ध में रत है अथवा शान्तिपू्ं सम्बन्धों को बढ़ावा दे रह 
है; चाहे पार्थक्यता की नीति अपनाये श्रथवा विश्व राजनीति में ग्रत्यन्त 
सक्रिय हो; वह पड़ौसी देशों पर प्रातंक जमाये अथवा सहयोग पर सम्बन्धों 
का विकास करे-प्रत्येक दशा में वह अपने व्यवहार को किसी न किसी आादर्ण 
हर 2 के भ्रनुरूप बना देता है । एक देश अपने श्र,क्रमण का लक्ष्य 
आत्मरक्षा, विश्व शान्ति, पारस्परिक सहयोग, श्रातंक का विरोध, माम्राज्य- 
वाद और उपनिवेशवाद का विरोध, शोपण का श्रल्त, गरीब देशों की 
अंग त आदि को बता सकता है। जिस प्रकार छमो ने कहा था कि व्यक्ति को 


आ विदेश नीति: 


स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है उसी प्रकार झ्नाज के राष्ट्र 
जब ॒भन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवह्वार करते हैं तो कुछ कुछ इसो प्रकार का 
दुष्टिकोण अपनाते हैं । 


दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एक देश जो सोचता है वहू 
प्रकट नहीं करता भ्रौर जो प्रकट कर रहा होता है उसे वह वास्तव में सं।च 
रहा नहीं होता । हिटलर के आक्रमणों के पीछे जो प्रचार कार्य कर रहा 
था उसके ग्रनुसार जमंनी के लोगों की घमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। वे 
भाय॑ जाति के लोग हैं औ्ौर उनको संस्तार पर शासन करना चाहिए इसी में 
संसार के लोगों का कल्यारा है। मुसोलिनी मे युद्धों का सहारा लिया और 
बताया क्रि युद्ध जीव विकास के सिद्धान्त के अनुरूप होते हैं | ये योग्यतम को 
रहने शोर अयोग्यों की समाप्ति की व्यवस्था करते हैं। इनसे अनेक मानवीय 
गुणों का विकास होता है । साहस, सहयोग, आत्मविश्वास, देशप्रे मं, एकता, 
स्वाभिमान भादि का विकास युद्धों के माध्यम से ही होता है । ग्रेट ब्रिटेत का 
उदाहरण हमारे सामने है जिसने श्रपनी साम्राज्यवादी नीतियों पर झ्रावरण 
डालने के लिए देश और विदेश के लोगों को प्रनेक अ्रकार की बातें कहीं | 
एशिया तथा अफ्रीका के लोगों पर शासन को श्वेत लोगों का भार मानकर 
स्वीकार क्रिया गया । कहने का श्रर्थ यह है कि देश चाहे वह किसी प्रकार 
की नीति का श्रनुगमन करे, उसे भ्रपनी इन नीतियों के लिए संद्धान्तिक पुट 
देना पड़ता है । इसी को कूटनीति का एक विशेष लक्षण माना जाता है | 
कूटनीतिन्न नो कहता है वह करता नहीं है और जो करता है उसे कहता नहीं 
है । कहा जाता है कि एक क़ूटनीतिज्ञ जब किसी कार्य के लिए हां कह दे तो 
समभिये कि उसकी सम्भावना है; यदि वह सम्भव शब्द का प्रयोग करे तो 
जानिये कि का4 नही होगा, नहीं शब्द का प्रयोग तो कूटनीतिज्ञ के व्यवहार 
का लक्षण ही नडीं होता । 


शीत युद्ध की स्थिति में साम्यवादी एवं ग्रेर-साम्यवादी ग्रुटों के बीच 
विघारों एवं शब्दों का जो आदान-प्रदान हुआ था तथा एक दूसरे पर जो 
ग्रात्तेप श्रौर प्रत्यात्षेष लगाये गये थे उनके अध्ययन से यह बात और भी 
ग्रधिक स्पप्ट हो जाती है। सोवियत संघ द्वारा अपने विरोधी संयुक्त राज्य 
ग्रमरीका की नीतियों को साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, शोषणवादी तथा 
विश्व घान्ति के लिए खतरनाक वताया गया जबकि वह स्वयं की नीतियों 
फो विश्व शान्ति व शोपित वर्ग की समर्थक, तानाशाही व साम्राज्यवाद के 
विरुद्ध एव पू जीवादी श्रत्याचारों के विरुद्ध सिद्ध करता रहा | इसी प्रकार 
नयुकत राज्य श्रमरीका भी सोवियत संघ की नीतियों को विश्व शांति विरोधी,. 
स्वतन्त्रता-विरोधी, छोटे राष्ट्रों पर प्रमाव जमाने वाली तथा स)म्राज्यवादी 
ब्द्ध्वा हे, कितु स्वयं को वह प्रजातंत्र का रक्षक, स्वतंत्रता का रक्षक, विकास 
भा समथक तथा मःनव अधिकारों का पक्षपाती कहता है| इनमें कौनसा पक्ष 
सह्री है और कौनसा गलत है, इस सम्बन्ध में विचार भिन्नता हो सकती है किंतु, 
बह ते म्पप्ट हा जाता है कि प्रत्येक देश अपने कुनेन जंसे स्वार्थ पूरा 
व्यवहार का मी सिद्धान्तों एवं विचारधारा की चासनी में पागने की नीति 


विदेश नीति का परिचयात्मक विश्लेषण प्र 


ग्रपनाता है । इस प्रकार की नीति अपनाते हुए कई ही उसे ऐसे कार्य भी 
करने होते हैं जो कि उसके कथन की सत्यता को श्र बना सके तथा 
उसे प्रचार का एक सहारा प्रदान कर सके । 


विदेश नीति के भ्रष्ययत का विचारघारागत्त दृष्टिकोश यह कहता 
है कि जब हम किसी देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार की जानकारी प्राप्त करने 
का प्रयास कर रहे हैं तो हमें पहले यह देखना चाहिए कि वह देश किस 
विचारधारा का पक्षपाती है तथा किन सिद्धान्तों की प्राप्ति के लिए उसने 
अपने समस्त राष्ट्रीय साधन स्नोतों को लगा रखा है । इस दृष्टिकोण की यह 
मान्यता है कि एक देश अपने व्यवहार के लिए विचारधारा का कै सहारा चाहे 
राष्ट्रीय भर श्रन्तर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने के लिए ही क्‍यों नले किन्तु 
यह सच है कि इससे उसके व्यवहार की दिशा का निर्देश प्राप्त होता है। 
उदाहरण के लिए जब हम यह देखते हैं कि एक देश विशेष द्वारा पू जीवादी 
व्यवस्था, साम्राज्यवादी व्यवहार, मजदूरों के शोपण एवं सामन्तवाद का 
विरोध किया जा रहा है ओर वह॒साम्यवादी विचारधारा का पक्षपोपण कर 
रहां है तो हमें यह जानने में भ्नरधिक कठिनाई नहीं होती कि सोवियत संघ से 
उसके सम्बन्ध कंसे होंगे श्रौर संयुक्त राज्य भ्रमरीका के साथ उसके क्‍या 
सम्बन्ध होंगे । 


विदेश नीति के श्रध्ययन का यह विचारघारागत दृष्टिकोरा अत्यन्त 

सरल होता है । इसे समभने में ग्रधिक कठिनाई नहीं होती । प्रत्येक देश का 
प्रचार यन्त्र उसकी विचारधारा का अ्विरल रूप से समर्थन करता रहता है । 
उस देश की विचारधारा के अनुरूप ही उसके व्यवहानों के लक्ष्यों एवं स!घनों 
को सुगमता पूवंक समझा जा सकता है। इस दृष्टिकोण वी अपनी कुछ 
कमियां तथा दोष भी है। इसकी कमी यह है कि एक देश के द्वारा प्रदर्शित 
विचारधारा उसके वास्तविक लक्ष्यों एवं साधनों का प्रतिविम्व नहीं होती । 
अतः कई बार अध्ययनकर्त्ता को गलतफहमियों का शिकार भी बनना पड़ता 
है । इसके अतिरिक्त विधारघारा स्वयं श्रपने श्राप में लक्ष्य नहीं हुआ करती; 
वह तो राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का एक साधन मात्र है। विचारधारा की 
खातिर कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हित को वलिदान नहीं कर सकता । 
राध्ट्रीय हित को दृष्टि से विचारधारा में ही जहां-तहां परिवर्तन एवं संशोधन 
किये जा सकते हैं । साम्यवादी चीन तथा सोवियत रूस की वतेमान विदेश 
नीति इस कथन का स्पष्ट प्रमाण है । ये दोनों देश एक ही विचारधारा में 
विश्वास रखते हुए भी परस्पर विरोधी एवं संघर्ष पूर्ण विदेश नीति का 
का कारण यह है कि उनके 
6३३ मित्रता रह ही 
है स्वय के राष्ट्रीय स्वार्थों के 
अनुछप ही मोड़ दे दिया है । एक देश श्रपने श्रापको मब्वबारी जगा 
को नवीन परिस्थितियों के 
एक दूसरे की आलोचना 


रे विदेश तीति 


३ विश्लेषणात्मक पद्धति 
(68709ए7८ चिशाा०) 


विईंण नीति के ग्रध्ययन की इस पद्धति में घटनाओ्रों का केवल विवरण 
मात्र ही नहीं दिया जाता वबरन्र उनके कारणों एवं परिणामों के वीच 
उपयुक्त सम्बन्ध वैठाया जाता है। कारण-काये का सम्बन्ध स्थापित करते हुए 
यह जाउने की चेष्टा की जाती है कि विशेष परिस्थितियां उत्पन्त होने पर 
एक देश क्रिस प्रकार व्यवहार करेगा । किसी देश की विभिन्‍न गतिविधियों 
तथा अन्य देशों के साथ उसके सम्बन्धों का विश्लेषणात्मक श्रेष्ययन करने के 
बाद यह ज्ञात किया जा सकता है कि उस देश की प्रेरणा का स्रोत क्या था । 
वास्तविकता यह है कि प्रत्येक देश अपनी शक्ति को बढ़ाने में रुचि लेता है 
और इसके लिए वह विभिन्‍न मानवीय एवं प्राकृतिक तत्वों की अभिवृद्धि के 


लिए प्रयत्तशील रहता है । इस प्रयत्त के दौरान उसे परिस्थितियों के प्रनुरूप 
समायोजन करन! पड़ता है । 


के प्रत्येक राष्ट्र का हित एक नहीं होता । उसके श्रनेक राष्ट्रीय हित 
होते है | इनमें प्राथमिकता के श्राधार पर विभिन्‍नतायें पाई जाती हैं । प्रमुख 
राष्ट्रीय हित की साधना के लिए एक देश अपने कम महत्वपूर्णा राष्ट्रीय हित 
को छोड़ सकता है या रोक सकता है | विश्लेषणात्मक प्रणाली द्वारा पहले तो 
यह जानने का प्रयास किया जाता है कि सम्बन्धित देश के राष्ट्रीय हित 
कौन-कौन से है अर्थात्‌ उसकी शक्ति की ग्रमिवृद्धि किन-किन प्रकार से हो 
सकती है । उसके बाद यह देखा जाता है कि इन राष्ट्रीय हितों का पारस्परिक 
सम्बन्ध क्‍या है। यह सम्बन्ध सहयोगपूर्ण भी हो सकता है श्रौर प्रतियोगिता 
पूर्ण भी । दोनों ही स्थितियों में राष्ट्रीय हितीं के प्राथमिकता के क्रम को 
जानने की ग्रावश्यकता रहेगी । सहयोगपूर्ण सम्बन्ध होने पर भी, एक हिंत को 
प्रन्य की ग्रपेक्षा अधिक महत्व प्रदान क्रिया जा सकता है। विश्लेषणात्मक 


पद्धति को अपनाने पर प्रध्ययत कर्त्ता इन सभी बातों पर व्यापक छप से 
विचार करता है ! 


४ तुलनात्मक प्रणाली, 
(ए०एफ॒शला॥ १९ ४०४ ) 


एक देश की विदेश नीति का श्रध्ययत्त करने के लिए यह .भी तरीका 
अपनाया जा सकता है । अध्ययन की इस तुलनात्मक प्रणाली का महत्व 
प्रसस्तु के समय से ही स्वंविदित है । इस प्रणाली में प्राप्त वैज्ञानिकता के 
कारस दसे अपनाने का समन किया जाता है । तुलनात्मक. प्रणाली में जो 
सुनिश्वितता तथा निष्कर्पों में ,जो स्पप्टता रहती है उसके पीछे तथ्यों का 
प्राधार होता है । इसके श्रनुनार विभिन्‍न देशों की विदेश नीतियों के 
विभिन्‍न पहलुओं का एक दूसरे के साथ मिला कर तथा तुलना करके अध्ययत 
विदा जाता हे । 


ह विदेश नीति का परिचयात्मक विश्लेषण डरा 


विदेश नीति के तत्व 
(पा छोशाथाई ण॑ ए०र्ंट्रा ?)ा०५) 


विदेश नीति की रचना में कई तत्वों का महत्व होता है । इसका 
सबसे महत्वपूर्ण तत्व राष्ट्रीय हित है । प्रत्येक राष्ट्र के कुछ अपने हित होते हैं 
जिनका निर्धारण उसकी भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक साधन, जलवायु, 
सामाजिक श्रादर्श, राजनैतिक विधारधारा, सैनिक शक्ति का स्तर आदि के 
द्वारा किया जाता है । किसी भी देश की विद्देश नीति का एक महत्वपूर्ण 
ग्राधार होने पर भी राष्ट्रीय हित कोई स्थिर या शाश्वत तत्व नहीं है । एक 
समय विश्ेप में किसी राष्ट्र का जो हित है वही दूसरे समय्र में भी रहेगा यह्‌ 
मानना गलत है । राष्ट्रीय हित स्थान एवं काल के परिवर्तेन के साथ-साथ 
ग्रपने रूप को वदलता रहता है। उसके स्वरूप में भिन्नता, श्रस्थिरता, 
विरोधामास एवं स्तरों की भश्रसमानता परिलक्षित होती है। भश्रन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति के प्रसिद्ध श्रमरींकी विचारक एवं लेखक मि. मार्गेन्थो का कहना है 
कि राष्ट्रीय हित की मान्यता में दो तत्व निहित रहते हैं । इसका एक तत्व 
तो ताकिक रूप से इच्छित एवं आवश्यक होता है भ्रौर दूसरा तत्व ग्रस्थिर 
एवं परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होता है। प्रत्येक देश का श्रावश्यक राष्ट्रीय 
हित यह है कि वह दूंसरों राष्ट्रों के विरुद्ध भ्रपती भौतिक, राजनैतिक एवं 
सांस्कृतिक एकरूपता की रक्षा करता चाहता है। ऐसा न करने पर उसका 
स्वयं का ग्रस्तित्व ही समाप्त हो सकता है । दो देशों के राष्ट्रीय हित परेस्पर 
विरोधी ग्रंथवा सहयोगी श्रंथवा उदासीन हो सकते हैं। इस स्वरूप के ग्राधार 
' पर ही उनके मध्य स्थित सम्बन्ध का रूप निर्धारित किया जायेगा । 


कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हितों को केवल शक्ति के माध्यम से ही 
प्राप्त कर सकेता हैं । शक्ति का रूप केवल संनिक शक्ति ही नहीं होता वर 
भ्राथिक शक्ति राजनंतिक शक्ति, मौगोलिक शक्ति, मानवीय शक्ति आदि भी. 
पर्याप्त महत्वपूर्ण होते हैं । शक्ति के ये विभिन्न रूप मिल कर एक राष्ट्र की 
वास्तविक शक्ति का परिचय प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय हित एवं राष्ट्रीय शक्ति 
के बीच साधन-साध्य का सम्बन्ध है । एक देश विश्ञेष ने भ्रपना राष्ट्रीय हित 
चाहे कुछ मी निश्चित क्‍यों न किया हो किन्तु उसे उस समय तक प्राप्त करना 
सम्भव नहीं है जब॒ तक कि किसी न किसी प्रकार की शक्ति इसके लिए 
भयुक्त न की जाये। ऐसी स्थिति में प्रत्येक राष्ट्र श्रपनी शक्ति की अभिवृद्धि 
पर जोर देने लगता है ताकि वह श्रपने प्रेधिक से श्रधिक राष्ट्रीय हितों को 
आप्त कर सके । इस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति ही एक देश का मुख्य राष्ट्रीय हित 
बन जाती है ।'यथार्थवादी सिद्धान्त ((२०७॥६॥ ॥॥००५) के मानने वाले 


. विचारक शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित को ही अन्‍्तर्राष्ट्र 
व्यवहार का आधार मानते हैं । ष्ट्रीय हित को ही समस्त अ टीय 


- विदेश नीति का 
दूसरे देश के साथ जो सम 
व्यक्तिगत विचारों की ए 


दूसरां तत्व उसके निर्माता होते हैं। एक देश का 
बन्ध . विकसित होता है उसमें नीति निर्माताओं के 
ऊरपता भ्रथवा विरोध भी पर्याप्त महत्व रखता है । 


ञ््ा विदेश नीति 


मारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री नेहरू नेपाल में स्थित राजाज़ाड़ी से प्रसन्न 
नहीं थे । वे चाहते थे कि वहां प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था क्रायम हो तथा 
जनता को पूरे राजनैतिक अ्रधिकार एवं स्वतंत्रतायें प्रदान को जाये | नेपाल 
के तत्कालीन शासकों को यह सुझाव स्वीकार्य नहीं था। इसका परिणाम 
यह हुआ कि मारत और नेपाल के पारस्परिक सम्बन्धों में मनमुटाव और 
तनाव पैदा हो गया | इसी प्रकार यह कहा जाता है कि स्वर्गीय श्री नेहरू 
राष्ट्रपति नासिर के समाजवादी विचारों को उपयुक्त मानते थे और इसी 
प्राधार पर भ्ररत गणराज्य तथा भारत के सम्बन्ध पर्याप्त मैत्रीपूर्णो हैं। 
इस बात में चाहे कितनी ही सत्यता हो किन्तु इससे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि नीति निर्माताओं का व्यक्तिगत दृष्टिकोण उस देश की विदेश नीति को 
पर्याप्त प्रभावित करता है । सोवियत रूस में जब॒ तक स्टालिन का शासन 
रहा तब तक वह लोह श्रावरण की नीति का मजबूती के साथ पालन करता 
रहा. पश्चिमी देशों के साथ उसके सम्बंध संघर्षपूर्णा बे रहे । किन्तु जब 
खुश्चेव प्रधानमंत्री पद पर गासीन हुए तो उन्होंने श्रस्तालिनीकरण कर 
दिया तथ! पश्चिमी शक्तियों के साथ शानन्‍्तिपूर्ण सहग्रस्तित्व की नीति 
श्रयनाई । 


नीति सम्बन्धी निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति अपने दल श्रथवा 
उस राजनंतिक समाज के निर्देशों के श्रनुरूप व्यवहार करता है जिसका कि 
वह प्रतिनिधित्व कर रहा है और जिसकी कोर से वह बोलता एवं. कार्य 
करता है । जिस समय एक देश श्रपनी विदेश नीति का रूप निर्धारण है 
उस समय नि्णंयकर्त्ताओं का योगदान पर्याप्त प्रभावशील रहता है । निर्णय 
कर्ता श्रपने साधन स्रोतों की स्थिति एवं देश वाप्तियों के विचारों से प्रमावित 
होता है तथा जिन श्रन्य राज्यों के व्यवहारों को बह बदलना चाहता है उनसे 
मी प्रभावित होता है । नीति निर्माताश्रों का एक भ्रन्य दृष्टि से मी महत्वपूर्ण 
स्थान है । एक राष्ट्र की विदेश नीति जिन लक्ष्यों को भ्रपनाकर आगे बढ़ती 
है वे प्राण: वही होते हैं जो कि समाज द्वारा सुझाये गये हैं श्रौर इस नीति 
निर्माताग्रों द्वारा स्वीकार किये गये हैं | नीति निर्माता जिन हितों को देश का 
लक्ष्य मानते हैं केवल वे ही विदेश नीति की दृष्टि से महत्व रखते हैं । देश 
की रक्षा विकास तथा राष्ट्रीय एवं श्रन्तर्राष्ट्रीय स्थायित्व को अपना लक्ष्य 
बनाकर ये नींति निर्माता विदेश नीति को विशेष रूप प्रदान करते हैं। कोई 
मी विदेश नीति राष्ट्रीय हित की श्रवहेलना करके अधिक समय तक कायम 
नहीं रह सकती । यदि नीति निर्माताप्रों का नियंय गलत है तो उसके परि- 
णाम दुःखदायी होंगे श्रौर इसलिए या तो विदेश नीति में भ्र/वश्यकतानुरूार 
परिवतंन किये जायेंगे श्रथवा नीति निर्माताप्रों को ही बदल दिया जायेगा । 


विदेश नीति का तीसरा तत्व विश्व शान्ति एवं स्थायित्व है । आज 
की परिस्थितियों में कोई भी देश श्रपने संकुचित स्वार्थों के आघार पर भ्रघिक 
समय तक नहीं चल सकता । उसे विश्व की शान्ति एवं स्थायित्व का भी 
पर्याप्त ध्यान रखना होता है तमी उसके श्रन्य हितों की पूर्ति हो पायेगी । 
प्रत्येक देश को अपने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों का निवोह करना होता है । ूसरे 


पवेदेश नीति का परिचयाध्मक विश्लेषण ग़्ा 


देशों के साथ की गई सन्धियों एवं समभौतों के प्रति सम्मान न दिखाने पर 
एक देश भन्तर्राष्ट्रीय जगत में विष्वासपात्र नहीं रह पाता अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून का पालन करना भी प्रत्येक देश के लिए जरूरी होता है । भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
"कानून की श्रवहेलला या विरोध करने पर कोई भी देश विश्व जनमत को 
अपने विपरीत बना लेगा जो कि उसके स्वय के हित में नहीं है । विश्व जनमत 
का भ्राज की परिस्थितियों में पर्याप्त महत्व है। कोई भी शक्तिशाली देश 
'प्रपता कोई नुकसान किये बिना अधिक समय तक जनमत विरोधी कविता 
तहीं कर सकता | श्राजकल संयुक्त राष्ट्रसंघ का भी अपना महत्व है। 
जो इसके निर्णयों एवं सिद्धान्तों को ठुकराता है तथा उनके विपरीत व्यवहार 
“करता है उसको विश्व समाज में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता । 


विदेश नीति का चौथा तत्व विचारधारा भ्रथवा सिद्धान्त है जिनके 
आधार पर कि एक देश श्रपते व्यवहार को संचालित करता है। राष्ट्रीय 
क्रियाओं, हितों, लक्ष्यों एवं तीतियों को इन सिद्धांतों से निर्देशन प्राप्त होता 
है। प्रत्येक सिद्धान्त एक विशेष रूप में कार्य करने की आज्ञा होती है। समाज 
इस आज्ञा का समथेत करता है । इस प्रकार-एक देश की विदेश नीति विचार- 


घारा के माध्यम से सरकार के एक रूप की अ्रथवा जीवन के तरीके की रक्षा 
'क! प्रयास करती है । 


विदेश नीति का पाचवां तत्व वे साधन हैं जिनके माध्यम से यह अपने 
लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है । विदेश नीति के इन साधनों में मुख्य रूप 
से उल्लेखनीय हैं--कूटनीति, प्रचार एवं राजनैतिक युद्ध, राष्ट्रीय नीति के 
आधिक साधन, साम्राज्याद और उपनिवेशवाद, युद्ध, श्रत्तर्राष्ट्रीय कानून, 
विद्व जतमत भरादि । इन विभिन्न साधनों को भ्रपनी क्षमता एवं सम्मावनाग्रों 


के भ्रनुसार एक देश विशेष द्वारा श्रपनाया जाता हैं तथा भ्रपने लक्ष्यों की 


आप्ति का प्रयास किया जाता हैं। विदेश नीति जब श्रपने लक्ष्यों के सम्बन्ध 
में निर्णय लेती हैं तो वह साधनों पर भी साथ की साथ विचार कर लेती 
हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक देश श्रपने हितों एवं लक्ष्यों की प्राष्ति के 


लिए जिन साधनों का भ्राश्रय लेता है उनको संयुक्त रूप से शक्ति का नाम 
दिया जाता हैं ! 


इस प्रकार किसी भी देश की विदेश नीति विभिन्‍न तत्वों का एक 
समवाय होती है। प्रस्तुत रचना में पांच महाशक्तियों प्र्थात भारत बर्ष, 
वियत रूस, संयुक्त राज्य श्रमरीका, साम्यवादी चीन और ग्रेट ब्रिटेन की 
विदेश नीतियों का अध्ययन किया गया है । प्रत्येक देश की विदेश नीति का 
अध्ययत करते समय जिन पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया है वे हैं -- यहां 
नोति निर्माता कौन हैं, विदेश नीति के आधारभूत सिद्धान्त क्या हैं, विदेश 
नीति का लक्ष्य एवं हित क्‍या हैं, विदेश नीति इन लक्ष्यों एवं हितों की प्राप्ति 
के लिए कया साधन श्रपनाती है भादि । - 


ड्राए “पिदेश नीति 


,.__ शीत 'युद्ध के संदर्भ में विदेश नीति 
(#गर्थ्ण एगाल ड्ञाा धाल 0०ां०्द्रा ण 06 0०7 ज़्भ) 


वैसे तो प्रत्येक देश की विदेश नीति भ्रनेकः बाह्य एवं आन्तरिक तत्वों: 
से प्रभावित होती है । उदाहरण के लिए देश का इतिहास, भौगोलिक स्थिति, 
प्राकृत्तिक स्लोत, औद्योगिक विकास, सेनिक सामथ्यं, जनसंख्या का श्राकार, 
सरकार का रूप, नेतृत्व एवं कूटनीति का प्रकार आदि तत्वों के द/रा ही: एक 
देश की विदेश नीति कोई विशेष रूप घारण करती है । वीसवीं शताब्दी में 
तकनीकी आविष्कारों की क्रांति ने जो स्थितियां पैदा की हैं उनमें विदेश 
नीतियों का व्यवहार पर्याप्त बदला है। राष्ट्रों के शक्ति स्तर में श्रनेक 
फेरबदल हो गये हैं । संसार की जनसंख्या बढ़ गई है ! इसके श्रतिरिक्त नीति 
रचना की प्रणालियों में भी परिवतेन श्रा गये हैं। पहले व्यक्तिगत कुटनीति 
का प्रभाव था किन्तु श्रब इसका स्थान सामूहिक कूटनीति ने ले लिया है। 
प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था में गुप्त रूप से किये जाने वाले सन्धि समभौतों 
का स्थान खुली वार्ताश्रों के द्वारा ले लिया गया है। इस सबके प्रतिरिक्त .जब 
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सशस्त्र संघं की बजाय शीत युद्ध छिड़ा तो अनेक 
भ्रपूर्व बातें सामने आई । शीत युद्ध की स्थिति में संसार स्पष्ट रूप दो गुटों में 
विभाजित हो गया । एक ओर संयुक्त राज्य श्रमरीका के नेतृत्व. में प्‌ जीवादी 
देश थे श्रौर दूसरी ओर सोवियत संघ के न तृत्व में साम्यवादी देश थे । दोनों 
पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध विषवमन करने के लिए हर सम्भव अवसर हूढ़ने 
लगे । प्रत्येक निःशस्त्रीकरए सम्मेलन में, संयुक्त राष्ट्रसंघ के मच पर, श्रन्य 
विश्व सम्मेलनों में भ्रथवा व्यक्तिगत रूप से वे एक दूसरे की श्रालोचना करने 
में लग गये । दोनों पक्षों के प्रचार यन्‍्त्रों का मुख्य उद्दे श्य एक दूमरे के विरुव 
लांछन लगाना वन गया । 


शीत युद्ध ने विदेश नीति पर उसके श्राघार, साधन, उद्देश्य एवं 
परिणामों की दृष्टि से पर्याप्त प्रभाव डाला है; श्रब रिद्धान्तों एवं विचार- 
धारा को विदेश नीति की दृष्टि से इतना अधिक महत्व दिया जाने लगा 
जितना कि कभी भी नहीं दिया गया था। साम्यवादी देश जब अपने 
विरोधियों की श्रालोचना करते तो उनको पू'जीवादी, साम्रांज्यवांदी, उपनि-- 
वेशवादी, शोपरण कर्त्ता श्रादि कहते । इसी प्रकार जब पूजीवादी देएें द्वारा 
साम्यवादियों की श्रालोचना की जाती तो उनको प्रजातन्त्र विरोधी, हिंसा का 
समर्थक, दमनकारी, स्वतन्त्रता का शत्रु श्रादि कहा जाता | इस प्रकार विरोध 
प्रकट करने का आ्राधार विचारधारा एवं सिंद्धांतों को बनाया गया । विदेश 
नीति के साधनों में फेर बदल हो गयी । पहले जो कार्य सैनिक शक्ति के 
सहारे किया जाता था वह पभ्रब प्रचार एवं राजनैतिक युद्ध के माध्यम से 
दिया जाने लगा । पहले छोटे देशों को सेना का डर दिखा कर अपने पक्ष में 
किया जाता था किन्तु. भ्रव उनको श्राथिक सहायता की नीति श्रपना कर 
प्रमावित किया जाने लगा। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक आादान-अदान के 
' माध्यम से देशों के सम्बन्धों को घनिष्ट बनाने का प्रयास किया जाने लगा । 
साम्र/ज्यवदद श्रोर उपनिवेशवाद के नये रूप सामने झ्राये | पूजीवादी देश 


“विदेश नीति का परिचयात्मक विश्लेषण ज़र 


छोटे देशों को सैनिक सहायता तथा आथिक सहायता प्रदान करके वहां अपने 
लिए सुविधायें एवं छूटों का संग्रह करने लगे । 


साम्यवादी देश श्रपनी विचारघारा का प्रचार करके दूसरे देशों के 
जनमत्त को श्रपने पक्ष में करके अपने राष्ट्रीय हितों की साधना करने लगे । 
पहले जो साम्राज्यवादी एवं उपनिवेशवादी देश दूसरे देश पर श्राक्रमण करके 
वहाँ श्रपतती सरकार की स्थापना करता था वह श्रब इन देशों में स्वयं द्वारा 
समपित सरकार की स्थापना करके ही संतोष करने लगा । ग्रन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों का केद्ध द्वितीय विश्व युद्ध तक प्रायः योरोप को ही माना जाता था 
किन्तु श्रव इसका मुख्य केन्द्र श्रफ्रीका तथा एशिया के नवोदित राष्ट्र बन 
गये । इस प्रकार शीत युद्ध प्र;रम्म होने के बाद से विदेश नीति का क्षेत्र, 
रूप, साधन भ्रादि सब कुछ क्रांतिकारी रूप से परिवर्तित हो गया है । दोनों 
गुटों का प्रमुख लक्ष्य एक दूसरे की शक्ति को मर्यादित करना है। अ्रमरीका 
की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य एवं. उसका राष्ट्रीय हित साम्यवाद के प्रसार 
को रोकना है, दूसरी भ्रोर सोवियत रूस तथा लाल चीन प्रमरीका के प्रभाव 
से श्रफ़रीका श्रौर एशिया के देशों को बचाना चाहते हैं। दोनों की यह 
प्रतियोगिता कई बार सशस्त्र संघ का भी रूप धारण कर लेती है| जरम॑नी, 
कोरिया, लाझ्रोस, साइप्रस, व्य्युबा आदि स्थलों पर समय-समय इस संघर्ष मे 
विश्व शांति को भी खतरा पैदा किया है। वियतनाम स्थित वर्तमान संघर्ण 


भी मानव जाति के श्रस्तित्त पर एक बड़ा प्रश्नवाचक चित्ह बतकर 
उपस्थित है | 


भध्याय- ९ 


मारत की विदेश नीति के 
सैद्वान्तिक एवं व्यावहारिक पहलू 


[एम्माम पष्ताएएशाएए॥, ७४० ए१७४८।॥९३।. 585%टा5 
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१५ अगस्त, १६४७ से पूर्व भारत द्वारा जो विदेश नीति भ्रपनाई जाती 
थी उसे हम शुद्ध रूप से मारतीय विदेश नीति नहीं कह सकते क्योकि इससे 
सम्बन्धित सभी निर्णाय ग्रेट ब्रिटेन की सरकार द्वारा लिए जाते थे, भारत 
सरकार न तो भारतीय थी और न ही उसे निर्णय लेने का स्वयं अधिकार 
था | स्वतन्त्रता से पूवे भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्द श्य ग्रेट ब्रिटेन 
के हित की साधन। करना था। यह कार्य करने के लिए भारत को स्वयं का 
हिंत भी बलिदान करता पड़ सकता था । यह सब सच होते हुए मी यह 
एक तथ्य है कि हमारे राष्ट्रीय श्रानदोलन के नेताश्रों ने स्वतन्त्रता से बहुत 
पहले ही भ्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में रचि लेना प्रारम्भ कर दिया था भौर 
इसके परिणामस्वरूप ही बाद की हमारी विदेश तीति का रूप निर्धारित 
हुआ । प्रथम विश्व युद्ध में कांग्रेस ते प्रजातन्त्रात्मक देशों का समर्थन किया । 
दो महायुद्धों के बीच में कांग्रेस दल ने समथ-समय पर पास किए प्रस्तावों द्वारा 
भारत की जो विदेश नीति निश्चित की उसमें कई बातों पर जोर दिया 
गया । जैसे, भारत को सभी देशों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, 
उसे परतन्त्र देशों द्वारा किये जाने वाले स्वतन्त्रता आन्दोलनों का समर्थन 
करना वाहिंए, अन्य राज्यों द्वारा की जाने वाली शुटवन्दी में या भंगड़ों में 
अपने श्रापको सम्मिलित नहीं करना चाहिए, भारत की सदेव युद्ध का विरोध 
करना चाहिए और जब कभी युद्ध में शामिल होना जरूरी बन जाए तो ऐसा 
करने के लिए उसे जनता की इच्छा का ध्यान रखना चाहिए । इसके श्रतिरिक्त 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अच्छे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए श्रच्छे साधनों का 


ही प्रयोग करना चाहिए । इन विभिन्न आदेशों एवं सिद्धान्तों के श्राघार पर 
कांग्रंस ने अन्तर्राष्ट्रीय घटनाश्रों का मूल्यांकन प्रस्तुत किया । सन्‌ १६९३८ के 
हरिपुर अधिवेशन में हे 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया । इस 
प्रस्ताव के द्वारा फासीवाद और नाजीवाद की निन्‍दा की गई तथा यह कहा 
गया कि सभी देशों की स्वतन्त्रता का स्वागत क्रिया जाना चाहिए और 
पारस्वरिक सहयोग की भावना का विकास किया जाता चाहिए । 


२ सितम्बर, १६४६ को जब भअन्तरिम सरकार की स्थापना हुई तो 


र विदेश नीति 


विदेश नीति के इन सिद्धान्तों को क्रियान्वित करने की ओर कदम उठाया 
गया । स्वतन्त्रता के बाद भारत की शासन व्यवस्था कांग्रेस दल के हाथों में 
आ गई और भव इस दल ने अपने उन भ्रादर्शों को व्यावहारिक रूप प्रदात 
करने का प्रयास किया जो स्वतन्त्रता से पहले ही श्रपनाए जा चुके थे । 
सन्‌ १६४८ में कांग्र स दल द्वारा विदेश नीति सम्बन्धी जो प्रस्ताव पास किया 
गया उसमें यह कहा गया कि सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण तथा सहयोगपूरां 
सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए । विश्व की शान्ति को संकट में डालने वाले 
विभिन्‍न सैनिक संगठनों से बचना चाहिए । स्वतन्त्र भारत के संविधान 
का इक्कीसवां अनुच्छेद भारतीय विंदेश तीति के आदशों का वर्णन करता है | 
इसमें यह कहा गया है कि श्रत्तर्शष्ट्रीय शान्ति श्रौर सुरक्षा को बढ़ावा दिया 
जाए, राष्ट्रों के बीच न्‍्यायपूर्ण एवं तर्म्मानपूर्ण सम्बन्ध बेंनाए रखना चाहिए,- 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का अआ्रादर किया जाए तथा विंभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक 
सम्बन्धों में सन्धियों के पालन के प्रति सम्मान बढ़ाया जाए, अन्तर्राष्ट्रीय 


भंगड़ों को दूर करने के लिए मध्यस्थता और पंच-निर्णय के साधनों को 
अपनाया जाए। 


भारत की वर्तेमान विदेश नीति पर समय की परिस्थितियों का तथा अत्य 
अनेक तत्वों का प्रमाव पड़ा । स्वर्गीय श्री पनिककर का यह कहता सारतीय 
विदेश नीति पर लःग्ू होता है कि किसी देश की विदेश नीति वहां की 
भोगोलिक परिस्थितियों द्वारा निश्चित होती है । मारत की प्राकृतिक स्थितियां 
इसकी विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। भारत की 
तीन विशाओं में समुद्र है तथा उत्तरी दिशा में हिमालय द्वारा उसकी सीमायें 
निर्धारित की गयी हैं हिन्द महासागर का इस देश के लिए इतना महत्व है 
कि इस पर प्रभाव रखने बाली शक्ति भारत पर भी अपना प्रभाव रख 
सकती है । मारत का समस्त व्यापार इसी रास्ते से होता है । यदि इस 
समुद्र में कोई विरोधी विदेशी नौशक्ति प्रभावशाली बन जाए तो भारत के 
व्यापार पर विरोघी प्रभाव पड़ सकता है। भारत को अपनी रक्षा के लिए 
हिन्द महासागर के तटों की रक्षा करना जरूरी है । भारत की सीमायें अनेक 
पड़ीसी देशों से मिली हुई हैं । देश के विकास के लिए उनके साथ मैत्री सहायक 
हो सकती है श्ौर शत्रुता एक सरदर्दे हो सकती है। श्रपनी भौगोलिक स्थिति के 
कारण भारत को साम्यवादी देशों से और पश्चिमी शक्तियों से ' समान रूप 
से मित्रता बनाए रखनी होती है । किसी भी एक ग्रुट में शामिल हो कर वह 
अपनी एक दिशा को भ्रसुरक्षित नहीं करना चाहता । 


भारत की विदेश नीति पर प्रमाव डालने वाला दूसरा तत्व आधिक 
है स्वर्गीय पंडित नेहरू का कहना थ्रा कि अन्तिम रूप से विदेश शक्ति 
आ्राविक शक्ति का ही परिणाम है। भारत में खाद्यान्न की कमी अमरीका, 
कनाडा और श्रास्ट्रे लिया से अच्छे सम्बन्ध बताने के लिए प्रेरित करती है । 
मारत को श्रपनी पंचवर्षोय योजनाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न देशों 
के ग्राथिक सहयोग की श्रावश्यकता है और इसलिए वह समी से मित्रता 
वनाए रखना चाहता है। भारत को झपनी श्राथिक एवं आौद्योगिक प्रगति 


भारत की विदेश नीति रे 


करने के लिए समुद्री मार्ग की शांति एवं सुरक्षा के लिए भी प्रयास करना 
होता है। वर्तमान प्ररब-इजरायली संघर्ण में स्वेज नहर के बन्द हो जाने 
के कारण भारतीय व्यापार को जो श्रसुविधा एवं क्षति हुई उसे देखते हुए 
युद्ध का विरोध करना भारत की एक भ्रावश्यक एवं स्वाभाविक 
नोति है | 


भारत की ऐतिहांसिक परम्पराश्रों ने विश्व के सभी देशों के साथ 
मैश्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने एवं सांस्कृतिक एवं श्राध्यात्मिक 
सम्बन्ध स्थापित करने की दिशा में श्रग्रसर किया है । भारत को 
पराधीनता श्रौर साम्राज्यवाद के कट्ठु भ्रनुभव हैं जिन्हें वह किसी भी राज्य 
पर दोहराना नहों चाहता । उपनिवेशवाद भ्रौर साम्राज्यवाद का विरोध 
करने की मारत की विदेश भयीति उसकी ऐतिहासिक परम्पराश्ं पर 
श्राधारित है । 


भारतीय दर्शन प्रौर विभिन्न विचारघाराश्रों ने विदेश नीति 
के निर्माताओं को पर्याप्त प्रभावित किया । भारत प्रारम्म से ही सहिष्णुता 
एवं उदारता में विश्वास करता रहा है। महात्मा गांधी के सत्य, अहिसा 
के विचारों ने भारत के जनमानस को बहुत प्रमावित किया । गांधीवादी 
विचारघारा इस बात पर जोर देती है कि विश्व-शान्ति सैनिक संगठतों.. के 
भ्राधार पर नहीं हो सकती वरन्‌ इसके लिए सहयोग श्रौर समभौतेपूर्णा 
दृष्टिकोण की जरूरत है । 


भारत की विदेश नीति पर इन लोगों के चरित्र और व्यक्तित्व का 
पर्याप्त प्रभाव पड़ा है जो कि निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी थे । भारतोय 
विदेश नीति के संचालन की दृष्टि से स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू को सूत्रघार 
कहा जा सकता हैं । उनके अतिरिक्त सरदार पटेल, कृष्ण मेनन, डाक्टर 
राघाक्ृष्णन, गोविन्दवल्लभ पन्‍त, सरदार पनिक्कर, एम० सी० छांगला 
स्वर्गीय श्री लालबहादुर शास्त्री भ्रादि व्यक्तित्वों ने भारत की विदेश मीति 
के निर्धारण में पर्याप्त योगदात किया । 


भारत की मुख्य नीति का आधार उसका अपना राष्ट 
विदेश नीति से सम्बन्धित प्रायः सभी निर्णय राष्ट्रीय ह्ति को शनि, 
लिए ही किए जाते हैं। ४ दिसम्बर, १९४७ को भारतीय संविधान-सभा में 
बोलते हुए _स्वर्गीव श्री नेहरू ने कहा था कि “हम अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना की 
वात्त करते हैँ किन्तु अन्तिम विश्लेषण की दृष्टि से कोई भी सरकार अपने देश 
के नागरिकों के हित के लिए ही कार्य करती है और कोई भी सरकार 
तात्कालिक या दूरगामी रूप में अपने हितों के विरुद्ध कार्य करने का साहस 


नहीं कर सकती । ऐसी स्थिति में कोई देश सा: ज्यवार्द 
् साम्राज्यवादी, समाजवादी य 
साम्यवादी कंसा भी क्‍यों न हो, उसका विदेश मन्त्र मुख्य रूप ... न देश 


के हितों पर ही विचार करता है | भारत की विदेश 
हे नीति श्रों 
में राष्ट्रीय हित की साधना से इस तत्व को देखा जाता है। | “नेक पहलु 


्ड विदेश नोति , 


भारत की विदेश नोति के भ्राधारभूत सिद्धान्त 
(पाव 99भं९ एगलंए९४ गण फात॑शा एण्थंशा एगांस) 


भारत की विदेश नीति अनेक सिद्धान्तों पर श्राघारित है । ये सिद्धान्त 
समय-समय पर लिए जाने वाले निरणणुयों की प्रेरणा का काम करते हैं तथा 
साथ ही उनका ओऔचित्य सिद्ध करने के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। 
भारतीय विदेश नीति की सैद्धान्तिक श्राघारभूमि के तीन प्रमुख स्तम्म ये 
हैं--पंचशील का विचार, साधन श्रौर साध्य की एकरूपता भौर गुट-निर्षेक्षता 
की नीति। इन तीनों श्राघारों को थोड़ा विस्तार से देखना उपयुक्त रहेगा। 


(१) पंचशोल का सिद्धान्त 
[77%6 एचंटंए6 ० ?एाटाश९शे ] 


पंचशील का सिद्धान्त म।रतीय विदेश नीति को एक दाशंनिक श्राधार 
प्रदान करता है । पंचशील शब्द को बौद्ध घधर्में द्वारा वर्शित पांच शीलों के 
प्राघार पर गृहरा किया गया है। कोई व्यक्ति जब बौद्ध घर्म की दीक्षा लेता 
है तो उसे पांच ब्रत घारण करने होते हैं। ये हैं-अहिंसा, अस्वैय, ब्रह्मचयं, 
सत्म का पालन और मद्य का निषेध । इन सभी ब्रतों को एक व्यक्ति के 
सदाचरण के लिए जरूरी समझा जाता है। अस्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो राष्ट्र 
विश्व शान्त्रि के मार्ग की दीक्षा लेता हैं उसे भी पांच ब्रत घारण करने 
चाहिये । इनको घारण करने के बाद ही एक देश सदाचारी कहलाया जा 
सकता है । ये पांच सिद्धात्त इस प्रकार हैं-.. 
(१) एक दूसरे की प्रादेशिक श्रखण्डता श्रौर सम्प्रभुतः के लिए 
पारस्परिक सम्मान की भावना; 
(२) एक दूसरे पर आक्रमण न करना; 
(३) एक दूसरे के श्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का 
संकल्प ; 
(४) समानता और प/रस्परिक लाम के सिद्धान्त पर मैँत्री पूर्ण 
सम्बन्धों की स्थापना; भ्रौर 
(५) शान्तिपूर्णो सह-अस्तित्व । 


इन पांचों व्रतों को मानने पर एक देश सदाचारी कट्दा जा सकता है । 
स्व. प्रधानमन्त्री श्री नेहरू का विचार था कि “यदि पंचशील के इन सिद्धान्तों 
को विश्व के विभिन्न देशों द्वारा उनके आपसी सम्बन्धों के निर्धारण में 
प्रयुक्त किया गया त्तो आज के विश्व की परेशानियां काफी सीमा तक कम 
हो जायेंगी |”? इन पंचशील के सिद्धान्तों का सर्वप्रथम उल्लेख २६ अप्रे न, 
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भारत की विदेश नीति भ 


४६५४ में मारत-चीन व्यापार समभौते में किया गया । साम्यवादों चीन के 
प्रधानमन्त्री चाउ-एन- लाई की भारत यात्रा के बाद २० जून, १६४४ कक 
प्रसारित संयुक्त विज्ञप्ति में इन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया | इन सि 
को पंचशील की संज्ञा २३ सितम्बर, १६५४ को प्रदान की गई जब कि स्व. 
श्री नेहरू ने इल्डोनेशिया के प्रधानमन्त्री अली शास्त्रों मिजिजो के सम्मान में 
प्रायोजित एक भोज में माषण दिया । उसके बाद बनेक राज्यों ने भारत के 
इन पंचशील सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया । जो देश इन्हें श्रौपचारिक रूप 
से स्वीकार नहीं करते वे भी इनके ग्रौचित्य को मानते हैं । बाद में ये सिद्धान्त 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय सिक्का बन गए और अधिकांश राज्यों ने इनके प्रति अपना 
विश्वास प्रगठ किया। वियतनाम के लोकतन्‍त्रीय गणराज्य के प्रधान 
मि. होचीमिन ने २७ अक्टूबर १६५४ को श्रौर यूगोसलाविया के माशल दीटो ने 
२३ दिसम्बर, १६५४ को इन सिद्धात्तों को मान्यता दी । २ श्रप्रोल १६४५ 
तक वर्मा, चीन, लाओस, नेपाल, कम्बोडिया, भादि देश इन्हें स्वीकार कर 
चुके थे भौर बाद में अफगानिस्तान, सीरिया श्रौर सऊदी अरब आदि देशों ने 
भी इतका समर्थन किया | श्रप्र ल, १६५४ में बाण्डुग में एशिया तथा भ्रफ्रीका 

राज्यों का सम्मेलन हुआ | इस सम्मेलन में २६ देशों 
के राष्ट्र भ्रध्यक्षों ने माग लिया | इस सम्मेलन में पंचशील के सिद्धान्तों पर 
व्यापक रूप से विचार हुश्रा श्रोर इन्हें बढ़ा कर इनकी संख्या दस कर दी 
गई। ये दस सिद्धान्त थे-मौलिक मानवीय श्रघिकारों के प्रति सम्मान की 
भावना, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के सिद्धान्तों के प्रति सम्मान, सभी 
नस्‍्लों तथा छोटे-बड़े राष्ट्रों की समानता, दुसरे देश के मामलों में हस्तक्षेप न 
करवा, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के श्रनुसार प्रत्येक देश को आत्मरक्षा 
करने का अधिकार प्राप्त होना, किन्हीं महाशक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्यों को 
पूरा करने के प्रयोजनों से बनाई गई व्यवस्थाप्रों से अलग रहना, तथा दूसरे 
देशों पर दबाव न डालना, श्राक्रमण के कार्यों को न करना तथा श्राक्रमण 
करने की धमकी न देना, सभी श्रन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का शान्तिपूर्ण उपायों, जैसे 
संधि वार्ता, समझौता एवं मध्यस्थता श्रादि के बाधार पर निपदठारा करता, 
पारस्परिक सहयोग तथा हितों को वृद्धि करना, न्याय एवं अन्तर्राष्ट्रीय 
दामित्वों के प्रति सम्मान प्रगट करना । 


पंचशील का सिद्धान्त एक उपयोगी सिद्धान्त है । शान्तिपूर्ण सह- 
प्रस्तित्व का सिद्धान्त विभिन्न विचारधाराशओं वाले तथा श्रलग-शभ्रलग धर्मों 
वाले देशों के बीच सहयोग की स्थापना करता है। स्व० प्रघानमन्त्री श्री नेहरू 
के मतानुसार धान्तिपूरु सह-भ्रस्तित्व का सिद्धान्त श्राज के समय की एक 
अन्नत्त श्रावश्यकता है क्योंकि सह-भ्रस्तित्व का विकल्प केवल सह-विनाश है। 
शान्तिपूर्ण सह-अरस्तित्व की मान्यता का झ्राधार न तो तटस्थता है और न ही 
विश्व रा कोई तीसरा गुट बनाने की भावना ही । इसे हम विश्व की समस्याओं 
के भ्रति उदासीन हृष्टिकोश भी नहीं कह सकते । यह सिद्धान्त साम्राज्यवाद 
एवं उपनिवेशवाद की बर्दमान बुराइयों का विरोध करता है । शान्तिपूर्णो 


द्‌ विदेश नीति 


बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति को सम्बोधित करते हुए यह कहा याकि 
पंचशील के सिद्धान्तों में विश्व'स एवं व्यवहार द्वारा जो सुरक्षा प्राप्त होती है 
वह सैनिक संधियों से प्राप्त होने वाली सुरक्षा की अपेक्षा श्रधिक , .वास्तविक 
एवं सच्ची होती है सह-श्रस्तित्व यह कभी नहीं कहता कि .दो देश अपने मतभेद 
को न सुलभायें ग्रथवा उनकी औ्रोर से श्रपनी भ्राखें बन्द करलें किन्तु इसका 
अर्थ केवल यह है कि मतभेदों को शान्तिपूर्णों ढंग से सुलक्राया जाये झौर युद्ध 
की सम्भावनाश्रों को दूर ही रखा जाए । 


पंचशील का सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र से मत्स्य न्याय को समाप्त 
करके श्रराजकता की स्थिति को दूर करना चाहता है। इस नवीन व्यवस्पा 
में कोई शक्तिशाली राज्य निर्वेल राज्य पर श्राक्रमण नहीं करेगा तथा उसके 
प्रशासन एवं आत्तरिक राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेगा । 


पंचशील के सिद्धान्त आदर्श होते हुए भी कई दृष्टियों से प्रालोचना 
के पात्र बनते हैं, यद्यपि आदर्शात्मक रूप में इनकी उपयोगिता एवं महत्र 
निविवाद है किन्तु व्यावहारिक रूप से इस पर अनेक श्रापत्तियां की जाती हैं। 
यह कहा जाता है कि पंचशील का सिद्धान्त जिन परिस्थितियों में पैदा हुआ 
वे गलत थीं। पंचशील की जड़ पापपूर्ण है । इन सिद्धान्तों को मान्यता 
प्रदान कर के भारत ने तिब्बत पर चीन के पूर्ण प्रभुत्व को स्वीकार कर 
लिया है । सन्‌ १६४६ से सन्‌ १६५४४ तक भारत आन्तरिक क्षेत्र में तिब्बत 
की स्वायतत्ता पर वल दे रहा था किन्तु सन्‌ १६५४ में तिब्बत से 
सम्बन्धित चीन के दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए भारत ने तिब्बत के 
विनाश पर प्रपनी स्वीकृति प्रदान कर दी । इस तथ्य को ध्यान में रख कर 
ही श्राचार्य कृपलानी ने पंचशील के प्रादुर्माव के समय कहा था कि “ये महान्‌ 
सिद्धा-त॒ पापपूर्ण परिस्थितियों की उपज हैं क्योंकि ये श्राध्यात्मिक और 
सासकृतिक रूप से हमारे साथ सम्बद्ध एक प्राचीन राष्ट्र (तिब्बत) के 
विनाश पर हमारी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए किया गया ।”! 


पंचशील की एक दूसरी और प्रमुख आलोचना यह की जाती है कि 
यह उच्च श्रादर्शो की एक घोषणा मात्र है । इन सिद्धान्तों का पालन कराने 
के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है तथा इसमें यह आशा की गई है कि 
केवल ऊचे-ऊंचे गश्राकर्पषक शब्दों से ही विश्व में शान्ति स्थापित हो जाएगी । 
यदि यह सम्भव होता तो संत्तार से युद्ध नाम की चीज बहुत पहले ही समाप्त 
हो जाती । वास्तविक जीवन के श्रादर्शों की भांति पंचशील के सिद्धान्तों की 
व्यावहार्कि उपयोगिता भी सन्देहशील है| प॑चशील के सिद्धान्तों के पीछे 
केवल एक नंतिकः दल है | इसके द्वारा ऐसी परिस्थितियां उलब्न करने का 
प्रयाम किया जाता है जिनमें कि विरोधी पक्ष श्रपने वचन को भंग न कर सके 
श्रौर यदि वह ऐसा करता है तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय जनमत का सामना करना 
पड़े गा। यदि संसार के देशों द्वारा इन सिद्धान्तों को बार-बार दोहराया 
जाता हूँ तो इससे श्रनुकूल परिस्थितियां पैदा होने में सहायता मिलती है । 


पंचशील के सिद्धान्त यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के श्रनुकल 


भारत की विदेश नीति हु 


हैं किन्तु फिर भी इसे मानने वाले देशों ने जिस रूप में इसका उल्लंघन किया 
उससे इसकी महत्वहीनता जाहिर होती है । साम्यवादी चीन ने' भारत के 
साथ अपने सम्पस्धों में पंचशील के सिद्धान्तों को ताक में रख दिया । चीन ने 
अक्टूबर, १६६२ में मारत पर ग्राक्रमस कर दिया झ्रौर उसके द्वार विभिन्न 
मुल्कों ने मारत के श्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप किया । पंचशील के सिद्धान्त 
का महत्व केवल इतना ही रहा कि एक नैतिक भआादशे के रूप में इसे सम्मान 
प्रदान करते रहे किन्तु दूसरी ओर वे उसको उल्लंधन भी करते रहें । इस 
स्थिति के सम्बन्ध में २० भ्रगस्त, १६५८ की प्रधानमन्त्री श्री नेहरू ने लोक 
समा में कहा कि "कुछ देश यदि पंचशील जैसी सही नीति का विरोध करते हैं 
तो इसका श्रर्थ यह नहीं होता कि इसकी शक्ति कम है। चाहें इसे लोग स्वीकार 
ने करें और जिस रूप में पंचशील का विचार सामने भाया उसकी रक्षा न कर 
किन्तु फिर भी ये देश उसकी श्रद्धा करते हैं ।/7 स्व० पंछित नेहरू का 
पंचशील में प्रा विश्वास होते हुए भी सन्‌ १६६२ के चीनी प्राक्रपण के सामने 
पर्याप्त निराशा हुई होगी। पंचशील का सिद्धान्त सैद्धान्तिक रूप से चाहे 
कितना भी सही क्यों त हो किन्तु इसके प्रतिपादक चीन ने जिस रूप में इसका 
उल्लंघन किया था उसने ही इसे महत्वहीने बना दिया । २ दिसम्बर, १६६६ 
को पंचशील की संधि को दोहराया जाता था किन्तु ऐसा नहीं हुआ्मा श्रौर इस 
प्रकार पंचशील का औपचारिक रूप समाप्त प्रायः हो गया । आज यद्यपि 
पंचणील जैसी कोई श्रौपचारिक चीज नहीं है लेकिन फिर भी इसके 
सिद्धान्तों का मारतीय विदेश नीति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त 
प्रभाव है। पंचशील के विभिन्न सिद्धान्तों का महत्व एक सर्वेकालीन 
प्रकृतिवाला है । यह हर युग की हर परिस्थिति में प्रभावशील रहेगा । भरतु- 
शक्ति के उत्तरोत्तर विकास में ये विभिन्न सिद्धान्त और भी भ्रधिक महत्वपूर्ण 
बनते जा रहे हैं । शान्तिपूर्ण सह-्रस्तित्व के सिद्धान्त का महत्व साम्यवादी 
रूस तथा उसके समर्थक साम्यवादी देश भी पूर्ण रूप से समझ गए हैं और 
पश्चिमी शक्तियों से सशस्त्र संघर्ष की जगह इसी मार्ग द्वारा चलने की नीति 
को अधिक उपयुक्त समझा है । 


(२) ताघन-साध्य फी एकरूपता 
(7क्तप्नोछ गे (शर्करा 870 05) 


भारत को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विरासत के रूप में यह 
विश्वास मिला है कि यदि ग्राप कोई बड़ा या श्रच्छा कार्ये करना चाहते हैं तो 
उसके लिए साघत भी वैतिक और श्रेष्ठ ही अपनाने पड़ेंगे। श्रतेतिक तथा 
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दर विदेश नीति 


प्रनुचित साधनों के श्रपनाने पर प्राप्त होने वाला फल वैसा नहीं होता जैसा 
कि सोचा गया था । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यहां साधनों को 
भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है जितना कि साध्यों को माना जाता 
है। श्रवसरवादिता श्रौर श्रच्छे या बुरे किसी भां साधन से श्रपने साध्यों को प्राप्त 
करने की नीति इस विश्वास से मेल नहीं खाती । साधन एवं साध्यों का 
नैतिक कानून के श्रनुरूप होने का विचार आधुनिक युग में सर्वाधिक एवं 
स्पष्टतः महात्मा गांघी द्वारा व्यक्त किया गया है। वैसे हमारे पुराने 
धर्म-शास्त्रों में इस विषय पर गनेक उक्तियां उपलब्ध हैं | यह कहा जाता है 
कि खराब साधनों को अपनाने की श्रपेक्षा यह श्रघिक श्रच्छा रहेगा कि उस 
साध्य को ही छोड़ दिया ज्ञाय । चालाकी, भूठ के द्वारा देश को समृद्ध बनाना 
उतना ही भ्रामक माना जाता है जितना कि एक कच्चे घड़े में पानी 
मरना तथा उसे बने रहने की श्राशा करना | इस सम्बन्ध में तीन बातें 
महत्वपूर्ण हैं-- 

() अच्छे साध्यों को प्राप्त करने के लिए श्रच्छे साधनों के उपयोग 
की परम्परा यहां काफी जड़ जमा च्लुकी है । 


(7) भारतीय नेताओं ने भ्रच्छे लक्ष्यों को प्राप्त करते के लिए 
अच्छे साधन अपनाने की बात को स्वीकार कर लिया है । 


(7) भारतीय नेता इस बात में विश्वास करते हैं कि विश्व शान्ति 
जैसे उद्दे शयों को हिंसात्मक साधनों द्वारा नहीं श्रपनाया जा सकता । 


२० नवम्बर, १६५५ को बुलगानिन तथा खुश्चेव की दावत के समय 
बोलते हुए प्रधानमन्त्री नेहरू ने कहा था कि “हम इस वात में विश्वास करते 
हैं कि जो लक्ष्य प्राप्त किया जाय वह अच्छा होना चाहिए; साथ ही इस वात 
में भी विश्वास करते हैं कि साधन भी अच्छे ही श्रपनाये जाने चाहिए । ऐप्ता 
न किया जाने पर नयी-नयी समस्‍यायें उठ खड़ी होती हैं तथा स्वयं मन्तव्य 
मी बदल जाता है।” एक श्रन्य भ्रवसर पर उन्होंने कहा कि “हमें बुराई 
का विरोध करना चाहिए किन्तु किसी बड़ी बुराई द्वारा नहीं । हिंसा और 
घृणा का अधिक हिंसा एवं घृणा द्वारा शमन नहीं किया जा सकता ।/7 अपने 
इसी दृष्टिकोश के आधार पर भारत ने अपनी विदेश नीति के दूसरे साधनों 
को भ्रपनाया है; जैसे श्रन्तर्राष्ट्रीय विवादों को दूर करने में बातचीद, 
पच-फंसले एवं मध्यस्थता का प्रयोग करना, शक्ति के प्रयोग श्रथवा प्रयोग की 
धमकी को भी दूर रखना, शान्तिपूर्ण सहश्रस्तित्व के सिद्धान्तों को मानना, 
शीत युद्ध का विरोध करना तथा साम्यवादी एवं गैर-साम्यवादी गुटों के बीच 
ग्रमलग्गनता एवं अलग रहने की नीति को अभ्रपनाना आदि । 
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मारत की विदेश नीति €& 


(३) ग्रुढ-निरपेक्षता का सिद्धान्त 
(फर० पशाएतए ॑ रि्ा-श्ोहियाशा। ) ह 


गुट-निरपेक्षता का सिद्धांत विश्व राजनीति में पर्याप्त महत्व रखता 
है । इस सिद्धान्त का समर्थक भारत को ही माता जाता है । वैसे इस सिद्धान्त 
का भ्रस्तित्व भारत द्वारा इसे भ्रपनाए जाने से पहले भी था एवं इसके सम्बन्ध 
में पर्याप्त साहित्य की रचना हो न्लुकी थी | किन्तु भारत की इस सिद्धान्त को 
लोकप्रिय बनाने का तथा व्यावहारिक रूप में महत्वपूर्ण बनाने का श्र॑य दिया 
जा सकता है | यह कहा जाता है. कि उत्तर्राष्ट्रीय सम्वन्धों का कोई भी 
सिद्धान्त उस समय तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि वह गुट-निरपेक्षता के 
विकास के उन सिद्धान्त का स्पष्टीकरण नहीं कर देता। भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
विचारधारा के विद्यार्थी के लिए इस सिद्धान्त का श्रध्ययन अनेक दृष्टियों से 
महत्वपूर्ण हैं। इसका पहला कारण यह है कि गुट-निरपेक्षता की नीति 
वर्तमान विश्व-व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो कि शक्ति पर 
प्राधारित न हो कर संचार व्यवस्था पर आधारित है। दूसरे, इसके द्वारा 
प्राने वाले विश्व-समाज की कुछ विशेषताझ्रों को प्रतिबिम्बित किया जाता 
है । तीसरे, गुट-निरपेक्षता की नीति में श्रनेक ऐसी विशेषतायें श्रन्तनिहित 
रहती हैं जो कि गरुट-सापेक्ष देशों में मी विकसित हो रही हैं श्रौर चौथे, 
गुट-निरपेक्ष के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय खेल का एक विकल्प प्रस्तुत किया जाता है 
श्रौर कुछ नए नियम सौंपे जाते हैं जो कि अणु-शक्ति के प्रतिरोधात्मक रूप के 
समाप्त होते ही श्रधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं । 


मारतवर्ण ने गुट-निरपेक्षता की नीति को जिस रूप में श्रपनाया है 
उसका श्रध्ययत करने से पूर्वे हम इस सिद्धान्त का विस्तार के साथ विवरण 
देना उपयुक्त समभते हैं । ग्रुट-निरपेक्षता की नीति का श्रर्थ क्या है ? उसका 
विकास किस प्रकार हुश्ना ? विभिन्न राष्ट्रों ने इस नीति को क्‍यों झ्रपनाया ? 
शीत युद्ध के काल में इस नीति का क्या योगदान रहा ? इसे विदेश नीति के 


के के रूप में कितना महत्व दिया जा सकता है ? श्रादि-प्रादि प्रश्न इस 
दृष्टि से श्रपना महत्व रखते हैं । 


गुट-निरपेक्षता की नीति का श्रर्थ 

(76 (0७्कणाए ० ०-करशापशा। ) 

गुट-निरपेक्षता (]२०॥-क्याहपगा०३४) शब्द का प्रयोग प्राय: उन 

राष्ट्रों की विदेश नीति की व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो 
कि साम्यवादी और पश्चिमी गुट के साथ क्रिसी सैनिक संधि में बद्ध त्तहीं 
हैं। इस अर्थ के सम्बन्ध में गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के नेताश्रों का विचार है कि 
यह उनकी नीतियों की सन्तोपषजनक व्याख्या भ्रस्तुत नहीं करता । 
गुट-निसपेक्षता का कोई सकारात्मक मूल्य या श्र्थ नहीं है किन्तु फिर भी 
प्रधिकांश राष्ट्र व्याख्या के इस सकारात्मक मूल्य को श्रभिव्यक्त करना चाहते हैं । 
इस नीति के बेलग्रे ड (8287906), कैरो (0४॥० )» दिल्‍ली आदि विभिन्‍न 
केन्द्रों द्वार इसे अ्भिव्यक्त करने के लिए अलग-अलग शब्दों का प्रयोग किया 


२० विदेश नीति 


जाता है; जैसे, गुटविहीन (]ए०7-80०८), असंलग्न (07००७णा॥४0 
सक्रिय तठस्थ (8८(४९ए 'प८ए्रध॥) आदि-आदि । इस नीति के सम्बन्ध में 
कोई सन्‍्तोषजनक शब्द न होने के कारण उत्पन्न असनन्‍्तोष का व्यक्त करने 
के लिए लम्बे-लम्बे माषण दिए जाते हैं। इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान 
में रखने योग्य यह है कि ग्रुट-निरपेक्षता की नीति को नव-स्वतन्त्रता भ्राप्त 
देशों द्वारा मुख्यतः सन्‌ १९४५ के बाद लोकप्रिय बनाया गया है । यह नीति 
विभिन्‍न लोगों के लिए विभिन्‍न समयों पर विभिन्‍त श्र्थ रखती है। इसीलिए 
यह कहा जाता है कि ग्रुट-निरपेक्ष नीति का अध्ययन देश-विदेश के भ्रस्तंग में 
ही करना चाहिए । बर्मा, लंका, मित्र, मारत, इण्डोनेशिया, यूगो शलाविया ग्लौर 
अ्रफ़ीका के देशों में जिस ग्रुट-निरपेक्षता की नीति का का हुआ है वह 
वहां की ऐतिहासिक परम्पराओं गौर स्थित राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित 
रही । ऐसी स्थिति में यह उपयुक्त रहेगा कि गुट-निरपेक्षता 8 सही भरे 
जानने के लिए अलग-श्लग देशों के प्रसंग में उसका अध्ययन किया जाए। 
केवल ये राष्ट्रीय श्रध्ययन भी पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि वे उन राष्ट्रीय श्रमाव 
को अ्रलग से नहीं दिखाते जो कि ग्रुट-निरपेक्षता के लिए विशेष हैं तथा उनसे 
मिन्न हैं जो कि निरपेक्षता एवं सापेक्षता दोनों के लिए सामान्य हैं । कम्बोडिया 
के सम्बन्ध में लीफर महाशय ने यह बताया कि वहां राष्ट्रवाद एव 
उपनिवेशवाद का निरोध ग़रुट-निरपेक्ष नीति के कारण रहे । ५ तत्व केवल 
गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों तक ही सीमित नहीं है क्योंकि जो राष्ट्र गुटनिरपेक्ष नहीं 
हैं वे भी इनमें विश्वास करते हैं । 


पश्चिमी लेखकों, विचारकों एवं राजनैतिक नेताओं ने ग्रुट-निरपेक्षता 
को समभने के लिए तटस्थता श्रथवा तटस्थतावाद शब्द का प्रयोग किया है । 
मि० पिटर लायन (?«हा [.7०7) , मारगरेन्थो (पछं899 7. ०87) * 
ह्वैमिल्टन फिश ग्रार्मस्ट्रांग' (साया शिंका #राड४ए078), रावर्ट ए० 
स्केलेपिनो ([२09. 4. $0-]89॥70), फ्रान्सिस लाबीयर (फ्राधव०8 7/0४- 
एटा), वर्नर लेवी ('श7॥८ 7,०ए५). श्रादि लेखकों ने तटस्थता (४८ए- 
गधा ० [प८एाश50) शब्द का प्रयोग किया है | यह कहां 0 हैं कि 
गुट-निरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सम्मवतः वैज्ञानिक अथे में जाजे 
लिस्फा (06०४० 78८8) ने किया होगा | उसके बाद तो तटस्थता कें 





. इस सम्बन्ध में कुछ उल्लेखनीय अ्रध्ययन ये हैं--- 
(0) 'थ. 7लाॉलि, (१०0770043 370 उटएताभाए, 4962; 


() 0". म्रताफिना गाते #, पल, ऋएट्ग्डंब्वशंत धाते 6 ]ए८फ़ 
(0ए्रपरांच्रा,, 3962; 


() छडां॥6 एग्रीव65, (00गगाणा 5९7३6 00०7 ॥6 /370 ए/०70 
960; 

(२) 79. एछं, ॥४३७००४, 30773 ॥ [76 ग्घियाीए ० ४075, 957; 

(५) 7. [.,70०॥, '८एता&॥5॥9), )983. 


2, ठलगए०र 7.5व्व, परिता-वीशिगाला। शा वेटपराधी5प/, |] 5 ०(०- 
॥5 ॥ 23706, 7962, ??. 202-54. 


भारत की विदेश नीति धो 


झनेक विचारक गुट-निरपेक्षता शब्द का प्रयोग करने लग गए श्रौर 
अब वसा सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो गई है ।! कई एक गुट-निरपेक्ष 22 
के नेता भी भ्रपनी विदेश नीति के लिए बर्मा के यूनू (एछ. 7ष छ.) की भांति 
तटस्थता शब्द का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त समभते हैं | तटस्थता एवं 
गुट-निरपेक्षता के बीच यह तो सामान्यता है कि वे शीत युद्ध के: समय संघर्ष से 
प्रसंलग्न रहती हैं किन्तु भ्रन्तर यह है कि वास्तविक युद्ध छिड़ने पर तटस्थ 
राष्ट्र युद्ध से श्रलग रहता है किन्‍्तू गुट-मिरपेक्ष राष्ट्र बह बढ में किसी भी पक्ष 
की औ्लोर से उलमक सकता है । स्वीटजरलंण्ड तटस्थ देशों का एक उदाहरण है न्‍ 
ऐसे देश के राजनैतिक एवं काचूनी स्तर को युद्ध करने वाले दोनों ही प 
द्वारा स्वीकार किया जाता है। दूसरी ओर असंलग्न नीति विरोधी विचार- 
घाराओं के वीच स्थित संघर्ष को प्रकट करती है। इस संघर्ष में सम्बन्धित 
देश किसी भी पक्ष के साथ संलग्न नहीं रहता | स्वारजनबर्गर (8009 श2७३- 
७धह्ट८) के मतानुसार गुट-निरपेक्षता संधियों से दूर रहने की नीति है। 
उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के पूवे संयुक्त राज्य अमरीका की विदेश नीति को 
संलग्न नीति का नाम दिया है। कुछ विचारकों के मतानुसार यह उचित 
नहीं है क्योंकि असंलग्नता या ग्रुट निरपेक्षता (77०79॥8०॥८०७४) की 
नीति के लिए गुटों का तथा उनके बीच संघर्ष का होना अत्यन्त प्रावश्यक 
है । जब्र तक ऐसा नहीं है तब तक गुटों से अलग रहने वाली नीति जैसी 
किसी चीज के होने का प्रश्व ही खड़ा नहीं होता । गरुट-निरपेक्षता की चीति 
शान्तिपूर्ण सह-मस्तित्व में विश्वास करती है; यह शाच्ति की दिशा में एक 
सक्रिय नीति है; एक सकारात्मक तटस्थता है। इस अर्थ में हम संयुक्त राज्य 
भ्रमरीका की प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व की नीति को पार्थक्यवादी कह सकते हैं, 
उसे तटस्थ मान सकते हैं जो कि श्रन्तर्राष्ट्रीय घटवा चक्र में कोई रुचि ही 
नहीं लेती किन्तु उसे गुट-निरपेक्षता की नीति नहीं कहा जा सकता। 
तटस्थ नीति का महत्व केवल तमी तक रहता है जब तक कि युद्धरत 
राष्ट्रों द्वारा उसे मान्यता दी जाये । १६वीं शताब्दी के दोरान होने वाले 
युद्धों में तटस्थ नीति को कई देशों द्वारा सफलता के साथ श्रपत्ताया गया 
किन्तु इसके वाद या पहले यह नीति प्रभावशील न रही । 


पहले विश्व राजनीति में शक्ति संतुलल का रूप अ्रनेक राष्ट्रों से यक्त 
था । इसमें प्रत्येक युद्धरत राष्ट्र यह चाहता था कि युद्ध से अलग राष्ट्र को 
उत्तेजित करके विरोधी पक्ष के साथ शामिल होने के लिए भ्रेरित न करे । 
जसी कारण तटस्थता का सम्मान किया जाता था किन्तु प्रथम व द्वितीय 


विर्त युद्ध केक अनुभवों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तटस्थता की नीति 
भयानक होती है। 


तठ्स्थता एक प्रकार से कूटनीति का भ्रद्भ॒है न कि विदेश नीति का। 
तव्स्थता के सहारे हम एक देश के शभ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार का केवल एक ही 


]), 7. # ##00, गराध्याभाणात्षा १२९॥४४० पू' 
965, ?, ।64, 7१8 8 00ाक्ष॥ प्शर०05, 


२ विदेश नीति 


पहलू देख पाते हैं और वह यह कि युद्ध के समय उसकी स्थिति क्‍या रहेगी ।१ 
किन्तु इससे हम उस देश की विदेश नीति के सामान्य रूप की जानकारी नहीं 
कर पाते । तटसथ नीति एक देश की मजबूरी या सुविधा का परिणाम 
होती है जबकि गुट निरपेक्षता एक सिद्धान्त की बात है। 


गुट-निरपेक्षता की नीति की एक मुख्य विशेषता यह होती है इस 
व्यवस्था को मानने वाला देश सैनिक संघियों का विरोध करता है| सैतिक 
संधियों का विरोध मानव इतिहास के प्रारम्म से ही एक नीति के रूप में 
वर्तमान है, यह कोई नया श्राविष्कार नहीं । किन्तु फिर भी श्राज का संधि 
विरोत्री दृष्टिकोण पहले के संधि विरोधी दृष्टिकोण से पर्याप्त भिन्न है। 
पहले किसी एक संधि विशेष में सम्मिलित करने से मना कर दिया जाता 
था किन्तु ऐसा करने वाला देश सामान्य रूप से सैनिक संधि का विरोध नहीं 
करता था। एक दूसरे प्रकार की संधि विरोधी नीति यह होती थी जिसे 
ग्पना कर वह देश सभी देशों के साथ सभी प्रकार की संधियों का विरोध 
कर देता था | यद्यपि वह स्वयं संधिवद्ध नहीं होता था किन्तु दूसरे देशों द्वारा 
की जाने वाली सैनिक संधियों को वह बुरा नहीं मानता था। इस प्रकार 
के संधि विरोधी देश परिस्यितियों के बदलते हो संघिवद्ध हो जाते हैं । वे 
स्थायी रूप से सैनिक संधियों का विरोब नहीं करते । ग्रुट-निरपेक्ष नीति के 
मानने वाले देश स्वयं सैनिक संधियों में बद्ध नहीं होते तथा दूसरों के बद्ध 
होने की नीति का विरोध करते हैं और यह नीति उनके स्थायी जीवन की 
विशेषता होती है । इन देशों के मतानुसार सैनिक संघियां सहयोग का 
परिणाम नहीं होतीं वरन्‌ विरोध का परिणाम होती हैं। इससे एक देश 
पस्प्रों की दौड़ में सम्मिलित हो जाता है। इस प्रकार की संधियों को तोड़ने 
का एकमात्र उपाय युद्ध होता है । संधि विरोधी नवीन दृष्टिकोण के श्रनुसार 
संघधियों के न होने पर प्रत्येक राष्ट्र अलग रहेगा श्रौर इस प्रकार उस पर 

प्रत्तराप्ट्रीय कानून को भली प्रकार लागू किया जा सकेगा । 


स्व० प्रधानमन्त्री श्री नेहरू ने ७ सितम्बर, १९४६ को श्रपने एक 

रेडियो प्रसारण में कहा कि भारत को एक दूसरे के विरुद्ध संधिवद्ध समूहों 
की शक्ति राजनीति से अलग रहना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप श्रतीत* 
काल में दो विश्व युद्ध हुए तथा जो श्रागे मी और अ्रधिक स्तर के विध्यंस 
की ओर प्रेर्ति कर सकती है। स्व० श्री नेहरू के इस कथन में ग्रुट- 
निरोज्ष नीति का सैनिक संधियों के प्रत्ति विरोध भल्कता है। किसी भी 
देश द्वारा अपनाई जाये बानी गुट-निरपेक्षता की नीति उस देश की श्रात्तरिक 
एवं बाह्य परिस्यितियों का परिणाम होती है । कोई देश सैनिक संधियों का 
विरोध अपनी टाप्ट्रीय सुरक्षा के लिए कर सकता है श्रथवा आन्तरिक स्थायित्व 
के लिए | किन्‍तु फिर भी उसकी मुख्य प्रे रणा प्रायः मावात्मक विचारधाराये 


. स्थ० पष्टणित जवाहरलाल नेहर के मतानुसार मी तटस्थता की मसास्यता 
का सम्बन्ध केवल युद्ध से होता है । 





"भारत की विदेश नीति (३ 


होती हैं धौर कभी-कभी विदेशी सहायता एवं श्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर प्राप्त करने 
की कामना भी प्रेरणा बन जाती है ) गुट-निरपेक्षता की नीति को राष्ट्र- 
सम्मान का भी प्रत्तीक माना जाता है। स्व० पंडित नेहुरूने कहा था कि 
“कि सी एक गुट में सम्मिलित होने का भ्रर्थ यह होता है 8० किसी एक खास 
प्रश्त पर श्राप भ्रपने विचार का परित्याग कर दें श्रोर दूसरों को खुश करने 
तथा उनकी सद्भावना प्राप्त करने के लिए उनके विचारों को मान लें ।” 
वैसे गुट-निरपेक्षता की नीति को मानने वाला एक देश भ्रन्तर्राष्ट्रीय 2208, 
के प्रति भपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण वाला नहीं होता वरन्‌ वह दोनों पक्षों की 
स्थिति को समझ कर उचित पक्ष की श्रोर मिलने का प्रयास करता है । 
सन्‌ १६४६ में श्रमरीकी जनता के समक्ष बोलते हुए स्व० प्रधानमन्धी 
श्री नेहरू ने कहा कि “जहां कहीं स्वतन्त्रता संकट में पड़ती है, न्याय को 
चुनौती दी जाती है या प्राक्रमण होता है वहां हम तटस्थ नहीं हि सकते श्ौर 
न रहेंगे । १ भारत की विदेश नीति में गुट-निरपेक्षता के तत्वों का वर्णन 
स्व० नेहरू द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले भाषणों के प्राधार पर जाना 
जा सकता है। € दिसम्बर. १६९५८ को उन्होंने लोक सभा में बताया कि 
“जब हम यह कहते हैं कि हमारी नीति ग्रुट-निरपेक्षता की है तो 
स्पष्ट रूप से हमारा श्रर्थ सैनिक ग्रुटों से निरपेक्ष रहने का 


होता है ।॥/9 


गुठ-निरपेक्षता की विदेश मीति एक देश को निष्क्रिय नहीं बनाती 
वरव्‌ जैसा कि मि० एम० एस० राजन का कहना है “यह एक विधेयात्मक 
सक्रिय एवं रचनात्मक नोति है जो सामूहिक सुरक्षा की ओर अग्रसर होती है 
तथा एक भाजत्र इस पर ही सामूहिक सुरक्षा स्थित रह सकती है।”3 एक 
भुट-निरपेक्ष देश सैनिक संधियों में वद्ध न होने के बावजूद भी महत्व हा 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रएतों पर भिन्न-भिन्न नीतियों, प्रेरणाओों, श्र 
सिद्धान्तों के श्रनुसार झ्रमल करता है। गुट-निरपेक्षता की नीति एक राष्ट्र 
को कोई भी एक दृष्टिकोश श्रपनाने के लिए बाध्य नहीं करती वरन उसे 


राष्ट्रीय हित, विश्वे शांति एवं न्याय की दृष्टि से कोई भी निर्णय लेने के 
लिए स्वतन्त्रता देती है। 
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१४ विदेश नीति 


गुठ-मिरपेक्षता की नौति का विकास 
(४४ ०९एशु०कुणशा रण [एणा-भ्ोंश्ागाशा ) 


जिस समय मारत, बर्मा, सीलोन, इण्डोनेशिया द्वारा सर्वे प्रथम 
गुट-निरपेक्षता की नीति श्रपनाई गई उस समय अधिकांश राज्य श्रौपचारिक 
रूप से संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत रूस इन दो विरोधी शक्तियों के 
साथ सधिवद्ध थे । ग्रुट-निरपेक्षता की नीति श्रपना कर विभिन्न देशों ने 
स्वतन्त्रता के प्रति श्रपनी इच्छा को अभिव्यक्त किया । गुट-निरपेक्षता की 
नीति के विकास में अ्रनेक तत्वों ने प्रभाव डाला है । इन तत्वों ने मिल कर 
ही देश को गुटों से अलग रहने की नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया । 
जब हम गरुट-निरपेक्षता की नीति के विकास का श्रष्ययन कर रहे हैं तो इसके 
लिए हमें दो रास्ता से आगे बढ़ना होगा । प्रथम, यह देखना होगा कि कोई 
देश अपनी स्वतन्त्रता को दाव पर लगा कर भी ध्षैनिक संधियों में सम्मिलित 
होना क्यो चाहता है और उसके बाद इस पर विचार करना उपयुक्त रहेगा 
कि ग्रुट-निरपेक्षता की नीति पश्रपनाने के लिए कौनसी प्रेरणायें काम 
करती हैं । 
(5) संनिक संधि के कारण 
(76 (8०5९५ ० शा।ंधाए 8॥॥9॥0९5) 


प्रत्येक राप्ट्र श्रपनि स्वतन्त्रता को सम्मान देता है और वह श्रपनी 
म्वेच्छा से उन वन्धनों को स्वीकार नहीं करना चाहता जो कि सैनिक संधियों 
में बद् होने के कारण उन पर लग जाते है। जो सरकारें सुरक्षित, स्वतन्त्र 
एवं शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहती हैं उनके लिए सैनिक संधि में 
पगामिल होना आवश्यक बन जाता है । प्रत्येक संधित्रद्ध देश यह सोचता है 
लि वर्तमान परिस्थितियों में संधिवद्ध होने का कोई विकल्प नहीं है | बड़ी 
शक्तियां कमजोर राष्ट्रों के विरुद्ध सैनिक शक्ति के प्रयोग की धमकी दे कर 
उसे संधि में बद्ध होने के लिए मजबूर कर सकता हैं ' उदाहरण के लिए 
जमनी, कोरिया मौर वियतनाम के विभाजित भागों को लिया जा सकता हे । 
शग देशों में जब एक भाग का समर्थन पश्चिमी शक्तियों ने करना प्रारम्म 
वाया तो यह स्वाभादिका था कि दूसरा भाग साम्यवादी की ओर भुक जाता। 
टस देशों के दोनों भागों ने महाशक्तियों के साथ सैनिक संधि में बद्ध होता 
उचित समझा । वैसे बराष्यकारी रूप से किसी देश को श्रधिक दिनों तक 
मधि में बद्ध नही रखा जा सकता ! इस प्रकार की संधि बेबल तभी तक 
पहसी ह# जब तक कि सम्बन्धित देश पर कोई रॉकट हो विन्तु श्सके थाद 
बह देश इस रधि को छोड़ देता हैं । यदि किसी देश की संधि को दीरघकालीन 
दसासा ह सो इसके लिए यह जरूरी होता है कि उस देश में ऐसी संस्थायें 
रस सरकार स्थापित वी जायें जो कि संधि-युक्त नीति का समर्थन करे । 
द्वितीय विज्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्व केन्द्रीय यूरोप में जो हस्तत्तेप 
शिया और पश्चिमी शक्तियों ने यूनान, इटली एवं मध्यपूर्व तथा दक्षिगी पूर्वी 
या वे देणोंमें जो हस्तक्षेप क्रिया उसका कारण इन प्रदेशों में ऐसी 
मरयारें दायम करना था जो कि मम्बन्बित महाणक्ति के साथ संधि-बद्ध रह 
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सके । भि० बर्टन के मतानुसार “अधिकांश मामलों में संधि न तो थोपी जाती 
है भ्रौर न ही यह ब्राध्यता का परिणाम होती है वरन्‌ इसके लिए एक राष्ट्र 
अनेक परिस्थितियों पर विचार करता है भर विचार करने के बाद इस 
निष्कर्ण पर श्राता है कि अपनी रक्षा के लिए वह दूसरी शक्ति के साथ 
सम्बद्ध हो जाए। ”! कोई भी देश बड़ी शक्तियों के साथ अश्रनेक कारणों से 
संधि में बद्ध होता है । 


पहला कारण यह है कि परम्परागत रूप से जिस देश से हम श्राक्रमण 
की भ्राशा करते हैं उसके विरुद्ध दूसरी शक्ति के साथ संघिबद्ध हो जाते हैं । 
श्राक्रमण की समस्‍यायें उस समय श्रधिक स्पष्ट हो जाती हैं जब कि दो राष्ट्र 
परस्पर राजनैतिक संघर्ष में उनक जाते हैं । सन्‌ १६५० में थाईलैण्ड, दक्षिण 
वियतनाम आरादि राज्यों को यह विश्वास था कि यदि घेराबन्दी न की गई 
तो चीन के श्राक्मण लगातार होते रहेंगे | दुसरी शोर चीन यह सोच रहा 
था कि यदि किसी उपनिवेशवादी प्रशासन या सरकार को थोड़ा बहुत भी 
स्थानीय समर्थन मिला तो यह विदेशी सहायता प्राप्त कर लेगी और इस प्रकार 
चीन के लिए यह दूसरी चुनौती वन जाएगी । जब कुछ मन-मुटाव हो जाता 
है तो श्राक्ममणा की सम्भावानायें पूरी-परी हो जातो हैं और उप्तके विरुद्ध कोई 
प्रमाण स्वीकार नहीं किया जाता । 


सैनिक संधि में बद्ध होने का दुसरा कारण शीत युद्ध है। शीत युद्ध 
में भ्रनेक देश एक या भ्रन्य महाशक्ति के साथ सैनिक संघिवद्ध हो गए जेसे 
कि वे भी विचारधारागत संघर्ण में प्रत्यक्ष रूप से उलके हुए हों, यद्यपि इन 
देशों की संधि का केन्द्रीय संघर्ण से श्रधिक लेना-देना नहीं होता। इस 
प्रकार की संघि में एक देश इस श्राशा से सम्मिलित होता है कि संकट के 
समय उससे सहायता प्राप्त होगी। यद्यपि ऐसे देश प्रत्यक्ष रूप से विरोधी 
महाशक्ति के साथ भ्रथवा उसके मित्रों के साथ संघर्णपूर्ण सम्बन्धों में उलभे 
नहीं रहते । आस्ट्रेलिया, कताडा और स्पूजीलैण्ड प्रादि साम्यवाद के विरुद्ध 
संयुक्त राज्य भ्रमरीका के साथ संघिबद्ध हैं। किन्तु इनमें से कोई भी देश 
आ्रान्तरिक रूप से साम्यवादी समस्या नहीं रखता श्रौर नही उसके सामने 
कोई भ्रन्तदेशीय या विदेशी साम्यवाद की चुनौती है। आस्ट्रेलिया ने सीएटो 
तथा एन्जस (&प८208) की सन्धि को स्वीकार किया है किन्तु उसके लिए 
यह संधियां साम्यवाद का विरोध नहीं है। शीत युद्ध की संधियों का एक 
उदाहरण पाकिस्तान है। पाकिस्तान में वे समी शक्तियां पाई जाती हैं जो कि 
एक गुट-निरपेक्ष नीति को श्रपनाने की प्र रणायें बढायी जाती हैं । पाकिस्तान 
में मी उपनिवेशवाद विरोधी तथा राष्ट्रवादी भावनायें पाई जाती हैं । 
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मध्य-पूर्व के देशों के साथ पाकिस्तान का इतिहास, परम्परायें तथा धामिक 
बन्धन हैं। इसके अतिरिक्त चीन व रूस के साथ एवं पश्चिमी शक्तियों के 
साथ पाकिस्तान के जो सम्बन्ध हैं उन सब के देखने से ऐसा लगता है कि 
पाकिस्तान को भी ग्रुट-निरपेक्षता की नीति का ही भनुसरण करना चाहिए। 
इसके विपरीत पाकिस्तान ने १६९५४ तथा १६४४ में सिएटो एवं बगदाद- 
संधि को स्वीकार कर लिया | यद्यपि पाकिस्तान की एसेम्बली में इसका 
पर्याप्त विरोध किया गया किन्तु फिर भी देश की सुरक्षा के नाम पर इसे 
स्वीकार किया गया। मोहम्मद असन चौघरी ()४(णाव्गा०१ श्षीष्था 
(४०0०७४॥४) के मतानुसार पाकिस्तान ने यह आब्राशा की कि सीएटो तथा 
बगदाद सन्धि में शामिल हो जाने के बाद संयुक्त राज्य प्रमरोका उसे आर्थिक 
एवं सैनिक सहायता देने के अ्रतिरिक्त काश्मीर के भंगड़े को सुलभाने में 
नैतिक तथा राजनैतिक सहायता प्रदान करेगा।) 


बाद के अनुभवों से पाकिस्तान को पर्याप्त निराशा हुई क्‍योंकि 
अमरीका द्वारा मारत को भी सहायता दी जा रही थी। ऐसी स्थिति में सीएटो 
सन्धि को कोई लामदायक समभौता न मान कर एक भार समझा गया । 


सौनिक संंधियों को स्वीकार करते का तीसरा कारण एक देश 
की ग्रान्तरिक राजनतिक श्रवस्था होती है । युद्ध के तुरन्त बाद फिलिपाइन्स 
तथा मलाया की श्रान्तरिक अवस्था ने इन देशों को सैनिक सब्धि में शामिल 
होने के लिए प्रेरित किया । इन दोनों देशों में जापान से लड़ने वाले 
द्धापामारों का शासन था। इस शासन के विरुद्ध देश की प्रतिक्रियाबादी 
शक्तियों ने संगठन बनाया और दोनों के बीच विरोध का सूत्रपात हुश्रा । 
बाद में पश्चिम की सहायता से क्रान्तिकारियों को दबाने के बाद इन देशों में 
पश्चिम समर्थक सरकारों को स्थायी रूप प्रदान कर दिया गया । किन्तु 
एप्डोगेसिया ॥था इण्टोचीन में राष्ट्रवादी एवं छापामार तत्वों को नहीं दवाया 
जा सका क्योंकि पश्चिमी शक्तियों की सेना वहाँ से हट चुकी थी । एक 
देश डी सरकार को जब अपने अस्तित्व के लिए खतरा दिखाई देता है तो 
वह गीघत्र ही किसी महाशक्ति के साथ सन्बविवद्ध हो जाती है ।? 


रीनिकः सन्धि में णामिल होने का चौथा कारण तब उलन्‍्न होता 
३ जब एक देश हो ग्रान्तरिक गड़बड़ी को शीत्त युद्ध का राजनतिवा लाभ 
उद्ाने के लिए विदेशी एजेस्टों द्वारा प्रेरित या समर्थित किया जाता है । यहे 
बपरण थाउलैण्ट वथा उससे लगे ज्षित्रों, श्रफ्रीका के श्रमेक राज्यों, मध्य-पूर्व 
एवं लेदिन प्रमरीका आदि राज्यों पर बहुत कुछ लागू होता है । 
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(4) ग्रुट-निरपेक्षता फे फारसख 
[प॥6 (475९४ रण ॥३०॥-७॥ ४९7४ ] 


सैनिक सन्षि को स्वीकार करने के लिए प्रमावित करने वाले कारणों 
का भ्रध्ययन करने के बाद अ्रव हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि कोई देश गुट- 
निरपेक्षता की नीति को क्‍यों प्रपनाता है, इसके क्या कारण हैं ? ऐसा नहीं 
होता कि जिस देश पर सन्धि-बद्ध होने के लिए दबाव न डाले जायें, वह स्वत: 
ही गुट-निरपेक्षता की नीति को श्रपना ले | सन्धि-बद्ध होने के कारणों का 
प्रभाव निषेधात्मक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है किन्तु सकारात्मक 
रूप से इस दिशा में प्रेरित करने वाले दूसरे ही तत्व होते हैं। 
विलियम हेन्डसेन.. (शधांबण पसतथावेध्इ00) ने ग्रुटनिर्पेक्ष नीति के 
लिए उत्तरदायी भ्राठ मुख्य प्रे रणाझ्रों का उल्लेख किया है; ये हैं--पाश्चात्यी- 
करण का विरोध, नव प्राप्त स्वतंत्रता को बनाये रखते का संकल्प, मावनाश्रों 
की अधिकता किन्तु भौतिक कमजोरियां, विदेश-व्यवहार का अज्ञान भ्रथवा 
उदासीनता, माक्सेवाद का प्रभाव, साम्यवादी चीन के साथ समायोजित 
होने की आवश्यकता, यह विश्वास कि गुटनिरपेक्ष नीति शान्ति को बढ़ावा 
देती है तथा गुट-निरपेक्षता के द्वारा साम्यवाद को रोका जा सकता है ।? 


गुट निरपेक्षता की नीति को श्रपताने के लिए एक देश क्यों प्रेरित 
हुआ ? इस प्रश्त का जवाब हमें उन देशों के सामान्य प्रमावों एवं विशेष 
प्रभावों को देखने पर प्राप्त हो सकेगा जो कि इस नोति पर चल रहे है । 


द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार एवं 
उपनिवेशवाद का विरोध तथा आथिक विकास की समस्याश्रों के दवाव ने 
मिल कर उत सभी परिस्थितियों को पैदा किया है जिनमें कि गुट-निरपेक्षता 
की नीति संचालित होती है । ये विशेषतायें ऐसी हैं जो कि प्राय: श्रफ्रीका 
और एशिया के सभी देशों में पाई जाती है चाहे वे ग्रुट-निरपेक्ष हों अयवा 
न हों। ये तत्व एक गुट निरपेक्षता की नीति श्रपनाने के लिए भी उत्तना ही 
दबाव डालते हैं जितना कि सन्धिबद्ध होजाने के लिए। इन तत्वों का ग्रुट- 
निरपेक्षता की नीति अपवाने में कितना योगदान रहता है यह एक विवादा- 
स्पद प्रश्त है । श्रधिकांश विचारकों का मत है कि ये सहायक परिस्थितियां 
इस नीति के विकास में सहायता अवश्य देती हैं किन्तु ये प्रावश्यक पूर्व णर्तें 


नहीं हैं । 

गुट-निरपेक्ष नीति की सहायक परिस्थितियों में प्रथम उल्लेखनीय 
राष्ट्रवाद की मावना है जो कि स्वतंत्रता आन्दोलनों की एक घुर्य विशेषता 
रही है ! 3 भाषा एवं संस्कृति न होते हुए भी एशिया, अफ्रीका तथा 
मध्य पूर्व के देशों में इस भावना का पर्याप्त प्रसार एवं प्रभाव हुआझा । युद्ध 
के वाद अफ्रीका के देशों का राष्ट्रवाद एक दृष्टि से भ्रफीकाबाद ( 60 259) ) 
र राधिका सतछाबेश5००, “6 7२008 ० 
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श्प विदेश नीति 


था | यह बतीत के प्रति प्रतिक्रिया थी । यह निम्न स्तर के विरुद्ध, 
जातीयता के विरुद्ध, जोपण के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी जो कि मापा, 
संस्कृति और जाति की सीमाओं को पार कर गई | नये राज्यों का राण:वाद 
उन परिस्थितियों के अनुसार मिन्न-मिन्‍त होता है जिनमें कि यह उत्तन्न 
हुम्ना । जिन देशों को साम्राज्यवादी शक्तियों ने आसानी से स्वतंत्रता दे दी उनके 
वीच वाद में मी सम्बंध अच्छे वने रहे तथा जिन देशों को इन्डोनेशिया की 

तरह स्वतंत्रता प्राप्त करने में पर्याप्त संघ करना पड़ा उनके सम्बंव परस्पर 
विगड़ गये। प्राय: समी नव स्वतंत्रता प्राप्त राज्यों के राष्ट्रवाद में राष्ट्रपन को 
पर्याप्त महत्व दिया जाता है । राष्ट्रवाद और ग्रुट निरपेक्षता के वीच सहयोग इस- 
लिए है क्योंकि इन देशों के नेताओं ने भ्रपनी ग्रुट-निरपेक्षता की नीति का समर्थन 
करने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लिया । एक वार स्व० प्रधानमंत्री नेहरू ने 
कहा था कि “यदि किसी ब्रान्दोलन को जनता के लिए वास्तविक बनना है 
तो उसे राष्ट्रवाद के रूप में परिमापषित होना चाहिए । किसी भी एशियाई देश 
में एक आन्दोलन उसी मात्रा में सफल अथवा असफल होगा जिस मात्रा में कि 

वह राप्ट्रवाई की गहततम भावना के साय संयुक्त है ।/? जॉन मारकस 
(7०। शैंधा००७) का कहना है कि फ्राँस. जर्मनी तथा त्रेट ब्रिटेन में जब 
कभी नतटस्थता की नीति का प्रमाव आया है तो वह मुल्यतः इन देशों में व्याप्त 
राष्ट्राद की मावना के कारण आया । 


दूसरी सहायक परिस्थिति उपनिवेशवाद का विरोध है। एशिया तथा 
अफ्रीका के देशों में जो राष्ट्रवादी एवं क्रान्तिकारी आन्दोलन चले उनकी 
मुख्य प्र रणा उपनिवेशवाद का विरोध था। सत््‌ १६४५४ में हुए वाण्डुजू 
सम्मेलन का यह मुख्य विचार था। यदि एक देश को सैनिक संगठन में शामिल 
होने को मजबूर करने वाली कोई चीज नहीं है तो उपनिवेश विरोधी भावना 
उसे ग्रुट-निरपेक्षता की दिशा में प्रभावित करेगी । एशिया ओर प्रफ्रीका के 
देशों का यह विश्वास है कि अतीतकाल में होने वाली समी लड़ाइयां मुल्य 
रूप से योरोपीय लड़ाइयां थीं और इनमें एशिया तथा अश्रफीका के देशों को 
शतरंज के मोहरों की तरह प्रयुक्त किया गया | आज इन शोपित राज्यों को 
यदि सैनिक संधियों में मिला दिया गया तो वही पुराना इतिहास दोहराया 
जायेगा। इस अ्राशंका से ये अपने आपको अलग ही रखता पसन्द करते हैं। 
उपनिवेश विरोधी भावना के कारण एशिया और अश्रफ्कीका के ये देश पश्चिमी 
शक्तियों के साथ नहीं मिलना चाहते किन्तु श्रतीत के सांस्कृतिक, शैक्ष रिगक, 
काननी एवं प्रशासनिक सम्बन्धों के कारण वे उनका विरोध भी नहीं करना 
चाहते अत: गुट-निरपेक्षता की नीति अपना लेते हैं | शीत युद्ध में दोनों ही 
पक्षों द्वरवा एक दूसरे को साम्राज्यवादी कहा जाता है। नये राज्य यह तय 
नहीं कर पाते कि कौन साम्राज्यवादी है श्रौर कौन नहीं ग्रतः वे दोनों को दी 
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संदेह की नजर से देखते हैं। यही कारण है कि इन देशों में से कोई मी यह नहीं 
चाहता कि वह किसी भी एक पक्ष से ही भ्राथिक था सैनिक सहायता प्राप्त 
करे । इस प्रकार गुट-निरपेक्षता की नीति को पराधीनता के विरुद्ध 
ग्रात्मरक्षा का एक साधन बनाया गया है । 


तीसरी सहायक परिस्थिति इन देशों की श्रद्धविकसित स्थिति है। 
इनकी गरीबी तथा उच्च जीवन स्तर की मांग ने इन देशों में श्राथिक 
विकास को पर्याप्त महत्व प्रदान किया है । यह भी ग्रुट-निरपेक्ष नोति की एक 
प्र रणा है। ये देश मनमुटावों तथा खिंचावों को कम करके इंप्त बात्त का 
प्रयास करते हैं कि शस्त्रों के तिर्माण पर श्रधिक खर्च न करके उत्पादन व 
विकास पर किया जाये । ग्रुट-निरपेक्षता के समर्थन में यह तक दिया जाता 
है कि इस नीति को भ्रपत्ताने पर दोनों ही गुटों की पर्याप्त आधिक सहायता 
प्राप्त हो जाती है जबकि ग्रुट में शामिल होने पर तो केवल एक ही देश की 
सहायता प्राप्त होती । कुछ विचारकों के मतानुसार यह तकं अत्यन्त हल्का 
है क्योंकि तुलनात्मक दृष्टि से सन्धिबद्ध देशों को अ्रधिक सहायता प्राप्त 
हुई है । प्रारम्भ में तो झसंलग्न देशों को महाशक्तियों द्वारा सहायता ही नहीं 
दी गई । इसके श्रतिरिक्त इन देशों को अपनी सुरक्षा योजनाप्रों पर भी पर्याप्त 
व्यय करना पड़ा । ग्ुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का विचार है कि उनको जो भी विदेशी 
सहायता भ्राप्त हुई है वह उनका भ्रधिकार था न कि कोई झहसान । राष्ट्रपति 
तासिर के कथनानुसार भ्रतीत काल में साम्राज्यवादी शक्तियों ने जिस 
राष्ट्रीय 03 का अ्रपहरण किया वह यदि उतको वापिस अ्राप्त होती है 
तो इसमें किसी का भी क्‍या भ्रहसान है। सहायता प्रदान करना प्रगतिशील 
देशों का एक स्वेच्छापूर्ण कत्तव्य है। यह एक प्रकार का कर है जो कि 
श्रतीत के उपनिवेशवादी शोषण-कर्त्ताप्ों द्वारा उनको प्रदान किया जाना 
चाहिए जो कि शोपित किये गये है। विकसित देशों के प्रति गरीब देशों में 
एक ईर्ष्या की मावना पैदा हो रही है अतः यह अ्रावश्यक है कि इनके 
जीवन स्तर में जो अ्रसमानतायें हैं उनको दूर किया जाये। 


चौथे, गुट-निरपेक्षता की नीति का एक जातीय एवं सांस्क 

भी है | इस नीति को मानने वाले देश मुख्यतः श्रफ्रीका भौर 30 
के रहने वाले हैं। ये देश ऐसे हैं जो कि योरोप से भिन्न दुनियां में रहते है | 
इन देशों का श्राथिक रूप से शोषण किया गया था तथा इस पर समान 
रूप से राजन॑तिक अधिकार रहा था अत्त: इनके बीच एक पारस्परिक 
महानुमूति रहना स्वाभाविक हैं। अ्रवसरवश गुट-निरपेक्ष देश अश्वेत हैं। इन 
देशों के वीच परस्पर सांस्कृतिक एकता इतनी अधिक नहीं है किन्तु केवल 
यही एकता है कि बे समान रूप से एक बड़ी शक्ति के भ्राघीन रहे । 


५ इसे प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद, उपनिवेशव।द का 

आपके सहायता की श्रावश्यकता एवं सांस्कृतिक एकता आदि 203 
सवुह्त परिस्थितियां प्रदान करके ग्ुट-निरपेक्षतावारी नीति के विकास के 
लिए एक पृष्ठभूभि का काम किया । वैसे ये परिस्थितियां कई ऐसे देशों में 
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भी पाई जाती है जो कि सैनिक संगठनों के सदस्य हैं। इन देशों को इन 
परिस्थितियों ने सच्धि करने की दिश्ञा में प्रेरित किया है। ऐसी स्थिति में 
हम इन परिस्थितियों को ग्रुट-निरपेक्ष नीति के विकास का मुख्य कारण 
नहीं मान सकते | मुख्य कारण तो अन्य परिस्थितियां हैं। इनका निर्धारण 
भी हम एशिया श्रौर श्रफ़रीका के सभी देशों का भिरीक्षण करने के बाद ह्ढी 
कर सकते हैं | गुट निरपेक्षत्रा के ये विशेष लक्षण एशिया व अ्रफ़्ीका के सभी 
देशों में सामान्य रूप से पाये जाते हैं किन्तु इतने पर भी गरुट-निरपेक्ष देशों 
में इनका प्रभाव भ्रधिक होता है। इनका सम्बन्ध राजनैतिक दृष्टिकोणों से 
रहता है तथा इसकी अभिव्यक्ति श्रनेक आथिक एवं राजनैतिक संगठनों में 
होती है । गुट-निरपेक्ष देशों ने स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संघर्ष 
किया था । वे स्वाघीनता से पूर्व ऐसी संस्था्रों की मांग करते थे जो कि 
उपनिवेशवादी सरकार को मान्य न थी । विश्व राजनीति में भी ये देश 
स्थित व्यवस्था का समर्थन करने की श्रपेक्षा क्रान्तिकारी आन्दोलन का 
सम्ेन करने लगे। 


गुट-निरपेक्षता की दृष्टि से जो तत्व महत्वपूर्णा रूप से प्रभाव डालते 
हैं उतमें पहला समाजवाद है। योरोप में तटस्थता की नीति का समर्थन 
वामपंथियों द्वारा किया गया था तथा वहां समाजवादी एवं तटस्थतावादी लोगों 
में भ्रधिक भेद नहीं था | अफ्रीका श्रौर एशिया के देशों में गी भधिकांश 
अ्रघंविकसित देश इसी प्रकार समाजवाद एवं तटस्थता की नींति से प्रभावित 
है । इन देशों द्वारा श्रपने जीवन स्तर को ऊचा उठाने के लिए नियोजन, 
राष्ट्रीयकरणा, सरकारी हस्तक्षेप श्रादि साधनों को श्रपनाया जा रहा है । इन 
देशों की प्राप्य अल्प सम्पत्ति प्रायः कृषि कार्य में केन्द्रीकुत रहती है अतः 
श्रौद्योगिक विकास का कार्य केवल सरकार की पहल पर ही किया जा सकता 
हैं । मारत में कांग्रेस सरकार ने प्रजातन्त्रात्मकत समाजवाद को श्रपना लक्ष्य 
बनाया हैं । जिस किसी देश में संगठित क्रान्ति द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त की 
जाती है उस देश की विशेषता केन्द्रीय शक्तियां, केन्द्रीय निर्देशन एवं नियोजन 
बन जाता है। 


रंगून में सत्‌ १६५३ में एशिया के समाजवादियों की बैठक हुई | इस 
ठोठक के वाद एक एशियाई समाजवादी व्यूरो स्थापित किया गया । बर्मा में 
समाजवादी दल के संस्थापक के शब्दों में “समाजवादी नेताओं के रूप में हमको 
ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो कि मस्तिष्क की ताजगी को समाप्त 
करदे प्रथवा एक नये स्वतन्त्र विचारघारागत दृष्टिकोण को रोक दे । इस 
स्वतन्त्र दृष्टिकोश के कारण ही हम इस तीसरी शक्ति का विकास कर सके हैं 
तथा प्रजातन्त्रात्मक समाजवाद का विचार विकसित कर सके हैं |? 
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ष्ट्क ब्रीक ोग्य 
स प्रकार का मानसिक दृष्टिकोश लोचशील, स्वीकार करने य॑ 

तथा किसी भी विचारधारा से असलग्न होता है । किन्तु यह किसी (30285 
प्रकार से नियोजन का समर्थन करता है ताकि अपनी कृषक श्र्थव्यवस्था कं 
बढ़ा सके । ऐसी स्थिति में ये देश श्रमरीका शोर सोवियत संघ क्के हक 
ही मार्ग भ्रपताते हैं। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि ० देश सा नों 
जुटों से भ्रलग भ्रपना भ्रस्तित्व बतायें । सन्‌ १६५० तक संयुक्त राज श्रमरीका 
द्वारा इन देशों को साम्यवादी माना जाता था झौर साम्यवादी देश इन्हें 
प्रप्रत्यक्ष रूप से पृजजीवाद का ही एक रूप कहते थे । समाजवाद कि 
नीति क्ी पूर्व भ्रावश्यकता नहीं है, किन्तु यह श्रद्ध विकास की समस्याश्रों 
प्रति नए राज्यों की प्रतिक्रिया है। समाजवाद, भ्रद्धं विकास और गुट-निरपेक्ष 
तीनों एक ही साथ एक ही वातावरण में पाए जाते हैं । 


समाजवाद की मांति गुट-निरपेक्ष देशों की एक अन्य विशेषता यह है 
कि वे अपनी घरेल नीति के प्रति क्रान्तिकारी दृष्टिकोश की हैं । स्वतन्त्रता 
प्राप्त करके इन देशों ने स्वतन्त्रता की महत्वाकांक्षाश्रों को सब्तुष्ट किया | 
एक दूसरी क्रांति की श्रावश्यक्ता श्रौर थी जो कि इस देशों की भौतिक 
महत्वाकांक्षाश्रों को स्तुष्ट कर सके । इण्डोनेशिया में विदेशी सम्पत्ति श्रौर 
पूृअजीयत उद्यमों को समाजीकृत कर दिया गया। एशिया और मध्य-पूरव के 
प्रनेक क्षेत्रों में चीन की भांति भूमि की व्यवस्था में पर्याप्त परिवर्तत किया 
गया। पश्रन्य देशों में मी आथिक क्रांति प्रारम्म हो छुकी थी। वहां उन 
संस्थाश्रों को बदला गया जो कि इस क्रांति के मार्ग की बाघा थी भ्रोर उसे 
भ्राने से रोक रही थी । 


समाजवादी क्रान्तिकारी सरकारें पश्चिम के साथ अपने आपको 
संधिवद्ध नहीं कर सकती थीं । संयुक्त राज्य भ्रमरीका में इस समय समाजवाद 
का विरोध ज्वर जोरों पर था। जो सरकार जमींदारी, जागीरदारी को दूर करने 
का प्रयास करती थी उसे श्रमरीका घीत का हमदम मान लेता था । इस 
-प्राधर पर इन नये राज्यों. के नेताओं के प्रति ग्रमरीका का दृष्टिकोण सन्देह- 
पूर्णा रहा । संयुक्त राज्य अ्रमरीका की नीति इन राज्यों में सामाजिक और 
राजनंतिक परिवतेनों को हतोत्साहित करते की रही । यह्‌ प्रतिक्रियावादी 
सरकारों को समथेन देता रहा त्ताकि प्रशासनिक श्रव्यवस्था से लाभ उठा कर 
साम्यवादी आगे न आ जायें | एशिया श्रौर अफ्रीका के देशों ने जो झ्रान्तरिक 
कऋ्'न्ति की उसने उनको पश्चिमी देशों के साथ मिलने से रोक दिया । किन्तु 
जहां पश्चिमी दवाव उन पर श्रधिक पड़े वहां इन देशों ने साम्यवादी देशों की 
सहायता भ्राप्त करते का प्रयास किया, उदाहरण के लिए क्यूबवा को लिया 
जा सकता है। जहां इस क्रान्ति को मजबूत पश्चिमी विरोध का सामता नहीं 
करना पड़ा वे ग्रुट-निरपेक्ष बने रहे; उदाहरण के लिए मिस्र । 
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इसका अर्थ यह नहीं होता कि सामंतवादी सरकारें गुट-निरपेक्ष नहीं 
होतीं । वेलग्रेड सम्मेलन में इस तथ्य को स्वीकार किया गया, फिर भी यह 
बताया जाता है कि सामन्तवादी देशों की जनता श्रान्तरिक सुधारों की मांग 
करती है । ऐसी स्थिति में सम्बंधित सरकार विदेशों से अपनी रक्षा की 
मांग करती है और वे ग्रुट-निरपेक्ष नहीं रह पातीं । ऐसी स्थिति में यह 
निष्कर्ष निकाला जाना उचित है कि गुट-निरपेक्ष देश प्रायः वे होते हैं जहां 
कि तीज सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो चुके हैं या हो रहे हैं । 


तीसरे, ग्रुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का राजनैतिक दृष्टिकोण भिन्न है । वे युद 
को रोकने के परम्परागत पश्चिमी विचारों में विश्वास नहीं करते भ्रौर 
इसलिए शक्ति-सन्तुलन श्रादि की मान्यता नहीं देते । नाविकीय प्रतिरोध के 
नवीन प्रयासों को भी वे बहुत कम श्रादर देते हैं। ग्रुट-निरपेक्ष नीति के 
समर्थक युद्ध, शक्ति एवं प्रत्येक शक्ति ग्रुट के दावों का अ्रवमुल्यन करते हैं। 
सस्‍्व० श्री नेहरू ने सन्‌ १६४४ में कांग्रेस समिति को भेजे हुए एक पत्र में लिखा 
कि शान्ति केवल शान्ति के तरीकों से ही प्राप्त हो सकती है | शान्ति के 
प्रति युद्धपूं दृष्टिकोण अपने झाप में एक विरोधामास है। स्व० श्री नेहरु के 
मतानुसार पहले से ही सुरक्षा का प्रबन्ध करता उन गलत प्रवृत्तियों को 
विकसित करना है जो कि सही प्रवृत्तियों को विकसित होने से रोक देती हैं । 


गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के नेता शीत युद्ध के सभी पहलुशों पर नया 
दृष्टिकोण रखते हैं। इस दृष्टिकोण के कारण ही वे गुट-निरपेक्षता की नीति को 
ग्रपनाने के लिए प्रेरित हुए । ये देश अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विभिन्न 
समस्याश्रों के प्रति श्रपता स्वयं का दृष्टिकोण अपनाते हैं । इन देशों के द्वारा 
संसदीय व्यवस्था को सरकार का एक मात्र प्रजातम्त्रात्मक रूप कहा जाता 
है । गुट-नि रपेक्ष देशों द्वारा महाशक्तियों को इस रूप में देखा जाता है जिस रूप 
में वे दिखना चाहती हैं वरत््‌ इस रूप में देखा जाता है जैसा कि किसी बाहदी 
दर्शक को प्रतीत हो । ग्रुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का मत है कि दोनों ही पक्ष विश्व 
शान्ति के लिए खतरनाक हैं श्रौर कोई भी एक पक्ष सदगरुण या वुद्धि पर कोई 
एकाधिकार नहीं रखता । ये देश शीतयुद्ध संघर्ष के केवल दर्शक हैं, अभिनेता 
नहीं हैं इसलिए स्वयं स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं। इन देशों के द्वारा 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्तिपूर्ण सम्बन्धों के लिए अलग से मार्ग बताया जाता है; 
उदाहरण के लिए स्व० प्रधानमंत्री श्री नेहरू पंचशील में विश्वास करते थे । 
उनके 4 थनानुसार “यदि पंचशील को पूरी तरह शौर गम्मीरता के साथ सभी 
देशों के द्वारा स्वीकार किया जाता है तो प्रत्येक को शान्ति प्राप्त होगी और 
सहयोंग की भावना बढ़ेगी ।” स्वतन्त्रता और ग्रुट-निरपेक्षता मुख्य बातें हैं! 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति किसी एक बड़ी शक्ति या शक्ति समूह के साथ संधि करने 
से नहीं हो सकती वरन्‌ प्रत्येक विवादपूर्णा एवं भंगड़े वाली स्थिति पर एक 
स्वृतन्त्र दृष्टिकोण रखने से हो सकती है । एक राष्ट्र को पराधीन जनता को 
स्वतन्त्रता देने, जातीय भेदभाव को समाप्त करने, श्रावश्यकता, वीमारी श्रौर, 
प्रज्ञान को समाप्त करने, श्रादि विभिन्न पहलुओं के प्रति स्वतन्त्र दृष्टिकोण 
झपनाना चाहिए। 


'आरत की विदेश नीति २३ 


यह कहा जाता है कि गुट-निरपेक्ष देशों के नेताश्रों के कार्यों गौर 
कथनों में पर्याप्त अन्तर रहता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति सुकार्नों ने 
यह घोषणा की थी कि वे पश्चिमी इरियान (फे॥ ॥9॥) की समस्या पर 
डचों के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे । किन्तु सव्‌ १६६१ में उसने 
सोवियत संघ से युद्ध प्रसाधन प्राप्त किए जिन्हें पश्चिमी इरियान के क्षेत्र में 
रखा गया । शक्ति प्रयोग के अन्य कुछ उदाहरण भी प्राप्त होते हैं जिनके पक्ष 
में यह कहा जाता है कि ग्रुट-निरपेक्ष देशों ने इन्हें ग्रात्मरक्षा और उपनिवैशवाद 
के विरुद्ध श्रपनाया । किन्तु यह तके अ्रधिक न्‍्यायोचित नहीं है, क्योंकि इसे 
तो युद्ध करने वाला कोई भी देश दे सकता है । या तो ग्रुट-निरपेक्ष राज्यों 
को यह स्पष्ट करना होगा कि किन परिस्थितियों में वे शक्ति के प्रयोग को 
उचित मानते हैं भ्रौर क्‍यों ? प्रथवा उन्हें भी इस दोष का भागी बनना 
पड़े गा कि वे महाशक्तियों से मौलिक रूप से भिन्न नहीं हैं । 


चौथे, प्रमेक बड़ गुट-निरपेक्ष राष्ट्र, जैसे भारत, मि्र, यूगोस्लाविया 
श्रौर इण्डोनेशिया श्रपनी राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा भाग सुरक्षा के 
कार्यो पर खर्च करते हैं। गुट निरपेक्ष भ्रौर गुट-सापेक्ष देशों के कार्य तो 
लगभग एक जेसे हैं किन्तु दोनों के दृष्टिकोणों में अ्रन्तर हैं। गुट-निरपेक्ष 
राष्ट्रों का विश्वास है कि भय को हटा दीजिए, और पश्राक्रमणकारी नीतियां 
प्रपने श्राप हट जायेंगी । दूसरी ओर संघिबद्ध राष्ट्रों का विचार है कि जब 
तक सम्मावित श्राक्नाता का प्रतिरोध करने के लिए शक्ति का परिचय न 
दिया जाए उस समय तक युद्ध को नहीं रोका जा सकता । गुट-निरपेक्ष देशों 
की मान्यता हे कि भ्राक्मण की आशा तथा उसे रोकने के लिए की जाने 
वाली संधियां ही भ्रत्तिम रूप से संघर्णपूर्ण स्थिति पैदा कर देती हैं। अ्रनेक 
वैज्ञानिकों द्वारा इस दृष्टिकोण का समर्थन किया जाता है कि युद्ध 
का भ्राघार भय है । 


पांचवें, गुट-निरपेक्ष देशों में प्रारम्भ से ही भ्रसाघारण नेतृत्व रहा 
है स्व० श्री नेहरू, यूनू, सुकानों, नासिर, एनक्रूमा, टीटो श्रादि का नाम 
वृद्ध के बाद भ्रफ्नीोका और एशिया की घटनाओं में प्रमुख रहा है। प्रफ्रीका 
प्रौर एशिया 2५ जिन देशों ने पहले की उपनिवेशवादी शक्तियों से संधियां 
की हुई हैं « .ऊध एक अपवादों को छोड़ कर, नेतृत्व का प्रभाव है । यह 
एक विवादपूर्रा विषय है कि क्या इत देशों के नेतृत्व ने गुट्-निरपेक्षता की 
नीति का विकास किया ? कई विचारकों का कहना है कि ग्रुट-निरपेक्षता की 
वीति प्रमावशाली नेतृत्व का परिणाम नहीं है वरन्‌ जिन परिस्थितियों ने 
प्रभावशालो नेतृत्व को जन्म दिया वे ही गुट-निरपेक्षता की नीति के लिए 
भी उत्तरदायी हैं । गुट-निरपेक्षता की नीति को श्रपनाने वाला पहला देश 
भारत था। भारतीय विदेश नीति के कर्शंधार स्व७ पंडित नेहरू को राष्ट्रीय 
आन्दोलन के दौरान ही पटस्थता की शिक्षा प्राप्त हुई । इस पृष्ठभूमि के होते 
हुए भी यह कोई प्राश्चये का विषय नहीं है कि भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने के बाद से ही क स्वतत्न॒ विदेश नीति को अपनाया जो कि कुछ 
पकारात्मके विशेषताओं से युक्त तटस्थ नीति थी । स्व० श्री नेहरू ने सन्‌ 


श्ड विदेश नीति 


१६५० में यह कहा था कि “मैं सदन में यह्‌ कहना चाहता हूं कि जिस तीति 
को हम अपना रहे हैं वह केवल तटस्थ या निष्क्रिय या निष्धात्मक नहीं है 
चरन्‌ यह एक ऐसी नीति है जो कि हमारे ऐतिहासिक तथा वर्तमान अतीत से 
प्राप्त हुई है । यह हमारे राष्ट्रीय श्रानदोलन और विभिन्न भ्रादर्शों से निकली 
है जिनको कि हम समय-समय पर घोषणा करते रहते थे ।” 


शान्ति की रक्षा मारतीय विदेश नीति का केन्द्रीयभूत लक्ष्य है। इस 
नीति की खोज में ही भारत ने किसी सैनिक या अन्य सन्धि में सम्मिलित 
न हो कर ग्रुट-निरपेक्षता की नीति का मार्ग अपनाया है। ग्रुट-निरपेक्षता का 
प्र्थं दिमाग और कार्यो की निष्क्रितता नहीं है, यह विश्वास और मान्यताग्रों 
की निष्कियता नहीं है, इसका अर्थ बुराई के सामने कुक जाना भी नहीं है। 
वरच्‌ यह विश्व की समस्याओं के प्रति एक सकारात्मक और गत्यात्मक 
दृष्टिकोण है । यद्यपि नेतृत्व के कारण ग्रुट-निरपेक्ष नीति के विकास में 
पर्याप्त सहायता मिली किन्तु नेतृत्व का पहलू इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना 
कि यह दिखाई देता है, क्योंकि जिन परिस्थितियों ने ग्रुट-निरपेक्षता की नीति 
को जन्म दिया उन्होंने इन नेताओं का गी विकास किया । कारण चाहे कुछ 
भी हो किन्तु ग्रुट-निरपेक्षता की नीति श्र प्रभावशाली नेतृत्व दोनों साथ-साथ 
चले हैं । 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रुट-निरपेक्षता की नीति एक देश 
द्वारा उस समय श्रपनाई जाती है जब कि उस पर संधि में बंधने के लिए 
भ्रधिक दबाव न डाले जायें । इतने पर भी ग्रुट-निरपेक्षता को एक स्वाभाविक 
चीज नहीं कहा जा सकता जो कि अपने आप विकसित हो जाती हो, वरव्‌ 
अनेक विभिन्न प्रकार के प्रमाव हैं जो कि राष्ट्रों की इस नीति की ओर 
प्रेरित करते हैं | इनमें से कुछ प्रभाव तो ऐसे हैँ जो कि ग्रुट-निरपेक्ष ओर 
गुट-सापेक्ष देशों में समान रूप से पाए जाते हैं जब कि श्रन्य कुद्ध प्रभाव 
ऐसे हैं जो कि केवल ग्रुट-निरपेक्षता की नीति के लिए भी विशेष हैं । 


गरुट-निरपेक्ष नीति का उद्दे श्य 
(प7४० 0फ#]6० ० ०ा-कांह॥॥68। ) 


गुट-निरपेक्ष नीति एक देश को मत प्रकट करने की स्वतन्त्रता 
प्रदान करती है । इस नीति को मानने वाले देश किसी भी प्रकार की विदेशी 
सहायता की श्रस्वीकार कर लेते हैं यदि वह उनके श्रान्तरिक विपयों पर 
हस्तक्षेप करने का प्रयास करे। स्वतन्त्रता की रक्षा इस नीति का एक 
प्रमुख लक्ष्य है श्रौर यदि सहायता देने के माध्यम से विदेशों द्वारा उसकी 
स्वतन्त्रता को छीता जाता है तो वह इस सहायता का बलिदान कर देगा । 
गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर जो दृष्टिकोण श्रपनाया जाता 
है वह विपय की प्रकृति एवं श्रीचित्य पर श्राघारित होता है | इन देशों की 
मान्यता है कि महाणशक्तियों द्वारा कही गई वात अ्रन्तिम सत्य नहीं होती, 
क्योंकि वे श्रपने स्वार्य एवं श्रन्‍्य मावनाश्रों से प्रमावित होती हैं | शीत युद्ध 


भारत की विदेश नीति २५ 


से अलग रहने के कारण ग्रुट-निरपेक्ष देश किसी समस्या को वस्तुगत रूप 
से देख सकते हैं श्रौर दृष्टिकोण की यह स्वतन्त्रता ही ग्रुट-निरपेक्ष नीति का 
एक मुख्य उद्देश्य है। 


अ्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अनेक विचारक गरुट-निरपेक्षता की नीति 
को केवल एक साधन मानते हैं तथा उसे विदेश नीति का स्तर देने को तैयार 
नहीं हैं। यह सच है कि ग्रुट-निरपेक्षता की नीति द्वारा सम्बन्धित देशों ने 
आथिक विकास के अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है श्रौर विदेशों से पर्याप्त 
सहायता प्राप्त की है. किन्तु इस झ्राधार पर गुट-निरपेक्षता को कोई नीति 
न मानना गलत है। लेखकों के मतानुसाार विदेश नीति भी एक साधन द्वोती 
है जिसके सहारे राष्ट्रीय लक्ष्यों को श्राप्त किया जाता है । श्रसल में 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में साधन और नीति के वीच कोई महत्ववूण श्रन्तर 
स्थापित करना मुश्किल है । ग्रुट-निरपेक्षता विदेश नीति का एक मुख्य 
साघन है । 


गुट-निरपेक्षता की नीति के द्वारा एक राष्ट्र अपनी सम्प्रभुता एवं 
प्रादेशिक श्रखण्डत्ता की रक्षा का प्रयास करता है। जब भारत को दोनों ही 
गुठों से सेनिक सहायता प्राप्त हुई तो पाकिस्तान झौर चीन आदि देशों ने 
यह दोष लगाया कि भारत ने ग्रुट-निरपेक्षता की नीति का त्याग कर दिया 
है। सत्‌ १६६२ के चीनी श्राक्रमश से पूर्व भारत द्वारा बिदेशों से केवल 
आधिक सहायता प्रदान की जाती थी कितु समय की आावश्यकताश्रों से प्रभावित 
हो कर भारत .ते अपनी विदेश नीति को समायोजित किया श्रौर सैनिक 
सहायता स्वीकार की । यद्यपि भारत ने सैनिक सहायता ली किन्तु उसने अपने 
प्रदेश पर विदेशी सेनाओं एवं सेनिक भ्रट्टों को स्थापित होने की अनुमत्ति नहीं 
दी । इस प्रकार विदेशी सहायता, चाहे वह सेनिक हो प्रथवा आधथिक, उस 
समय तक गुट-निरपेक्षता के विरुद्ध नहीं कही जा सकती जब तक कि वह 
सम्बन्धित देश की विदेश नीति की स्वतन्त्रता समाप्त नहीं करती । यदि 
कोई देश अपनी स्वतन्त्रता एवं प्रादेशिक श्रखण्डता की रक्षा के लिए 
विदेशी 5.48: को स्वीकार करता है तो एक प्रकार से वह उन्हीं लक्ष्यों की 
दिशा में श्रग्मसर हो रहा है जिनकी श्रोर हमें ग्रुट-निरपेक्षता की नीति ले 


जाती है । सैनिक सहायता के माध्यम से ग्रुट-निरपेक्ष नीति का मार्ग सुगम 
तथा निर्वाघ बन जाता है । 


.ग्रुट-निरपेक्षता की विदेश नीति का एक श्रन्य लक्ष्य श्रन्तर्राष्ट्रीय शांति 
की स्थापना करना है। इस नीति में विश्वास करने वालों का मत है कि 
प्रस्तर्राष्ट्रीय शान्ति एक नैतिक एवं मानवीय उदंश्य है जो कि युद्ध की 
अमानवीय बरवेरताओं से बचा कर सम्यता एवं संस्कृति के प्रसार को आगे 
बढ़ावा है। गुट-निरपेक्ष देशों द्वारा विश्व शान्ति का समर्थन केवल इसीलिए 
नहीं किया जाता कि वह उनके आर्थिक विकास एवं राजनैतिक स्थायित्व के 
लिए जरूरी है वरन्‌ इसलिए भी किया जाता है कि भ्राज का युद्ध विध्वंसकारी 
दन गया है। इसके अतिरिक्त शान्ति अपने श्राप में एक भ्रच्छाई है श्रौर इसे 


२६ विदेश नीति 


किसी अन्य कारण के लिए नहीं वरत्‌ इसकी अ्रन्तनिहित श्रच्छाई के लिए 
ही अपता लिया जाना चाहिए । युद्ध के न होने पर ही मानव द्वारा सभ्यता 
एवं संस्कृति के ज्षेत्र में की गई प्रगति का कुछ मूल्य होता है | नेहरू के 
कथनानुसार ग्रुट-निरपेक्ष नीति युद्ध नहीं चाहती है, यह शान्ति के लिए 
सकारात्मक रूप में प्रयास करती है तथा सहयोग में विश्वास करती है ।॥7 


गुट निरपेक्षत की नीति राष्ट्रीय हित की श्रभिवृद्धि का साधन भा 
है । कुछ लेखकों के श्रनुसार जब ग्रुट निरपेक्षता के माध्यम से राष्ट्रीय हितों 
को साघने का प्रयास किया जाता है तो वह नीति बन जाती है श्लौर जब इसे 
विश्व शान्ति की स्थापना के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो यह एक साधन 
वन जाती है। यदि गुट निरपेक्षता को हम श्राथिक आत्मनिर्भरता, या 
राजनैतिक स्थायित्व ग्रथवा उपनिवेशवाद के विरोध का साधन मात्र ही मान 
लें तो ऐसी स्थिति में इन लक्ष्यों के प्राप्त हो जाने पर गुट निरपेक्षता का कोई 
महत्व नहीं रहेगा । इसलिए यह जरूरी है कि इसके साथ किसी स्थायी एवं 
सर्वकालीन मुल्य को संयुकत किया जाये । इस मूल्य के साधन के रूप में ही 
हम इसका मूल्य श्रांक सकते हैं | विश्व शान्ति की प्राप्ति को एक ऐसा ही 
मूल्य बनाया गया जिसको प्राप्त करने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति को 
साधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सके । गुटनिरपेक्ष देश विश्व शान्ति को 
राष्ट्रीय हित से भी श्रधिक प्रमुखता प्रदान करते हैं । यह कहा जाता है कि 
ग्रनेक विचारक गुटनिरपेक्षता की नीति में छिपी शक्ति को नहीं पहचान सके 
जिसके श्राधार पर कि अ्रन्तर्राष्ट्रीय भगड़ों का शान्तिपुर्णा निपटारा किया 
जा सके। यही कारण है कि जाजं स्वार्जनबर्गर (06026 $लज़शएश- 
एशथ९४०) ने गुटनिरपेक्षता की नीति को आत्म-केन्द्रित नीति बताया है। 
मार्गेन्यों तथा रीनाल्‍्ड नीवर आदि लेखक इसे केवल विचारधारा मात्र कहते 
हैं। प्रत्यक्ष श्रथवा अप्रत्यक्ष रूप से इन विचारकों का श्रर्थ यही है कि 
गुटनिरपेक्षता की नीति विदेशी सहायता प्राप्त करने का एक साधन मात्र है। 
यह कथन अतिशयोक्तिपूर्णा होने के साथ-साथ गलत भी है क्योंकि यह नीति 
मुख्य रूप से विश्व शान्ति की स्थापना का प्रयास करती है। 


मुटनिरपेक्षता की नीति संयुक्त राष्ट्र संघ का तथा निःशस्त्रीकरण की 
दिशा में किये जाने वाले प्रयासों का समर्थन करती है । यह नीति उन सभी 
कार्यो का समर्थन करती है जो कि श्रन्तर्राष्ट्रीय खिचाव को दूर करने में 
सहायता करते हैं । ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ एवं नि:शस्त्रीकरण 
सम्मेलनों की सफलता का गुटनिरपेक्ष राज्यों के लिए श्रत्यन्त महत्व होता 
है | गुटनिरपेक्ष नीति का प्रस्तित्त ही विश्व शान्ति के अस्तित्व पर निर्मर 
करता है | युद्ध छिड़ जाने पर ग्रुटनिरपेक्षता नाम की कोई चीज न रहेगी । 
स्वर्गीय श्री नेहरू यह कहा करते थे कि यदि वास्तविक युद्ध छिड़ गया तो 
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आरत की विदेश नीति 3४ 


गुटनिरपेक्ष राज्यों के सामने इसके सिवाय कोई विकल्प न रहेगा कि वे जिसे 
भी उचित समझें उस पक्ष के साथ व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से युद्ध में 
शामिल हो जायें । इस प्रकार तृतीय विश्व युद्ध को रोकना इस नीति का 
केवल लक्ष्य ही नहीं है वरच्‌ उसके भ्रस्तित्व की आवश्यक शर्ते भी है । 


भारत में गुटनिरपेक्षता की नीति 
[रणा-श्ाएा्त एणालए ॥ एाता॥ ] 


भारतवर्ष ने स्वतंत्रता के बाद से ही भ्रपनी विदेश नीति का भ्राघार 
गुटनिरपेक्षत। की विचारधारा को बताया है । प्रधानमंत्री श्री नेहरू को इस 
नीति का जनक माना जाता है क्‍योंकि इन्होंने सबसे पहले इसको अपनाया, 
इसे स्पष्ट किया श्रौर इसके सैद्धान्तिक विवेचन का कार्य किया | पण्डित नेहरू 
का यह कहना था इस नीति को अपना कर वे किसी तीसरे गुट की रचना 
करने नहीं जा रहे हैं। यदि कोई गुट निरपेक्ष राज्यों को तीसरा ग्रुट कहता 
है तो यह उसकी गलती है तथा वह सही अर्थ से प्रनभिज्ञ है । सैनिक दृष्टि से 
तीसरा गुट बनाना भ्रनुचित है ।* 


असंलर्तता (१४०॥-#॥॥०॥0) अपने विधेयात्मक रूप में एक देश 
की स्वतन्त्रता की बढ़ोतरी करती है। श्रप्तंलग्तता की सबसे अच्छी परिभाषा 
यह है कि किसी देश के साथ सैनिक श्राधार पर मित्रता न की जाय चाहे वह 
साम्यवादी गुट का हो अ्रथवा पश्चिमी गुट का ; इस समय पश्चिमी राष्ट्रों ने 
अनेक राष्ट्रों को सैनिक संगठन पर बद्ध कर रखा है; दुसरी श्रोर साम्यवादी 
देशों ते भी इसकी प्रतिक्रियास्वरूप पूरा संगठन बना रखा है| इन सन्धि- 
संगठनों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि किसी भी एक राष्ट्र पर आक्रमण 
होने की श्रवस्था में सन्धिवद्ध सभी देशों द्वारा मिलकर उसका विरोध किया 
जायगा। भारत का विचार है कि यदि वह किसी ग्रुट विशेष में शामिल हो 
गया तो भ्रन्तर्राष्ट्रीय मतभेदों के उत्पन्न होने पर वह जो सहयोग प्रदान कर 
सकता था उसे नहीं कर पायेगा श्र विश्व शान्ति के श्रवसर उसके हाथ से 
चले जायेंगे। प्रधानमन्त्री श्री नेहरू ने एक बार कहा था कि श्रगर किसी 
अभ्रवसर के पैदा होने पर हम निश्चय रूप से एक शक्ति गुट के साथ सम्मिलित 
ही जाय॑ तो हो सकता है किसी रूप में हमको लाभ हो जाय किन्तु आगे चल 
कर यह नीति त केवल मारत वरन्‌ पूरे विश्व के लिए ही श्रहितकर रहेगी । 
श्राज हम अपने प्रभाव का विश्व शान्ति में जो उपयोग कर सकते हैं वह बाद 
में नहीं कर पायेंगे तथा विश्व शान्ति की सम्भावनायें निरन्तर दूर होती चली 
जायेंगी । गुटनिरपेक्षता की नीति को श्रपनाने के लिए जो तर्क प्रस्तुत किये 
जाते हैं वे मुख्यत: निम्त प्रकार हैं-- 


(१) सारत किसी भी देख बर शासन नहीं करना चाहता बह तो 
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र्‌८ विदेश नीदि 


विश्व में शान्ति बताये रखना चाहता है और इस दृष्टि से किसी गुट में 
शामिल होकर अ्रकारण ही विश्व में तनाव की स्थिति पैदा करना उपयुक्त 
नहीं है । 


(२) भारत युद्ध को दूर रखने के लिए अपने प्रमाव का उपयोग 
करना चाहता है; उसका प्रभाव किसी भी ग्रुट में शामिल हो जाने पर क्षीण 
हो जायेगा । 


(३) भारत श्रपने विचार प्रकट करने की स्वतंन्त्रता को बनाये रखना 
चाहता है। यदि किसी ग्रुट विशेष में सम्मिलित हो गया तो उसे भ्रावश्यक रूप 
से विश्व की समस्याओं पर वही रुख भ्रपनाना पड़ेगा जो उसका गुट अपना 
रहा है। प्रधान मन्त्री श्री नेहरू के मत में “किसी भी ग्रुट में शामिल हो जाना 
अपनी राय को बलिदान करने के समान है ।” 


(४) किसी गुट में शामिल होने की नीति दो काररों से श्रव्यावहारिक 
है | प्रथम तो ऐसा होने पर मारत अपने मृतकाल से प्राप्त उन आदर्शों पर 
नहीं चल पायेगा जो उसकी विदेश नीति के आधार हैं। दूसरे, उसका यह 
व्यवहार विश्व की वर्तमान परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं से मी भिन्न 
होगा । इसके अ्रतिरिक्‍्त ऐसी सम्मावना कम ही दिखती है कि भारत ग्रुटवन्दी 
से उत्पन्न नीति के रूप का सफलतापूर्वक संचालन कर ही लेगा । 


(५) यह विदेश नीति भारत के राष्ट्रीय हितों के श्रनुरूप है। बहुत 
से विचारक जो अवसरवादिता की विदेश नीति को श्रष्ठ मानते हैं वे भी 
इस प्रकार की नीति से संतुष्ट होंगे । स्वतन्त्र विदेश नीति कालान्तर में बहुत 
महत्वपूर्ण सावित होती है । मारत श्रपने श्राथिक विकास के कार्यक्रमों तथा 
योजनाग्रों की सिद्धि के लिए विदेशों से सहयोग एवं सहायता चाहता है। 
प्रसंलग्नता की नीति उसके इस लक्ष्य को पूरी तरह से सम्मव बना देती है | 
किसी गुट में शामिल न होने की नीति के परिणामस्वरूप ही यह संमव हुम्ना 
है कि मारत के सम्बन्ध दोनों ही गुटों के साथ बड़े अच्छे हैं तथा रूस एवं 
ग्रम रीका दोनों से एक साथ वह सहायता प्राप्त कर रहा है । नेहरू के शब्दों 
में ' प्राथिक, राजनैतिक श्रथवा दूसरी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिए 
यह वुद्धिमानी की नीति नहीं है कि तुम अपने सभी श्रंडों को एक ही टोकरी 
में रख दो ।” दूसरे शब्दों में हम हर प्रकार की सहायता के लिए किसी एक 
देश या देणों के ग्रुट पर भ्रवलम्बित नहीं रह सकते । यह नीति अपर्याप्त तो 
है ही किन्तु हमारे आत्म-सम्मान के मी विपरीत है । 


(६) मारत की मौगोलिक स्थिति भी उसे यह नीति श्रपनाने को 
बाध्य करती है तथा यह सम्मव बनाती है कि वह अपने आपको ग्रुटों से अलग 
रख सक्के । हम पश्चिमी ग्रुट के साथ सैनिक गठब्न्धन नहीं कर सकते क्योंकि 
विश्व के पश्चिम विरोधी दो प्रमुख साम्यवादी देशों की सीमार्ये भारत की 
सीमाओं के प्रति निकट है | साम्यवादी चीन की सीमा तो मारत की घरती 
को हूती £ | दूसरी ओर सोवियत रूस की सीमा भी केवल २० मील दूर पर 
द्वी त्थित है। साम्यवादी देशों के सम्मिलित श्राक्रमण का मुकावला करने के 
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लिए पश्चिमी शक्तियों की सहायता उपयुक्त समय एवं पर्याप्त मात्रा में प्राप्त 
तहीं की जा सकती । साम्यवांदी देशों के साथ हमारी मित्रता इसलिए सम्मव 
नहीं है कि श्रपनी अतीत की परम्पराओ्रों के कारण हम साम्यवादी सिद्धान्तों को 
प्रच्छा नहीं मानते शोर हिसात्मक एवं दमनकारी नीतियों एवं व्यवहारों को 
बुरी निगाह से देखते हैं । 


(७) असंलग्नता की नीति भारत के चरित्र श्ौर उसकी परम्पराग्रों 
से मेल खाती है । ६ दिसम्बर, १६५८ को प्रधान मन्त्री श्री नेहरू मे लोकसमा 
में कहा था कि “गुटबन्दी में शामिल न होने की नीति को उन्होंने केवल वाणी 
दो है, उसका उत्पादन नहीं किया है ।” वे इस नीति के मूल निर्माता नहीं हैं। 
यह एक ऐसी नीति है जो भारत की परिस्थितियों में, मारत की प्राचीन 
विचारधघाराप्रों में तथा विश्व की वर्तमान आवश्यकताश्रों में स्वाभाविक है। 
इस विचारधारा का सार भारत के लोगों के मस्तिष्क में सहिष्णुता की 
विचारधारा क्र पाया जाना है | भारतीयों ने इस परम्परा को श्रपने धर्म-ग्रन्थों 
एवं इतिहास से उत्तराधिकार में पाया है | सहिष्णुता का विचार केवल 
पुस्‍्तकों में ही सीमित न रहा. वरन यहां की सामाजिक परम्पराप्रों में उसके 
वास्तविक रूप का दर्शन होता है । सम्राट अशोक का विचार था कि '्पने, 
धर्म का मान करना और दूसरों के घर्मों की कभी भी निन्‍्दा न करना” इस 
सिद्धान्त के विपरीत जो व्यक्ति व्यवहार करता है वह दूसरे के धर्म की निन्‍दा 
करते हुए स्वयं के धर्म को भी हानि पहुंचाता है ! 


(८) भारत की विचारधारा श्राथिक, राजनैतिक, घामिक एवं 
सामाजिक क्षेत्र में पश्चिमी तथा साम्यवादी ग्रुटों के बीच की है श्रौर इसलिये 
यह आवश्यक एवं स्वामाविक बन जाता है कि उसकी विदेश नीति में भी 
दोनों के बीच के मार्ग का ही श्रवलम्बन किया जाय । भारत साम्यवाद के 
समानता, वर्ग भेद की समाप्ति, सामाजिक सुरक्षा, शोषण का श्रन्त श्रादि 
विचारों से सहमत है किन्तु उसमें पायी जाने वाली श्रसहिष्णुता, हिसा, स्वतंत्रता 
का अ्रम्ाव एवं दमन भ्रादि दोषों को घृणित दृष्टि से देखता है । इसी प्रकार 
भारत पश्चिमी देशों की इस परम्परा से प्रभावित है कि व्यक्ति के ज्ञान 
एव स्वत्ेत्रता का सही सूल्यांकन किया जाना चाहिये । किन्तु इन देशों में 
स|म्यवाद की प्रतिक्रियास्वरूप जो घृणा एवं कट्गता का वातावरण बनता है 


वह भारत के लिए एक उलभनपूर्ण पहेली है जिसे वह असहिष्णुता का प्रतीक 
मानता है। 


गुट निरपेक्ष नीति की उपयोगिता 
(776 एमए रण एएणा-ग्रांहणाथा ) 

के भारत की असंलग्न नीति ने राष्ट्रीय हिंत की साघना की है अथवा . 
नहीं ? इस प्रश्व के सम्बन्ध में समी के श्रलग-अलग मत हैं। प्रालोचकों के 
हारा यह कहा जाता है कि स्वतन्त्रता के बाद से ही भारतीय विदेश नीति 
उयार्यवाद से दूर हट कर आदर्शवाद की मृग-मरीचिका में उलभी रही, 


इसके नेताओं ने ऊंचे-ऊंचे उद्देश्य जनता के सामने रखे और संसार को नैतिक 
उपदेश देते हुए श्रपनी शक्ति की सीमाश्रों को भुला दिया। इसके परिणाम- 


रन 
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स्वरूप मारत की जो प्रतिमूर्ति विश्व में स्थापित हुई वह कोई ठोस या 
शक्तिशाली नहीं थी, वरन्‌ एक ऐसे देश की थी जो कि श्रादर्शात्मक लक्ष्यों 
को प्रचारित करता है किन्तु उन्हें साकार करने की उसमें क्षमता नहीं है। 
इसके श्रतिरिक्त मारतीय विदेश नीति को गुटों से निरपेक्ष रहने के कारण 
मी आलोचना का पात्र बताया जाता है । यह कहा जाता है कि संकट के 
समय मित्रों का भ्रभाव किसी भी देश की विदेश नीति की श्रसफलता का 
प्रतीक है श्रौर गुट-निर्षेक्षता की नीति इस दिशा की श्रोर प्रेरित करती है। 
इन विभिन्न ग्ालोचनाश्रों का उत्तर देते हुए प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी 
ने १७ जुलाई, १६६७ को लोकसभा में बताया कि ग्रुट-निर्षेक्षता की नीति ने 
सबसे महत्वपूरों कार्य यह किया है कि साम्यवादी श्रार पृञ्जीवादी दोनों गुटों 
को एक दूसरे के निकट श्ाने में सुविधा दी है । भारतवर्ष शेष विश्व में घटित 
होने वाली घटनाओं से अपने भ्रापको पृथक नहीं रख सकता। श्रीमती गांधी 
ने बताया कि उनकी सरकार जिस गरुट-निर्षेक्षता की नीति को अपना रही है 
उससे दोनों शक्तिशाली ग्रुट नजदीक श्राए हैं। भारत का श्रादर्शवाद कभी भी 
उसके राष्ट्रीय हित से श्रलग नहीं रहा । उन्हीं के शब्दों में “हमने शान्ति को 
ग्रपनाया क्योंकि यह हमारे विकास के लिए जरूरी थी, हम इस समय लड़ 
रहे हैं वह केवल उच्च श्रादर्शों के लिए नहीं, वरन्‌ यह हमारे जीवन के लिए, 
ग्रस्तित्व के लिए और विकास के लिए जरूरी है ।”7? 


मारतवर्प इस नीति में विश्वास रखते हुए श्रपनी सम्प्रभुता के विरुद्ध 
या उसको नुकसान पहु चाने वाले किसी भी कार्य का विरोध करेगा चाहे यह 
कार्य प्रत्यक्ष रूप से उसके ऊपर दबाव डाले श्रथवा छिपे हुए रूप में उसे कोई 
बात मानने के लिए मजबूर करे | भारत का यह मत है कि विश्व में शान्ति 
बनाये रखने के लिए समस्त श्रणु-शक्ति-युक्त देशों को, चाहे वे किसी भी ग्रुट 
के क्‍यों न हों, यह चाहिए कि श्रणु शक्ति विहीन राष्ट्रों को श्रणु श्राक्रमण के 
विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करें । जिस प्रकार जहरीली गैस का प्रयोग गैर कानूनी 
घ्रोपित किया गया है उसी प्रकार अराु-शक्ति विहीन देशों के विरुद्ध अणु-शक्ति 
का प्रयोग न किया जाए। मारतवर्ष निश्चय ही श्रसणु शस्त्रों के प्रचार के 
विदद्ध संधि में रुचि लेतां है किन्तु फिर भी इसके मतानुंसार यह संधि श्रपने 
ग्राप में कोई लक्ष्य नहीं है । मारत का विश्वास है कि पूर्ण निःशस्त्रीकरण 
होना चाहिए श्रौर वह इस उद्देश्य की दिशा में प्रगति के लिए प्रयत्नशील है। 


लोकसमा में मि० एम० श्रार० मसानी मे यह आरोप लगाया था 
कि भारत ने अणु-शक्ति सम्पन्त देशों से यह श्राश्वासन प्राप्त करने के लिए 
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पहल नहीं की कि वे भ्रणु प्राकृमण की स्थिति में इस देश को एके छत्री 
(8020) प्रदान करें। प्रघानमन्त्री के कथनानुसार यह दोष लगाना गलत है 
क्योंकि उनके भूतपूर्व सचिव मि० एल० के० झा इस प्रकार का छत्र प्राप्त 
करने के लिए विभिन्‍न देशों की यात्रा पर गए । इससे पूर्व राष्ट्रपति जानसन 
ने इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एकपक्षीय घोषणा को और 
भारत सरकार ने इसका स्वागत किया । भारतीय प्रधानमन्त्री के अनुसार 
प्रस्तावित नाविकीय संधि यथास्थिति (8।808 तुए०) बनाए रखने का 
प्रयास करती है किन्तु यह उस समय तक कोई महत्व नहीं रखती जब तक 
कि साम्यवादी चीन इसका सदस्य नहीं बनता, क्योंकि यह देश भी अर शक्ति 
सम्पन्त बन चुका है। भारत की विदेश नीति में जिन लक्ष्यों, महत्वाकांक्षाओं 
एवं साधनों को झपनाया गया है वे यहां के वातावरण से प्रभावित हैं। मारत 
की विदेश नीति देश की आस्तरिक नीति के लक्ष्यों से मर्यादित होती है जो 
कि जनता की महत्वाकांक्षाओं एवं राजनैतिक दर्शन को अशिव्यक्त करते हैं । 
भारत की विदेश तीति पर उन सभी प्रनुभवों का प्रभाव है जो कि उसे उसके 
इतिहास से प्राप्त हुए हैं। भारत पर विदेशी शासन रहा और शअ्रमी तक उस 
शासन के अत्याचार तथा दमन की स्मृति शेष है। ऐसी स्थिति में यह 
स्वाभाविक है कि जब हम दूसरे ज्षेत्रों में ऐसा होते देखते हैं तो उसके विरुद्ध 
भ्रावाज उठाते हैं । ऐसी श्रावाज उठाने के लिए गुटों से निर्षेक्षता की नीति 
अपनाना जरूरी हो जाता है । 


हि गुट-निर्षेक्षता की नीति का एकमात्र विकल्प यह है कि किंसी ग्रुट के 

साथ सेनिक संधि में शामिल हुआ जाए; किन्तु ऐसा करते समय समस्या यह 
उठती है कि श्राखिर किस गुट के साथ सम्मिलित हुआ जाए । विश्व राजनीति 
में जो सैनिक गुट बने हुए हैं उनकी उपयोगिता के सम्बन्ध में सम्बन्धित राष्ट्रों 
द्वारा पुनविचार हो रहा है। दो ग्रुट की व्यवस्था क्रमशः समाप्त होती जा 
रही है तथा शक्ति के भन्य केन्द्र उभरते भ्रा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत ने 
जो दृष्टिकोण भ्रपनाया है वह इसके निर्णायकों के मतानुसार श्रन्तिम प्रभाव 
को देख कर यह श्रपनाया गया है । जब लोकसभा में श्रनेक सदस्यों ने यह्‌ 
कहा कि पिछले बीस वर्षों में मारत की श्रावाज को सुना ही नहीं गया तो 
प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी ने उन्हें केवल यह कहा कि विरोधी सदस्य यह सब 
कहने के लिए स्वतस्त्र हैं किन्तु इससे ऐतिहासिक तथ्यों को बदला नहीं जा 
सकता | भ्रनेक अवसरों पर भारत की आवाज तथा उसके प्रयास पर्याप्त 
उनदायक सिद्ध हुए हैं। भारत की विदेश नीति के श्रालोचक गम्भीरता के 
रा पह ग्रारोप लगाते हैं कि विदेश नीति के निर्णायक श्रनेक वैदेशिक दबावों 
28275 होते हैं। इसके श्रतिरिक्त भ्रधिकारियों की थोग्यता, ईमानदारी 
रे मक्ति पर भी कभी-कभी संदेह व्यक्त किया जाता है; इस प्रकार के 
आरोप कई बार जनसंध के नेता प्रोफेसर बलराज मधोक द्वारा लगाये गये हैं । 


राममवौदर लोहिया से नीति की एक मुरुय श्लालोचना स्वर्गीय डा» 


। द्वारा की गई । उन्होंने बताया कि देश की सबसे बड़ी 
कमजोरी यह है कि यह किसी भी संकट के समय खड़े रहने की इच्छा-शक्ति 


नहीं रखता । भ्ररव-इजरायल संघर्ण के समय देश का वातावरण सरकार के 
रुख में कोई एकरूपता प्रतीत नहीं हो रही थी । यदि भारत सरकार 
यह नीति श्रपताना चाहती है कि अन्य बातों पर॒विचार करने से पहले 
इजरायल अधिकृत श्रर ज्षेत्रों को खाली करदे तो उसे चाहिए कि वह 
जनता को यह समभाने का प्रयास करे कि आक़मण के द्वारा कुछ प्राप्त नहीं 
किया जा सकता । दूसरी श्रोर इस नीति को श्रपनाने से पूर्व वे अ्रंव राष्ट्रों 
पर यह दबाव डाले कि वे इजरायल की सुरक्षा की गारन्टी प्रदाद करें। 
इन दोनों बातों के अभाव में मारत की इजरायल-विषयक -नीति एक 
ग्रसंलग्ग देश की नीति प्रतीत नहीं होती वरच्‌ एक ऐसे राष्ट्र की नीति 
लगती है जो कि किसी पक्ष में रुचि ले रहा हो । 


मि० जे० बी० कृपलानी ने भारत की वर्तमान विदेश नीति को मय 
से प्रभावित बताया और कहा कि ग्रब तक के प्रधान मन्त्रियों ने ग्रुट-निरपेक्षता 
की नीति के साये में रह कर जो निर्णाय लिए हैं वह उनकी कमजोरी झोर 
डरपोकपन का प्रतीक हैं । भारत की विदेश नीति को सद्देव ही गुट-निरपेक्ष 
के रूप में परिमापित किया जाता है किन्तु ग्रुट-निरपेक्षता केवल एक 
निर्देशन का सिद्धान्त हो सकता है, मुख्य बात तो कूटनीति एवं रणकरौशल है 
जो कि एक देश को प्रमावशील एवं सशक्त बनाता है।मि० कंपलानी ने 
ह सुझाव दिया कि भारत की नीति को राष्ट्रीय आत्महित की ओर निर्देशित 
कूटनीति की श्रावश्यकता है । भारतीय विदेश नीति का इतिहास साक्षी है 
कि जब-जव भन्तर्राष्ट्रीय समस्याश्रों पर इसने कोई रुख अपनाया तभी यह 
दूसरे राष्ट्र को शक्ति से प्रभावित हु | हंगरी में जब राष्ट्रीय क्रान्ति हुई 
तो मारत कुछ बोला किन्तु साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 
बनाने में अगुशा बनता है जव कि वह एक श्राक्रमशाकारी देश है। मांरत के 
ये दोनों कार्य रूस मौर चीन के भय से प्रमावित रहे । 


मि० जे०बी० कृपलानी ने तटस्थता की नीति की कद्ठु आलोचना की । 
अरब-इजरायल संघर्ण के समय भारत सरकार द्वारा जो नीति अ्पनाई गई 
उसे भी मि० कृपलानी भय पर श्राधारित मानते हैं। उनका कहना है कि 
नई दिल्‍ली को अरवियों तथा भारतीय मुसलमानों के मत का भय था। 
इसलिए इजरायल का विरोध किया गया । उनके मताबुसार हकीकत यह है 
कि यदि इजरायल ने तुरन्त ही कार्यवाही नहीं की होती तो वह दुनियां के 
नवशे से हटा दिया गया होता । गहराई में गए विना केवल ऊपरी प्रचारात्मक 
कथनों के आधार पर इजरायल को शभ्राश्रमणकारी कहना उतके मतानुसार 
मारतीय कूटनीति की गरीबी और मूर्खता का प्रतीक है । मि० कृपलानी 
ने यह स्पप्ट क्या कि श्राज की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में कोई भी राष्ट्र 
अकेला खड़ा नहीं रह सकता | संयुक्त राज्य श्रमरीका और रूस भी चाहें 
विलने ही शक्तिणाली व्यों नहों उन्हें भी श्रन्य राष्ट्रों पर निर्मर रहना 
पढ़ता है। "हमें समझना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं श्रौर लम्बी-चौड़ी वार्ते 
नहीं करनी चाहिए । में यह नहीं चाहता कि कोई सैनिक संधि की जाए 
विल्टु हमें रणदगैशल युक्त राष्ट्रों स किसी मी प्रकार समरकोवा बनाए 
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रखना चाहिए । ये राष्ट्र रू ओर चीन भी हो सकते हैं यदि वे ऐस। चाहें 
तो ।” ग्रुट-निरपेक्षता की नीति मौलिक रूप से गलत है क्‍योंकि यदि 
भारत यह सोचता है कि वह अकेला रह कर चीन श्रौर पाकिस्तान का विरोध 
कर सकेगा तो इसका श्रर्थ यह हुआ कि वह श्रन्तर्राष्ट्रीय नीति का क, ख, ग 
भी नहीं जानता ।? मध्य-पूर्व. एशिया के रूंघरं में भारत सरकार द्वारा 
ग्रपनाए गए रुख का कई विरोधी एवं कांग्रेसी नेताश्रों द्वारा विरोध किया 
गया तथा यह परामर्श दिया गया कि उसे पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोश श्रपनाने 
में जल्दी नहीं करनी चाहिए । सदस्यों की शिकायत थी कि भारत द्वारा यदि 
यथार्थवादी नीति श्रपनाई गई होती तो वह पश्चिम एशिया में शान्ति स्थापित 
कर सकता था तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने सम्मान को ऊचा उठा 
सकता था किन्तु उसने ऐसा न किया और स्वणिम श्रवसर खो दिया । भारत 
की विदेश नीति के सम्बन्ध में द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के नेता के मनोहरन ने 
कहा कि “प्रत्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सरकार बातें बहुत करती है श्रौर काम बहुत 
कम करती है । भारत भी जापान की तरह श्रन्य मामलों में कम ध्यान क्‍यों 
न दे तथा श्राथिक विकास पर क्‍यों न श्रपना ध्यान केन्द्रित रखे |” 


विदेश मन्त्री छागला श्रौर ग्रुट-निरपेक्षतरा को नीति 
(ए0णशंशा शांपांडाश ऐि, ८. टाबशब भा06 
णा-श्रा8०९0 एगरशंएा 2०४८५) 


भारतीय विदेश नीति के ग्रुट-निरपेक्षवादी रूप की श्रभेक आलोचनाश्रों 
को सुनने के बाद भी तत्कालीन विदेश मन्त्री एम० सी० छागल। ने १५ जुलाई, 
१९६६७ को लोकसभा में इस नीति का समर्थन किया । वे श्रपने मन्त्रालय 
के बजट की मांगों पर वाद-विवाद का उत्तर दे रहे थे । मि० छाएला ने 
भारत की ग्रुट-निरपेक्ष नीति का पक्ष लिया । उनके शब्दों में गुट-निरपेक्षता 
एक सकारात्मक एवं गत्यात्मक मान्यता है जो कि तटस्थता की निष्क्रिय 
मान्यता से भिन्‍न है ।2 मि० छागला ने श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतन्त्रता 
के बाद भारत द्वारा किए गए योगदान के प्रति गौरव की भावना व्यक्त की । 
भारतीय विदेश नीति के सम्बन्ध में लोकसभा में जब श्री नाथ पाई (]४०७६४ 
एथ) ने श्रालोचनात्मक रूप से श्रसंतोष व्यक्त किया तो विदेश मन्त्री ने 
इसे केवल देश के स्तर को नीचा करने वाला एक निराघार प्रयास बताया । 
साथ ही यह परामशे दिया कि मि० नाथ पाई को श्रपनी वक्‍तृता के ग्रण का 
प्रयोग श्रच्छे उद्देश्यों के लिए करना चाहिए; जैसे देश को ग्रुणयान करने के 





4« पर पातंब पाणाहा व 6००प्रात बंभात 0णा० भाव 09705 (प्रात 
धाते एच्वांतिंएंथा, शा ए8 00 ॥00 धा0ज्त 6 80.,8.0, ता ाशा8- 
धर०णाश 7णाॉंल॑2३.” 


-. 2. #फरांवकं, छागरतपरशक्या प्गव5, 280 7ए9, 7967. 


2. *पुरएा-भाहिाप्रथा( ज़३४ 8 छण०भातए8 बात त7छ8गरंट ०0णाए०ए: त॥6- 
इथां ॥णा पा 9359ए6 ०0766एा 0 गध्याशाए.?? 


२4. ८.. (४०27०, प्रांगवाइधा 7०5, 29 गंणाए, 7967. 
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लिए, देश के शत्रुओं से लड़ने के लिए तथा दुनियां को यह समभाने के लिए 
कि भारत को कंसे कई वार गलत समझ लिया जाता है । 


मि० छागला के कथनानुसार भारत ही वह पहला देश है जिसने कि 
गुट-निरपेक्षता की नीति को अ्रपताया । यदि स्वर्गीय प्रधान मन्त्री के राजनैतिक 
विचारों के सबसे बड़े योगदान पर विचार किया जाये तो गुट-निरपेक्षता 
के सिद्धान्त का नाम लिया जायेगा। प्रारम्म में भारत की श्रावाज को 
अरण्य रोदन समझा जाता था। अमरीका के राज्य सचिव मि० डलेस ने इस 
नीति को तटस्थता (]प्रट्पाएथां9) की नीति मान लिया था तथा इसको 
एक प्रनेतिक नीति कहा | किन्तु यह बात जिस समय कही गई थी उस समय 
विश्व राजनीति दो गुटों में बंटी हुई थी । किन्तु श्रव संयुक्त राज्य भ्रमरीका 
और सोवियत संघ के मध्य स्थित ग्रुटबन्दी की भावना कम होती जा रही 
् । मारत द्वारा अपनायी जाने वाली नीति का ही यह परिणाम है कि विश्व 


रभी गुट-निरपेक्ष देश श्राज नेतृत्व एवं निर्देशन के लिए भारत की श्रोर 
निहारते हैं । 


ग्रालोचकों ने अनेक का रणों का उल्लेख करत हुए यह कहा है कि भारत 
को विधतनाम, मध्यपूर्व एशिया श्रादि से सम्बंधित अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर 
अधिक कुछ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ऐसा करके वह अनेक उलमभरनें पैदा 
कर लेता है तथा श्रन्य देशों से उसके सम्बंध श्रच्छे तो हो नहीं पाते श्रौर जो 
भ्रच्छे थे वे मी खराब हो जाते हैं | मि. छागला के मतानुसार यह नीति एक 
तटस्य देश द्वारा अपनायी जा सकती है किन्तु भारत ऐसा नहीं करेगा । हमें 
यह नहीं मूलगा चाहिए कि मारत सुरक्षा परिषद का सदस्य है श्रतः उसे 
चिश्व की घटनामों को देखकर उन पर अपना निर्णात् देना होता है। सुरक्षा 
परिपद के एक सदस्य के रूप में भारत दुनियां के भागों में बटने वाली 
घटनाओं की श्रोर से श्रांखें नहीं मु द सकता । “अन्याय, श्राक्रमण, विश्वासघात, 


तानाणाही, एवं उपनिवेशवाद आदि सभी से भारत का सम्बंध है भ्रौर यह 
सर्देव रहेगा ।77 


विरोधी दल के सदस्यों के मतानुसार गुट निरपेक्षता की भारतीम 

देश नीति मारत के राष्ट्रीय हितों को प्राप्त कराने में भ्रसफल रही है। 
आ्राज शान्ति और न्याय की स्थापता करने वाली शक्ति के रूप में भारत का 
कोई महत्व नहीं रह गया है । सरकार के पास कूटनीतिक मिशनों की पूरी 
बारात नरी पड़ी है किन्तु इनमें मुश्किल से ही कोई सच्चा कूटनीतिज्ञ होगा । 
भारत के ग्रनेक मित्र हैं किन्तु इनमें से संकट के समय काम आने वाला एक 
भी नहीं है । यह तस्वीर कुछ निराशापूर्ण, हताश करने वाली तथा भयकारी 


ड. 'वगगग्रज्ञांएड, 38876059507, छाध्वरी। णी. ०0णावकशाए2, 7 ४३779, 
(ए0!.ग्रांगीड बार |] ०00067 07 ][म9]93 206 जा! 29495 7शात्रा) 
50. 
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प्रतीत होती किन्तु विरोधी सदस्यों के मतानुसार यह एक वास्तविकता है। 
“गुट-निरपेक्षता की नीति को भारतीय विदेश नीति की 'पवित्र गाय समझा 
जाता है जिसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा जाना चाहिए तथा इसे किसी के 
द्वारा छूआ नहीं जाना चाहिए । जब भी कभी कोई इसके बारे में कुछ कहने 
का प्रयास करता है तो उसे बुरा-मला कहा जाता है तथा किसी भी लॉबी से 
उसका सम्बंध सिद्ध करने की चेष्टा की जाती है ।”२ श्रालोचकों के मतानुसार 
भारत सरकार के लिए श्रसंलग्नता की नीति एक सरल चीज है| जब हम 
सोवियत संघ जाते हैं तां हम उसके समर्थक बन जाते हैं तथा वियतनाम में 
बमवारी फ्री तुरन्त बन्द करने की मांग करते हैं। जब अमरीका जाते हैं तो 
वहां उसकी कठिनाइयों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं । यह हमारी 
प्रसंलग्नता की नीति है। मि. नाथपाई के कथन को बीच में ही काठते हुए 
जब श्रीमती गांघी ने उसे गलत बताया तो नाथपाई ने भ्रौर स्पष्ट करते हुए 
याद दिलाया कि जब वे श्रमरीका में थीं तो उन्होंने वाशिगटन प्रशासन की 
कठिनाइयों को स्वीकार किया था । 


गुट-निरपेक्षता की नीति के विरोधियों से जब यह पूछा गया कि वे 
किस गुट के साथ मिलने का परामर्श देते हैं तो यह कहा गया कि हम किसी 
के भी साथ मिलना नहीं चाहते, हमारा मूल लक्ष्य तो मारत का हित है । 
राष्ट्रीय हित को ही हम अपनी नीतियों एवं कार्यो के औचित्य तथा सफलता 
का मापदण्ड मान सऊते हैं । इसी के आधार प्र हम सरकार के निर्णायों का 
मूल्यांकन कर सकते हैं । 


भारत की पश्चिम एशिया सम्बधी नीति के बारे में यह कहा जाता 
है कि इस देश को यहां एक भी फायर किये ही हार प्राप्त हो गई । भारतीय 
प्रतिमूति एवं सम्मान को यहां जो घवका लगा है उसकी शीघ्र ही क्षतिपूर्ति 
नहीं की जा सकती । भारत की राष्ट्रीय समस्‍यायें भी पर्याप्त गम्भीर है । 
गक्‍सालवाडी, मिजो पहाड़ी तथा नागालैण्ड आदि प्रदेशों की समस्‍यायें ऐसी 
नहीं हैं जिनको भ्रवहेलना की जा सके । हम यह नहीं कह सकते कि केवल 
बड़े बड़ वायदों और आश्वासनों के द्वारा ही चीनी सैताश्रों के विरुद्ध मारत 
की रक्षा की जा सकेगी । 


अनेक कांग्रे सी सदस्यों का भी यह विश्वास है कि भारत द्वारा अ्रपताई 
गई गुट-निरपेक्षता की नीति उपयुक्त नहीं है । विभूति मिश्र का कहना है कि 
यह नीति एक शक्तिशाली देश के लिए उपयुक्त हो सकती है किन्तु भारत जैसे 
कमजोर देश के लिए यह उचित नहीं है। भारत का सम्मान भ्रन्तर्राष्ट्रीय 





नव खम्धां 


३६ विदेश नीति 


जगत में उतना नहीं है जितना कि यहां के नेताश्रों द्वारा बताया जाता है 
तथा जनता द्वारा समझा जाता है | पहले इसका जो भी सम्मान था वह सन्‌ 
१६६२ के चीनी आक्रमण के समय घूल में मिल गया। साम्यवादी चीन के 
साथ अपनाई जाने वाली नरम नीति का ओऔचित्य अनेक विचारकों की समझ 
में नहीं आता । उनका विचार है कि जो चीन देश पर प्राक्रमण हमारे करता है 
तथा हमारे कूटनीतिज्ञों के साथ भ्रमानवीय व्यवहार करता है, हम उसी को 
संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने का समर्थन करते हैं तथा उसके साथ 
कूटनी तिक सम्बंध बनाये रखते हैं, यह कूटनीति की दृष्टि से कोई योग्यतापूर्णो 
कदम नहीं है । 


भारत की विदेश नीति के सम्बंध में कोई मी एकपक्षीय निर्णय लेता 
बड़ा कठिन है | यद्यपि यह दोष युक्त है जैसी कि हर देश की विदेश नीति 
होती है किन्तु इतने पर भी इसे पूर्णतः बहिष्झ्त करना गलत होगा । इसके 
दोषों को दूर किया जाये तथा परिष्कृत किया जाये; यही उपयुक्त एवं 
वांछनीय है। 


विदेश नीति की विशेषतायें 
[0एाग्राइटलशांना?९5 ए 6 हणलं2० ९००१] 


मारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताश्रों का उल्लेख प्रधानमन्द्री 
श्री जवाहरलाल नेहरू ने ७ सितम्बर, १६४६ को प्रसारित श्रपने माषण में 
ही कर दिया था। उन्होंने यह श्राशा की थी कि “दूसरे राष्ट्रों के साथ भारत 
के घनिष्ट तथा सीघे सम्बन्धों का विकास होगा तथा यह देश भ्रस्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति एवं स्वतंत्रता की स्थापना में उनके साथ सहयोग करेगा ।१ भारत का 
यह विश्वास है कि सत्य का श्रधिकतम रूप दो श्रतियों (8/00768) के बीच 
में ही पाया जाता है। विश्व राजनीति पटल पर स्थित दोनों महाशक्तियों 
द्वारा स्वयं की नीति को न्याय तथा दूसरे के विश्वासों एवं व्यवहारों की 
निरर्थकता को सिद्ध करने के प्रयास एकांगी तथा सत्य के श्रांशिक रूप हैं । भारत 
उन लोगों के प्रति भी सहानुभूति एवं सदमावना रखता है जो उसकी नीतियों 
में विश्वास नहीं करते या उससे भिन्‍न नीति को श्रपनाते हैं। भारत 
उपनिवेणवाद, जातिवाद, साम्राज्यवाद श्रादि विश्व के श्रभिशापों का निन्‍दक 
है किन्तु फिर भी इनको मिटाने के लिए वह हिसात्मक साधनों का पक्षपाती 
नहीं है । उसका विश्वास है कि बुरे साधनों के द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त नहीं 
किया जा सकता | हंगरी के स्वतन्त्रता श्रान्दोलन के प्रति सहानुभूति रखते 
हुए भी यहां की हिसात्मक नीतियों का मारतीय नेताओं ने विरोध किया था। 
गोवा में फ्रांसीसी व पुतंगाली साम्राज्यवादी ग्रवशेष भारत के सम्मान एवं 
स्वतन्त्रता की कालिमो ये तो मी इनका विरोध करने के लिए हिंसा को 


हक लए ॥0%6 (0 66९८० €058 30 ता-€छ। ००णाहए03 जाती णीशः 
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प्रपनाने में मारत सदा ही हिंचकता रहा । मारत न तो किसी शक्तिशाली 
देश को अपने ऊपर हावी होने देना चाहता है प्रौरत ही वह स्वयं किसी 
कमजोर देश पर श्रपना अनुचित प्रभाव डालना चाहता है | नेहरू का विचार 
था कि हम दूसरे देशों के साथी एवं भाई #नना घाहते हैं किसी के नेता नहीं । 
वे कहा करते थे कि भारत न तो किसी गुट का श्रनुयायी ही बनेगा श्रौर न 
किसी को स्वयं का श्रनुयायी ही बनायेगा, उसकी नीति तो राष्ट्रों के बीच 
एक पुल का कार्य करने की रहेगी । 


भारत राष्ट्रमण्डल का सक्रिय सदस्य है तथा साम्यवादी एवं साम्यवाद 
(विरोधी राष्ट्रों के गुटों से संलग्न है। यह सब होने पर भी श्रन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थितियों ने भारत को एक महत्वपूर्ण राष्ट्र बगा दिया है तथा एशिया के 
प्रववताश्रों में इसका स्थान शीर्ष का है। प्रथम एवं श्रन्तिम भारतीय गवर्नेर 
जनरल राजगोपालाचारी ने एक बार कहा था कि “हमारी शक्ति कम है 
किन्तु हमारा महत्व बहुत अधिक है । भारत किसी दूसरे राष्ट्र को नैतिक 
बनाने का दम नहीं मरता क्‍योंकि वह स्वयं की अ्रसफलताओओं एवं अमावों से 
परिचित तथा जागरूक है । उसका विश्वास है कि दूसरों के दोषों को बताना 
बहुत श्रासान काम है किन्तु इससे कोई लाभ नहीं होता ।” पण्डित नेहरू यह 
नहीं चाहते थे कि दूसरे सोचें कि भारत श्रन्य राष्ट्रों से श्रधिक नैतिक है ! 
उसका सदव यही प्रयास रहता था कि भारत श्रन्य देशों की अच्छाइयों को 
प्रहरा करके सशक्त एवं समर्थ राष्ट्र बन जाये | किन्तु यह कार्य कोरा 
भ्रन्धानुकरण न होकर देश की आावश्यकताश्रों एवं परिस्थितियों की उपयुक्तता 
फो ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए । 


,.. कुछ विचारक एवं राजनैतिक प्रेक्षक भारत की विदेश नीति पर दो 
मु ही होने का भ्रारोप लगाते हैं श्रौर कहते हैं कि झगड़ों के शान्तिपूर्णो ढंग 

निपटारे का पक्षपाती भारत काश्मीर प्रश्त पर पाकिस्तान के साथ इस 
नीति को क्यों नहीं श्रपनाता । यह श्रारोप समस्या के रूप एवं स्थिति पर 
पुर्णत: विचार किये बिना लगाया गया है तथा असत्य है। भारत दोहरे स्तर 
(/0000॥6 $(ध0000) को त केवल विदेश नीति से वरन्‌ विदेश नीति एवं 
शहनी ति के न से मी पृथक रखना चाहता है। नेहरू मे कहा था कि 

हमारी नीतियां, चाहे राष्ट्रीय हों या अ्न्तराष्टीय, एक स्रोत से निकलती 
हैं तथा उनका एक ही लक्ष्य है। मूलतः वे दोनों ही शास्पिर्ण साधनों का 
लत््य रखती हैं। वे स्थिर नहीं हैं वरन्‌ राष्ट्रीय एवं श्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
परिवर्तन चाहती हैं ।”_ भारत भ्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इतना श्रधिक सक्रिय 
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हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय भगड़ों के निपटारे के लिए बहुत्त प्रयास करता है; यह 
नौति अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तरष्ट्रीय विचारकों की शझ्लालोचना। का विषय 
बनती जा रही है । 


यह कहा जाता है कि भारत इतना शक्तिशाली देश नहीं है तथा 
उत्तकी घरेलू समस्‍यायें ही इतनी श्रधिक हैं कि उसे राष्ट्रीय निर्माण प 
प्रधिक ध्यान देना चाहिए। इस मत का उत्तर देते हुये नेहरू ने कहा था कि 
हम पनन्‍्तर्राप्ट्रीय विषयों पर इतना श्रधिक ध्यान देते हैं इसका कारण यह नहीं 
है कि हम इनमें रुचि लेते हैं और न ही यह कि हम विश्व केन्द्र में कोई 
महत्वपूर्ण स्थान बनाना चाहते हैं किन्तु इसका कारण यह है कि विश्व को 
ये घटनायें हमारे कार्यों में हस्तक्षेप करती हैं या कर सकती हैं। मारत को 
विदेश नीति उसकी घरेलू नीति का सच्चे ग्र्थों में प्रतिविम्ब है। मारत के 
सामने आाथिक विकास का एक लम्बा मार्ग है। तये कारखाने, नये बांध, 
बिजली-घर और विश्वविद्यालय खोल कर देश के निवासियों की प्रसन्नता की 
मात्रा में वुद्धि करना इसके व्यवहार की प्रेरणा है। भारत श्रपने विकास 
वार्यक्रमों के संचालन में किसी मी राजनेतिक एवं श्राथिक व्यवस्था का दास 
नही हैं। समाज के समाजवादी ढ़ांचे का उसका लक्ष्य एक प्रकार से समाजवाद 
एवं पूल्‍जीवाद के ब्रीच का एक समन्वयात्मक मार्ग है, ठीक उसी प्रकार 
जैसे कि उसकी विदेश नीति दोनों ग्रुटों के भेदों एवं शीत युद्ध की तीब्रता को 
घटाने का प्रयास करती है। 


भारत के आर्थिक विकास की योजना की सफलताशों की पहली शर्ते 
है विश्व में शान्ति एवं सहयोगपूर्ण वातावरण; श्रतः भारत की विदेश नीति 
का मूल मन्त्र विश्व शान्ति है। यह स्वतंत्रता की नीति है। नेहरू के 
गछ्दों मे “हम स्वतन्त्र हैं क्योंकि हम बिना किसी दबाव या लालच के 
स्वतन्त्रापूर्वक निर्णय ले सकते हैं । विश्व के देशों का बहुमत शीतयुद्ध के किसी 
मी गुट के प्रमाव के नीचे था ।”' संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति भारत का 
दृष्टिकोण श्राणापूर्ण है । इसका मत है कि संघ का सदस्य बन कर एक देश 
अन्‍्तर्गाप्ट्रीय सहयोग एवं संगठन के लिए राष्ट्रीय सम्प्रभुता को कुछ गीमित 
करता हैं । मारत की विदेश नीति को प्राय: आदर्शवादी कह कार राष्ट्रीय 
द्वितों के प्रति उदासीत सिद्ध किया जाता है । किन्तु असल में यह भ्रन्य देणों 
की भांति श्रपने राष्ट्रीय द्वित पर ही झ्राधारित है तथा दूसरे देशों के द्विंतों मे 
और विष्वशान्ति के लक्ष्य से अपने श्राप सामन्जस्य करके चलती है | भारतीय 
विदेश सीति के प्रमुख निर्माता प्रधानमन्त्री नेहरू ने एक बार कहा था कि 
एक नीति को अपनी परम्परागत श्राघारभूमि तथा देश के स्वमाव का सदय 


कीननकमननमीननाणाणनीणनणदखणडणद।यन।।।नी। खनिज 


7. "एल शा० ॥6९९6 9९ए४७5८ 6 ९ (ठ€ल०ंगंणा 4069९070 शाप र्ण 
89 ए655प76 0 फाह्यां ता ला।फाबाणा, वफाठ परशुणा॥ 0 ९०ए॥- 
धा८5५व ॥6 एण0 ज़्ाढ प्रगवंदा ॥6 70एला०९6 छत लांधीश 7003 
04486 ०00 फ्रधा,”” 


+-मलं।४, 76 सांगव७, 9 7ण9, 954. 
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ध्यान रखना चाहिए । यह श्राददंवादी होनी चाहिए, कुछ लक्ष्यों को भाष्त 
करने के लिए प्रयत्तनशील रहनी चाहिए किन्तु इसके साथ ही यह यथार्थ भी 
होनी चाहिए । यदि हम आदर्शवादी नहीं हैं तो एक निम्नतर ग्रवसरवादी बन 
जायेगी श्र यदि यह यथार्थ नहीं है तो यह एक दुःसाहसपूर्ण तथा प्रभावहीन 
नीति रह जायेगी । भारत की विदेश नीतियों का श्रव तक की प्राप्तियों 
का श्रेय आदर्श एवं यथार्थ के उचित एवं संतुलित समन्वय को ही दिया जा 
सकता है । 


विदेश नोति के लक्ष्य 
(प%6 णंध्लांर९5 ण पात४5 7णलष्ठा] एजाए१ ) 


सैद्धान्तिक दृष्टि से प्रायः प्रत्येक राष्ट्र यह दावा करता है कि उसकी 
विदेश नीति के मूल तत्व देश की सम्प्रभु स्वतन्त्रता, साम्राज्यवाद का विरोध, 
लोगों का आत्मनिर्णाय, 'एशिया' एशिया के लिए है, पश्चिमी हस्तक्षेप का 
विरोध, एशियन तथा अच्य पड़ीसी देशों से भ्रातृत्व, भ्रहस्तक्तेप, शक्ति राजनीति 
के संघर्ष से श्रलग रहना, संयुक्त राष्ट्र तथा इसके झ्रादर्शों का समर्थन 
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग आदि हैं तथा वह देश संसार में समानता, स्वतन्त्रता, 
शांति, सहयोग, न्याय एवं श्रातृत्व की स्थापना के लिए प्रयत्नशील है । फिर 
भी उन देशों के व्यवहार में इन श्रादर्शों एवं लक्ष्यों की प्राय: हंसी सी उड़ाई 
जाती है | जहां तक भारत का प्रश्न है वह शव तक इन लक्ष्यों की ओर 
निरन्तर वढ़ता रहा है क्योंकि यह उसके राष्ट्रीय हित के अनुरूप है। सन्‌ 
१६५० में कोलम्विया विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए प्रधानमस्त्री 
श्री नेहरू ने मारत की विदेश नीति के लक्ष्यों का उल्लेख किया था, ये हैं-- 
किसी बड़ी शक्ति या शक्तियों के गुट के साथ सन्धि किये बिना ही विवादास्पद 
प्रश्नों पर भ्रपना स्वतंत्र दृष्टिकोण रख कर शांति की खोज करना, पराधीन 
लोगों की स्वतन्त्रता, राष्ट्रीय एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को बनाये रखना, 
जातीय भेदभाव, बीमारी, अमाव और बज्ञान आदि, जो कि संसार की जनता 
के भ्रधिकांश भाग को घेरे हुए हैं का विनाश करना । विदेश नीति के श्रव तक के 
व्यवहार को देख कर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत की विदेश 
नीति जिन लक्ष्यों से संचालित होती है, वे निम्न प्रकार हैं-- 


१. विश्व सें शांति की स्थापना 


भारत की विदेश नीति सदेव विश्व-शांति एवं सुरक्षा की ओर ही 
प्रग्नतर होती रही है। 'शान्ति' भारत के लिए केवल अपेक्षित झ्राशा ही नहीं 
वेरनू यह गम्भीर भावश्यकता है। युद्ध एवं संघर्ष भारत के आश्थिक विकास 
को पूरी तरह से रोक देता है। विश्व में शांति को स्थायी बनाना श्रभी तक 
तो एक असम्मव कल्पना लगता है किन्तु फिर भी जब तक यह रह सके तब 
तक लाम ही है। भारतीय जनसंघ एवं प्रजा समाजवादी दल के तीज्र विरोध 
एवं कह भ्रालोचनाओं के बाद भारत सरकार एवं संसद ताशकंद समभौते को 
मानने तथा अपनी फोजें ५ श्रगस्त के स्थान पर लौटाने को सहमत हो गयीं । 
भारत का विश्वास है कि विश्व की सभी समस्‍यायें शांतिपूर्ण साधनों द्वारा 
चुलकायी जानी चाहिये, हिसात्मक साघत किसी समस्या का समाधान नहीं 
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कर सकते । शांति केवल युद्ध का अमाव ही नहीं वरन्‌ यह जीवन का एवं 
विचारने तथा कार्य करने का एक तरीका है । यह एक ऐसी मनःस्थिति है 
जो कि शीत युद्ध के बीच लुप्त हो जाती है। घमकियों के बीच पलने बाली 
शांति अस्थाई होती है। 


२० उपनिवेशों की जनता को प्रात्मनिरंय का प्रषिकार 


भारत की विदेश नीति इस बात का हर सम्मव प्रयास करती है कि 
उपनिवेशों में बसने वाले लोगों को आत्मनिर्णाय का श्रघिकार प्राप्त हो सके । 
मारत का विश्वास है कि जब इन लोगों की इच्छाओं को दबाया जाता है 
तथा राजनैतिक महत्वाकांक्षाश्रों को कुचला जाता है तो अन्तर्राष्ट्रीय सघर्षों 
का जन्म होता है क्योंकि यह कार्य मोलिक मानवीय पधिकारों का उल्लंघन 
है । मारत उपनिवेशवाद को समाप्त करने के पक्ष में है किन्तु ऐसा करने में 
वह हिसात्मक साधनों का उपयोग नहीं करना चाहता । भारत समस्य,्नों को 
समग्र रूप में देखता है तथा किसी एक समस्या पर श्रपने श्रापको के रिद्रित कर 
प्रनगिनत समस्‍यायें पैदा नहीं करना चाहता । प्रधानमन्त्री नेहरू का कहना 
था कि “उपनिवेशवाद एशिया तथा श्रफ़ीका के लिए एक बड़ी चुनौती है तथा 
यह साम्यवाद का मार्ग प्रशस्त करती है। इन दोनों का जन्म योरोष में हुम्ना 
है गत: एशिया तथा अफ्रीका के लिए ये विदेशी हैं ।”' 


२० जातियाद का विरोध 


मारत सभी जातियों को विकास के समान अवसर प्रदान करने का 
पक्षपाती है । इसका विश्वास है कि विश्व के समी देशों के निवासियों में एक 
मी मनुष्यता होती है; उनके बीच जाति, रंग श्रथवा वर्ग के आधार पर 
रूंच-नीच के सम्बन्धों की स्थापना करना श्रन्यायपूर्ण है । जातिवाद का 
विरोध भारत के इतिहास का एक स्वाभाविक परिणाम है। जातीय भेदमाव 
दो कारणों से अनुचित है--प्रथम तो यह मानवता के विरुद्ध है श्रौर दूसरे, 
विश्व में संघ की स्थापना करके शांति श्रौर सुरक्षा को खतरे में डालता है । 
दक्षिणी भ्रफ़ीका में मारतीयों के प्रति होने वाला अन्याय असहनीय है किल्तु 
भारत इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से दूर करना चाहता है, कोई 
दिसात्मक सावन अपनाना नहीं चाहता । भारत मानव श्रधिकारों के घोषणा- 
घग्म का प्रधान समर्थक है तथा समस्त विश्व में मूल स्वतन्त्रताश्ों की स्थापना 
का समर्थन करता है । 


४. भंगड़ों का शान्तिपुर्"ां निपदारा 


संसार में भगट्टे होते है तथा होते रहेंगे ये तो मानव की श्रपूर्णेता के 
दोतक है किन्तु इनको सुलभाने के शांतिपूर्ण साधन श्रपनाने चाहिए ताकि 
विश्व की शांति एवं सुरक्षा खतरे में न पड़ सके । भारत ने श्रनेक बार राष्ट्रों 
के प्रापमी ऋमगड़्ों को सुलकाने के शांतिपूर्ण साधनों की सिफारिश की है। 
उस नीति को आलोचना करते हुये श्रनेक बार मारत को एक व्यावसायिक 
मध्यस्य (70[८5४ंणा् ग्राट्तॉव0) कहा जाता है । क्‍योंकि भारत 
झर्मलसतता की नीति चर चल रहा है, यह प्राय: समी राष्ट्रों का मित्र है, 


भारत की विदेश नीति ४१ 


तथा इसकी मौगोलिक एवं राजनैतिक स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि वह 
दूसरे देशों के आपसी भंगड़ों में समझोता कराने में सहयोग कर सकता है 
तथा ऐसा करना उसका एक उत्तरदायित्व भी बन गया है । भारत ने 
कोरिया, इन्डोचाइना और अल्जी रिया श्रादि के विवादों को सुलभाने में 
सहायता की है । जब इन्डोचाइना का विवाद सामने शआआाया तो मारत का 
प्रतिनिधि बिना निमंत्रण के ही जेनेवा गया ताकि शांति स्थापना के काय॑ में 
वह भी यथासम्मव सहायता प्रदान कर सके । अं पश स्वेज नहर के प्रशन पर भी 
मारत ने बहुत महत्वपूर्णा कदम उठाये थे । 5 समभौता श्राज के युग 
की एक प्रमुख श्रावश्यकता बन गया है क्‍योंकि अखु-श्रस्त्रों के इस विश्व में 
कोई मी बड़ा राष्ट्र छोटे राष्ट्र को अपनी शक्ति के बल पर कोई बात स्वीकार 
करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता । पूर्णो युद्ध (7008। ५/७7) के इस युग 
में यह पूरी तरह से असम्भव है कि कोई भी बड़ा राष्ट्र शक्ति प्रयोग के 
फलस्वरूप उत्पन्न खतरों से अपने श्रापको बचा कर रख सके । हथियारों का 
प्रयोग विश्व का विनाश कर सकता है भ्रतः यह उपयोगी एवं श्रावश्यक 
समझा गया है कि मंगड़ों को शांतिपूर्ण साधनों से ही सुलफा लिया जाय । 


५. पड़ोसी वेशों के साथ मिन्रता 


भारत की विदेश नीति को एक अन्य विशेषता यह है कि वह एशिया 
के देशों से तथा अपने प्रन्य पड़ौसियों से मित्रता का हरसम्भव प्रयास करता 
है । कमी-कमी मेैत्री के इस आवाहक्न को बड़ा करारा श्रनुमव प्राप्त होता है । 
लाल चीन तथा पाकिस्तान जिनके खुद के स्वार्थ भारत के हितों से टकरांते 
हैं, कमी भी इस देश के मित्र नहीं रह सकते । फिर भी भारत की श्रोर से 
तो यही प्रयत्न किया जाता है कि उसके निकटस्थ देशों का सम्बन्ध परस्पर 
सहयोगपूर्णा तथा शान्ति युक्त रहे । यही कारण है कि उसने पाकिस्तान केसामने 
श्रनेक बार युद्ध न करने की सन्वि का प्रस्ताव रखा है तथा ताशकंद समभौते 
के समय भी इस वात्त पर जोर दिया है। ताशकंद समभौते से इस बात की 
आ्राशा की गई थी कि वह इन दोनों देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों के 
अनुकूल ही शान्ति से रहने को प्रेरित करेगा। इधर लाल चीन की 
उत्त जनात्मक कार्यवाहियों के विरुद्ध मारतीय नेताश्रों ने श्रनेक वार शिकायत 
करते हुए यह अनुरोध किया है कि इन्हें वन्द कर दिया जाय तथा सीमा विवाद 
को सेना के सहारे नहीं वरन्‌ वातचीत द्वारा तय किया जाय । १६ फरवरी 
१६६६ को प्रघानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने लोकसभा में कहा था कि 
“अनुकूल परिस्थिति पैदा होने पर भारतवर्ण चीन अथवा अन्य किसी भी 
राष्ट्र से वार्ता करने को तैयार रहेगा ।” 


भारत का मत है कि भौगोलिक क्षेत्र एवं जनसंश््या की दृष्टि से 
एशिया ओर त्फ्रीका महाद्वीपों का अन्य की तुलना में काफी महत्व होना 
चाहिए; उसकी झावाज को प्रमावपूर्ण माना जाना चाहिए । भारत ने एशिया 
के देशों के ग्राथिकत विकास में यथासम्मव सहयोग दिया है तथा वह उनके 
हित एवं प्रभाव को बढ़ाने के प्रत्येक अवसर का लाभ उठाता है । जब कभी 
भी एशिया के लोगों के हितों को ठेस पहुंचायी जाती है तथा उनकी श्रावाज 


४२ विदेश नीति 
को दवाया जाता है तो मारत द्वारा उसका पूरी शक्ति से विरोध किया जाता 
है । मारत एशिया में है और यहां के निवासी दूसरों की अपेक्षा इसके अधिक 
निकट हैं । श्रपनी मौगोलिक स्थिति के कारण वह पश्चिमी-दक्षिणी तथा 
पश्चिमी-पूर्वी एशिया की कीली (?४०) है। प्रतोत काल में भारतीय 
संस्क्ृति ने इन देशों को प्रमावित किया तथा स्वयं भी कई क्षेत्रों में इनसे 
प्रमावित हुआ था । मारत पर सन्‌ १६६५ में किए गए पाकिस्तानी श्राक्रमर 
ने यहां के नेताओं तथा विदेश नीति के घुरन्धरों को यह प्रेरणा दी कि वे 
स्पष्ट रूप से यह निश्चित जान लें कि कौन-कौन उसके मित्र हैं और कौन मित्र 
नहों है | जो देश मित्र हैं उनको भ्ौर मी घनिष्ट बनाया जाय, जो मित्र नहीं हैं 
उनको मिश्र बनाने का प्रयास किथा जाय। मित्रों की खं,ज इस विचार 


को प्रियान्वित करने के लिए मारत के भ्रगेक नेताओं मे एक के बाद अनेक 
विदेश यात्रायें कीं । 


मारत एणिया महाद्वीप के देशों को उनका यथोचित सम्मान एवं 
महत्व दिलाने में सर्देव प्रयत्नशील रहता है । किन्तु वह कमी भी इस महाद्वीप 
को प्रन्य महाद्वीप के लोगों से पूर्णतः: अलग नहीं रखता चाहता श्लौर न ही 
टूसरों की तुलना में इनको सर्वोच्चिता प्रदान करने का पक्षपाती है। वरन्‌ वह 
एशिया के लोगों को दूसरे महाद्वीपों के लोगों के समान महत्व एवं गौरव 
दिलाना चाहता है जिससे कि वे एक लम्बे समय से वंचित रसे जा रहे हैं। 
प्रफी फा-एशिया महाद्वीप के लोगों में संगठन, सहयोग, नव-जागरण लाने की 
दृष्टि से मारत ने भ्रप्नेल १६५४ में प्रन्य चार कोलम्बो शक्तियों सहित एक 
अफ्रीफी-एशियाई सम्मेलन बुलाया था। 


६. संयुक्त राष्ट्रसंघ का समर्थन 


मारत संगार में शान्ति एवं सहयोग का रामर्थक होने के नाते प्रत्येक 
अन्‍्तर्राष्द्रीय संगठन का समर्थन करता है तथा उसके लक्ष्यों को सफलतापूर्वक 
तियान्वित करने में अश्रपना पूरा-पूरा सहयोग प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र 
संस एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा संसार के राष्ट्रों ने प्रायः उन समा लक्ष्या 
को पाने का संकहू्प किया है जो कि भारत की विदेश नीति के लक्ष्य हैं। सांप 
का प्रमुगा उहे श्य है संसार में शान्ति की स्थापना करके सभी देशों के बीच 
गहयोग तथा प्र मपूर्ा सम्बन्धों की रचना करना। यह सांम्राज्यवाद एवं 
उपसिवेशवाद का विरोध कर सानव के मूल श्रतिकार एवं स्वतस्तता में 
विश्वास प्रकट करता है | साथ ही यह कगड़ों को बातचीत एवं प्रस्य णारि- 
वर्ग सासनों द्वारा सलझाने का परदापाती है । इस सेमी लक्ष्यों के साथ 
भसोरतगीय विदेश नीति का पूरी तरह से समायोजन हो जाता दे । सत्र भारत 
के लिए एक सहारा है नया उसके राष्ट्रीय हिलों की पूवि का एक प्रमृष 
प्रम[यमाती एवं स्थायोचित मार्ग है। मारत ने संघ के विभिन्नद्नमज्ञों कया 
विश्व पनिरुणश्गों में सक्रिय व्प से माग लेकर अनेक मटत्वपूरा काडा कियि 
है । यह सत्र के प्रक्रीकी-एणशियार्ट गुट करा एक प्रमुल खदरय है जिसने सांव 
के मंद पर ग्रवेझ वैध एवं स्थासपूर्ण लिए्यों का पूरे जोर से समर्थन किया है । 
गन १६५३ में सटासमा ने आठवे अधिवेशन के लिए श्रीमती विजय लक्ष्मी 


3, राष्ट्रीय डिंठ का साधक 


प्रत्येक देश की विदेश नीति का दूत सक्य उसके राष्ट्रीय हि की 
साधता करता होता है। इसी ऋषधार पर ऋालोचज्नों दाना प्राय: यह कहा 





प्रादर्शों पर आधारित है तथा इन झादर्शों को साधना के पीछे वह कई बार 
ग्रपने राष्ट्रीय हित को भी भुद्ना देती है ऋयवा उसको गोण बना ढेली है । 
इस आालोचता में कुछ सत्यता अ्रवन्य है; यह कथन तथ्यपूर्णा है कि ग्रमेक् 
प्रएों पर अपनाया जाने वाला भारत का रुख उसके तात्कालिक हित से प्रेरित 
नहीं हुआ था किन्तु भारतीय विदेश नीति के संचालकों एज संस्थापकों ने यह 
सोचा कि इस प्रकार की नीति का दृर्गामी लाम है । किन्तु व्यवहार में यह 
प्रावश्यक नहीं होता कि इस दूरगामी लामों की प्राप्ति ग्रावश्यक रूप झे हो 
ही जाय स्पोंकि भ्रत्तर्राष्ट्रीय घटनायें एवं परिस्थितियां इस तोब्ता के साथ 


बदलती हैं कि उतका अनुमान लगाना कठिन हो जाता है; कभी-कभी तो 
पर्वाभास भी नहीं हो पाता । 


5 
2 भारठ रे विद्वग हे 5 कल डानि मरपा न अअजजानओओ कृषक 
जाता है कि मारत की विदेश दीति इन्हरोण्ट्रीय शान्ति, मुरखा, स्याय दादि 


है 





.._ आलोचना के विरोध में यह कहा जाता है कि मारत की विदेश नीति 
2 आदर्श तथा ययार्थ का उचित समन्वय किया गया है। स्वयं नेहरू का 
विचार था कि हम चाहे कुछ भी नीति निर्धारित करें किन्तु एक देश के 
विदेशी मामलों को संचालित करने की कला इसी बात में निहित हैं कि उस 
दंग का सदसे बड़ा लाभ कया है; यह जाना जाय तथा उसी के अत्तुसार 
व्यवहार भी किया जाय । यह आ्रावश्यक भी हो जाता है क्योंकि किसी भी 
पेश की सरकार का यह प्रमुख उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह प्रपने देश 
की जनता की मलाई के लिए कार्य करे । यदि वह ऐसा नहीं करती है तो 
प्रधिक दिन तक कायम नहीं रह सकती। झारत का प्रमुख राष्ट्रीय हित 
था है ! इस ग्रइन पर भिन्न-भिन्न विचारकों ते भ्रपना मत प्रकट किया है । 
फिर भी उनमें कुछ बातों पर एकरूपता पाई जाती है। यह माना जाता है 
दग की स्वतन्त्रता एवं अ्रखण्ठता को बनाये रखना इसका प्रमुख एंगे 
गम राष्ट्रीय हित है । यदि देखा जाय तो प्रायः प्रत्येक राष्ट्र इसे श्रपना 
रा गाने फर ही चलता है। इसके श्रतिरिक्त भारत अपने अब 83, 2 
उन्क्षित रखना चाहता है । प्रजातन्त्रात्मक परम्पराओ्ं को सुदृढ़ भारधिक ता 
सामाजिक नींव पर कायम करके देश के निवासियों में समानता पा मर 
के ग्रादर्शो को एक साथ क्रियान्वित कराना चाहता है । 280 आम मी 
जाति प्रधा को निष्कासित किया जा रहा है। भारत में अर भरी, 
भौपतत आय बुरी तरह से कम है । स्वियों की 8088 कम इशि्त वि 
प्रणिक्षा, भेदभाव, गरीबी, खाद्यान्‍्त की कमी, मारी जाई |) पंचवर्षीमि 
प्रनेत प्रभिशाप स्वतन्त्र मारत को विरासत में हर फैग कार विधा गंगा 
योजनाओं द्वारा यद्यपि इन ग्रभिशापों को बहुत कुछ दर 

है तो प्रभी बहुत करना शेष है । 


भारत की विदेश नीति ] 


ये सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण एवं सदुभावनापूर्ण हैं। अपने भ्रध्ययन को व्यापकृतता एवं 
विस्तार के दोष से बचाने के लिए हम भारत के वैदेशिक सम्बन्धों में 
पाकिस्तान, चीन, अमरीका, सोवियत संघ, राष्ट्रमण्डल, पडौसी देश, अफ्रीका 
महाद्वीप प्रादि के प्रसंग में देखेंगे । वियतनाम एवं मध्यपूर्वकी समस्या के सम्बन्ध 
में मारत के प्रयासों पर तथा उसकी अन्य कुछ भश्रन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों 
पर भी विहंगम दृष्टिपात करेंगे । 


भारत शोर पाकिस्तान 
(॥04 था0 ?शन[रॉडॉज्ा ) 


१५ भ्रगस्त, १६४७ ने भारत के दो द्रकड़ेो कर उसके एक भाग को 
पाकिस्तान के रूप में श्रलग कर दिया । पाकिसताव का जन्म साम्प्रदायिक 
प्राघार पर हुप्ना है । दोनों मोगोलिक दृष्टि से जितने नजदीक हैं तथा प्राकृतिक 
साधन, व्यापार एवं उद्योग-धन्धों की दृष्टि से जितने पराश्चित हैं राजनेतिक 
दृष्टि से दोनों उतनी ही दूर हैं तथा दोनों के हित न केवल भिन्न वरन्‌ 
एक दूसरे के विरोधी भी हैं। विभाजन के ससथ से ही ये दोनों देशी रियासतों 
के प्रश्न पर, सीमा के प्रश्न पर, नहर के पाती के प्रश्न पर एवं अन्य भ्रनेक 
विषयों पर संघर्णपूर्ण विचार रखते हैं। माइकेल ब्रे घर (शाणाबल 9०्णाश) 
ने लिखा है कि “भारत और पाकिस्तान स्वतन्त्र राष्ट्रों के रूप में अपने थोड़े 
से इतिहास-काल में भिन्न-भिन्न प्रकार की तीव्रता रखने वाले, घोषणा न किये 
हुए युद्ध की हालत में रहे हैं ।”” उनके मतानुसार दोनों देशों के बीच संघर्ण 
के मूल कारण दो रहे हैं“ (१) वह जल्दी जिसमें बंटवारा किया गया था, 
(२) रियासतों के बंटवारे के मिन्‍न २ श्रर्थ जो दोनों देशों द्वारा लगाये गये । 
इन दोनों ही मूल कारणों से इन देशों के वीच श्रनेक समस्‍यायें उत्पन्न हुयीं 
तथा यहां के निवासियों में मनोवेशानिक संघर्ण बढ़ गया। 


काश्मीर को दोनों देशों के संघर्ण का केन्द्रविन्दु बना लिया गया है । 
पाविस्तान एक घामिक राज्य है तथा उसका विश्वास है कि उनके धर्म वाले 
लोग भारत में सुख से नहीं रह सकते चाहे उनको यहां कितनी भी सुविधायें 
क्यों न प्रदान कर दी जायें । पाकिस्तान शौर भारत के सम्बन्धों का इतिहास 
बहुत काला रहा है। ग्रनेकों वार पाकिस्तान ने सीमाओं का उल्लंघन किया 
है, गोलावारी की है, गुप्तचर भेजे हैं, कूटनीतिक विशेषाधिकारों को तोड कर 
कई बार मारतीय श्रफसरों का प्रपमान किया गया है | मारत इन सभी 
कार्यवाहियों के प्रति प्रारम्भ में शान्त रहा तथा उनमें बड़े भाई का सा 
दृष्टिकोश भ्रपनाया । भारत के प्रधान मन्‍्त्री द्वारा पाकिस्तान के विरोध मे 
एक शब्द मी न कहा गया, यहां तक कि काश्मीर घटना पर संयुक्त राष्ट्र 
रांध द्वारा पाकिस्तान को क्‍ग्लाक्मणकारी घोषित करने पर भी जोर न दिया। 
नेहरू ने एक वार कहः था कि “पाकिस्तान के लोगों के साथ उदका भावात्मक 
भूझाव है; पाकिस्तान द्वारा कुछ भारत विरोघी कार्यवाही करने पर भी वे 
पह प्रयत्न करेंगे कि दोनों देशों के सम्बन्ध मित्रतापुर्णं बने रहें ।” कुछ 
विचारकों के मतानुस्तार यद्यपि पाकिस्तान और भारत के बीच स्देव जीत 
घुद्ध की स्थिति बनी ही रही है किन्तु फिर भी नेहरू युग में पाकिस्तान के 
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प्रत्ति मारत की नीति मोलेपन की, मूर्लतापुर्ण, शुशामंदकी, कमजोरी को तथा 
ग्रास्यरतापूर्ण रही है। 


इस उपमहाद्वीप के दोनों देशों के बीच जो मी विवाद पैदा हुए उनका 
सुप्टा मूल रूप से पाकिस्तान ही था। पाकिस्तान संयुक्त राज्य प्मरोका से 
सनिक सहायता प्राप्त करने लगा तथा वबगदाद संधि (8467090 #8८(]) 
पभोर सीएटो आदि सैनिक संगठनों का सदस्य बन गया । भारत की उदार, 
मित्रत्तापूर्ण एवं शान्तिवादी नीति को पाक नेतामरों द्वारा इसकी कमजोरी 
तथा भय का प्रतोक माना गया। मारत द्वारा किये गये अ्रनाक्रमण सन्धि के 
प्रस्ताव को कई बार पाकिस्तान द्वारा काश्मीर समस्या की श्राड ले कर 
ठुकरा दिया गया । मारत तथा पाकिस्तान के बोच पंडित नेहरू के प्रघान- 
मन्त्रित्व काल में अनेक विवाद खड़े हुए थे । स्वतन्त्र मारत ने पुरानी सरकार 
के पूरे »जें का मार संमाला जिसमें से ३०० करोड़ रुपया पांच साल में 
पाकिस्तान से लेना था । किन्तु पाकिस्तान ने ऐसा रवेया झ्रपनताया कि इस कर्ज 
को चुयान का उसने नाम ही ने लिया तथा सैनिक संगठनों में शामिल हो 
गर प्रपनो शक्ति को इतना बढ़ाया कि यह प्पने उत्तरदायित्वों से मुक्त 
हो सके । 


यही बात नहर के पानी के वियाद पर मी हुई। पराहत्तान ने 
निराधार रूप से यह शिकायत की कि भारत विभाजन रामभौते के द्वारा 
स्वीफूस उसके हिस्से के पानी को रोक रहा है । इन दिनों विश्व बैंक के निर्णय 
हे बाद भी पाकिस्तान ने अपनी शेप राशि मारत को पब्रदा नहीं की जों 
बुत मिला कर एक करोड़ रुपये से भी ज्यादा होती थी श्रौर मारत फिर भी 
बरस दे रहा था। सन्‌ १६५७-४छ८ में सिचाई सन्‍्त्री ने पाविस्तानी पश्रादेशों 
क प्रति बड़ा रा सपनाया किस्तु इस बार गी प्रधान गन्‍्त्री श्री नेहरू की 
प्रतिमाह ये एस दानप्रिय नीति के कारण पाकिस्तान को प्रोत्याहन मिला । 
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चाहता हैआदि | पाकिस्ताती सरकार एवं लोगों के इस प्रचार का विश्व के 
देशों पर मारी प्रभाव पड़ा, वे सोचने लगे कि पाकिस्तान को मारत से रक्षा 
करना जरूरी है। श्रनेक देश यह समझने लगे कि भारत ने काश्मीर को दवा 
रखा है । शरणाथियों की सम्पत्ति के प्रश्त पर भी दोनों देशों के बीच बहुत 
मन-मुटाव बढ़ा । पाकिस्तान ने इस प्रश्न को टाले ही रखा क्योंकि भारत की 
प्रपेक्षा उसे अधिक अदा करना था । कई बार मिटिंग की गई किन्तु मामले 
को सुलकाया न जा सका । काश्मीर के प्रश्न पर भारत को प्रारम्म से ही 
पाकिस्तान के घोखे, क्ूठ तथा सशस्त्र आक्रमणात्मक कार्यवाहियों का सामना 
करना पड़ा है। प्रारम्म में जब मारतीय सेनायें काश्मीर में वलवा करने वालों 
को समाप्त करने गयीं तो वहां उसने पाकिस्तानी सेना को पाया | दोनों 
देशों की सेनाशों में युद्ध छिड़ गया । संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास से लड़ाई वन्द 
हुई तो पाकिस्तान काश्मीर के 2 भाग पर अवैध रूप से अधिकार कि ही 
रहा | काश्मीर भारत का अभिन्‍न श्रज्भू है, वह उसका भ्रन्य राज्यों के 
समान ही एक राज्य है। पाकिस्तान द्वारा वहां प्रात्मनिर्णय कराने की 
लगातार मांग की जा रही है ताकि वह धर्म की दुहाई दे कर, बहुन+रखूयक 
मुसलमानों की घामिक प्रवृत्तियों को उमाड़ कर तथा अन्य प्रनुचित साधनों 
को अपनाकर काश्मीर को अपने अधिकार में ला सके | किन्तु किसी सम्प्रभु 
राष्ट्रके एक भाग पर प्रात्मनिर्णशय कराने की मांग करना बेहूदा एवं 
प्रसंगतहै । 


काश्मीर के विवाद का लाभ उठा कर पश्चिमी शक्तियों को इस 
महाद्वीप में श्रपणा हित साधने का अ्रवसर प्राप्त हो गया है। संयुक्त राज्य 
प्रमरीका की साम्यवाद विरोधी नीतियों के व्यवहार के लिए पाकिस्तान का 
बढ़ा महत्व है। यहां वह अपने सैनिक श्रड्डे स्थापित कर सके तथा प्रन्य 
सुविधायें प्राप्त कर सके, इस कारण से काश्मीर प्रश्न पर उसकी नीतियां 
भारत विरोधी रही हैं । जहां तक ब्रिटेन का प्रश्न है पाकिस्तान का निर्माण 
ही ब्रिटिश कूटनीति की उपज है ताकि वह भारत को विभाजित एवं हर 
ही बनाये रखे श्लौर इस उपमहाद्वीप पर श्रपना पांव जमाये रखे । प्रारम्म स है 
ब्रिटिश सरकार ने हिन्दु राष्ट्रवादियों को संदेह की नजर थे देता 20380 
मुसलमानों पर विश्वास करके उनमें साम्प्रदायिकता की भावना ना 
उमाड़ा है। 
कक्‍्य के रन का विवाद 
स्व. श्री लालवहादुर शास्त्री ने श्रमी शासत काय समा 2008 
कच्छ के रन में पाकिस्तानी प्राक्रमण से श्रगान्ति फैल गई। ग्ियों में इस क्षेत्र वी 
का क्षेत्रफल ८४०० वर्ग मील है। सन्‌ १६६४५ की गले वर ब्रदने 
घान्ति को मंग करते हुए पाकिस्तान ने गुजरात के ऐए कक 
भ्रधिकार का दावा कियो । कहा गया कि भारत ने अत 
प्रधिकार कर रखा है । पाकिस्तान का यह दावी हे कक मारत प्रौर 
एवं वेधानिक दोनों ही कसौटियों पर गलत सावित नि रह मो पारिस्तात 
पाकिस्तान के बीच जब प्रन्तर्राष्ट्रीय सीमा निर्वारित कर दा गई * 


ने इस क्षेत्र पर ग्रवंध गये 
तो ऐटिंहासिक 
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कह इस दावे का प्रश्न ही नहीं उठता। पाकिस्तान ने अपने पक्ष का समर्थन 
करते हुए तक दिए कि सन्‌ १८६२ में सिन्ध के राजा ने कच्छ पर प्राक्रमण 

था था, सन्‌ ६८७४ में सिनच के अधिकारियों ने यह प्रतिवेदन प्रस्तुत क्रिया 
कि कच्छ-सिन्च्र सीमा धर्मशाला पर स्थित थी जो कि कच्छ की साट्टी के मध्य 
में है। कच्छ का रन या तो थल से घिरा हुप्रा समुद्र माना जाना चाहिये ग्रथवा 
यह सीमा फी एक्र कील ८ । गन्तर्राण्ट्रीय कानून के प्रनुसार अन्तर्राष्ट्रीय सीमा 
इसके मध्य में होनी चाहिए 


इन सभी दावों के लिए मारत ने जो उत्तर प्रस्तुत किया उसमें यह 
पढ़ा गया कि सिन्‍्धर के राजा का कच्छ के रन पर कोई भ्रधिकार रहा हो, इस 
बात का मोई प्रमाण नहों मिलता । सिन्‍्ध के राजा द्वारा इस क्षेत्र मे जो 
भी सेना निमुक्त की गई थी उसको उसके लड़के द्वारा वापस बुला लिया गया । 
येट ब्रिदेस की सर्वोच्च शक्ति ने कच्छ के रन को हमेशा कच्छ के श्रधिकार 
कत में माना है । इसके अतिरिक्त सन्‌ १९०६ में मारत सरकार के विदेशी 
दिमाग ने म्स्तिम रूप से निर्णय किया था कि कच्छु का रन थल से घिरा 
टुप्रा समुद्र अयवा मोल ने होकर एक दलदली प्रदेश है । इसलिए यहां तथा- 
कथित सन्तराष्ट्रीम कानून को लागू नहीं किया जा सकता है । 


जिस समय सारत का विमाजन किया गया उस समय कच्छ के रन 

ना उत्तरी भाग कच्छ के राजा के अधिकार क्षेत्र में था| कच्छ  सिन्ध के 

एदाई द्वारा प्रिटिण प्रान्न, सिन्ध एवं देशी रियासत्त कच्छ के बीच सीमा 

वि्जा रत की णाद्यी थी। प्रस्तर्राष्ट्रीय सीमा न होने के कारण इसका विभाजन 

प्रस्परराद्रोस सीमा की भांति नहीं हुआ । १५ अगस्त, १९४७ से पूर्व नकणों में 
यो गीमा देगा दिखाई गई हे वह विवाद से परे है । 


२४ मान, १६६४ को पाकिस्तान ने कच्छ सीमा पर बे स्तरपर 
पत्मण ठिया । यह आकमणा गरार्व प्रथम वाच्छ की खाद्दी में कंजरकोट से 
» मील पर्व की और ०८४ पर किया गया | इसमें पाकिस्तान द्वारा भारत 
ही सरदार बिगटीट (छ्यातआ एशाष्टाए00)) तथा छाह वेट ((॥शगत7० ) 
हमर चौकियों पर बम बरसाये गए । भारत ने इस आक्रमण का मुझावला 
लिया विल्तु साथ ही इस युद्ध की बढ़ने से रोकने के लिए पराकिर्यान # 
शसम्प्या प्रताय प्रस्ताध् भी रखे | रस प्रस्तावों को मानने की बजास पाॉतस्ताव 
मे २५ प्रप्रेल तक युद्ध जारी रखा । 


दे 


ब्ऊा 


मारतन्यातिस्तान के बीच होने वाली इस लड़ाई को रोकने के लिए 
विटेन ने यद विराम का प्रस्ताव रखा । पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव की 
सरथीशार हर दिया । उगझा कहना था कि दोनों देश सम्पूर्ण संबर्श छत रो 
धपनी गेनायें हटा ले | इसके विपरीत सारत यद्ध से पर्व की ह्िथिि स्थवासिय 
छाण्ग हे पट में था। बाद में ग्रेट जअटिस ने यह प्ररताव रगा कि का मी रखे 
जनवरी, १९५५ शी स्थिति कायम की जाए और दोनों राज्यों के गरती 
दल ग्रप-यपने पर्व स्थान पर था जायें | चहल दियों तक सरामझोया बार्तोयें 
चपरनी रहीं प्रौर ३० जन, १६६५ को मारत पराक्रिस्यान के बीच युद्ध विराम 
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संधि पर समकौत। किया गया । इस समभौते के अनुसार पाकिस्तान अपनी 
सेनायें भ्रन्तर्राष्ट्रीय सीमा के उत्तर में ले गया किन्तु डिग सूरज-कंजरकोट 
मार्ग पर दोनों देशों को अपना पुलिस दल रखने का भ्रधिकार मिल गया । 
पाकिस्तान ने अपनी सेनायें वियारबेट, ०.८४ तथा कंजरकोट से हटालीं और 
भारत को सरदार विगकोट की चौकियां खाली रूरनी पड़ी । यह कहा गया 
कि यदि दोनों देशों के गस्ती दलों का आमना-सामना हो जाए तो वे एक दूसरे 
के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे । कच्छ के रन सम्बन्धी विवाद पर श्रन्तिम 
समभोौते का कार एक श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रायोग को सौंपा गया है। इस समभौते 
का जनसंघ तथा प्रजा समाजवादी, आ्रादि दलों द्वारा विरोध किया गया भ्रोर 
इसे मारत के राष्ट्रीय हित तथा सम्मान के विरुद्ध बताया गया । 


कश्मीर की समस्या 


स्वतन्त्रता के बाद कश्मीर में पाकिस्तान का श्रनाधिकृत ग्राक्रमण 
हुआ । इसके परिणामस्वरूप तत्कालीन कश्मीर के नरेश श्री हरीसिंह ने २४ 
भ्रक्दूवर, १६४७ को भारत सरकार से सहायता मांगी और २६ अक्टूबर, 
१६४७ को प्रवेश पत्र पर ह॒थ्ताक्षर करके कश्मीर को मारत संघ में मिला 
दिया । उस समय महाराजा ने यह लिखा था कि “मैं भारत सरकार की 
सहायता चाहते हुए प्रवेश पत्रक (॥7शाएगराशा। 0 80०९४४०॥) पर 
हस्ताक्षर करके स्वीकृति के लिए भेज रहा हूं। इसके सिवाय मेरे पास दूसरा 
विकल्प यही हो सकता है कि अपने राज्य और प्रजा को आततायी लुठेरों के 
हाथ वेच दू' । इस लूट के श्राधार पर संसार का कोई भी राष्ट्र जीवित नहीं 
रह सकता । मैं आपकी सरकार से शीघ्र सैनिक सहायता भेजने के लिए 
निवेदन करता हूं ।”? इस प्रार्थता पर मारत का पहला सौनिक दस्ता २७ 
प्रव्टूवर, १६४७ को कश्मीर पहु चा । इसके यहां के श्राक्रमणकारियों को दवा 
लिया गया । पाकिस्तान से कहा गया कि वह आक्रामकों को वापस बुला 
ले किन्तु पाकिस्तानी गवर्नर श्री जिश्ना यही कहते रहे कि कवाइली प्राक्रमण 
के सम्बन्ध में पाकिस्तान की कोई जिम्मेदारी नहीं है श्रौर इसके बारे में कुछ 
नहीं कर सकता । किन्तु बाद में यह स्पष्ट हो गया कि इस सब के पीछे 
पाविस्तान का सक्रिय हाथ था । कश्मीर के विवाद को ३१ दिसम्बर, १६४७ 
को भारत के प्रतिनिधि श्री पी. पी. पिल्‍लाई द्वारा सुरक्षा परिषद में प्रस्तुत 
किया गया । इस पर सुरक्षा परिपद ने एक प्रस्ताव पास किया कि स्थिति की 
सरी जांच के लिए तीन व्यक्तियों का एक श्रायोग बनाया जाए श्रौर यह जम्म 
कश्मीर में जाकर सही स्थिति ज्ञात करके परिपद को प्रतिवेदन दे मौर स्थिति 
में सुधार लाने के लिए आ्रावश्यक कार्यवाही भी करे । यह भायोग ७ जुलाई, 
१६४८ को कर्यांची पहुंचा और तथ्यपूर्ण जानकारी के श्राघार पर लड़ाई में 
पाकिस्तानं। सेनाओं का हाथ वटाया। 


२५ फरवरी, १६५० को सुरक्षा परिपद ने एद प्रस्ताव पास करके 
बास्ट्रेलिया के न्यायाधीश सर ओवन डिक्पन को पांच सहीने के मीतर कश्मीर 
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प्र्छ विदेश नीति 


मे दोनों पत्तों क्षी सेदायें हटवाने सौर मव्यस्थ के रूप में समस्या को सुलकाने 
का हम सौर गया पर्याप्त प्रयास के बाद १५ सितम्बर, १६५० फो डिक्सन 
में घारदी द्रगझवता का अतिवेदन सुरक्ष। परिपद के सम्मुस प्रस्तुत किया । 
हाई में सुरधझ्म परियद द्वारा मार्च, १६५१ में एस समस्या को सुलभाने के लिए 
नया मध्यस्थ नियुक्त करने का प्रस्ताव किया और ३८ अप्रेल को प्रमरीका 
के शाक्टर फ्रॉक ग्राह्मै को उस पद पर नियुक्त किया गया । २७ माचे, १६५३ 
को गाह्य ने प्रग्नी पन्तिम रिपोर्ड में डिक्सन की तरह भारत और पाकिस्तान 
के माय सीधी संचि-वर्ता द्वारा समस्या को सुलमाने का प्रस्ताव रसा। इस 
सुझाव मे प्रनुमार दोनों देशों के प्रधान मन्त्रियों ने जून-जुलाई १६५३ में 
लागाची घौर नई दिल्‍ली में कश्मीर के सम्बन्ध में वा्तालाप किया | ३० जुन, 
१६५४ यो पाकिस्तान बगदाद संघि में सम्मिलित हो गया और उसे प्रमरोफा 
में अपापत रूप में सैनिक सहायता मिलने लगी । इस सहायता के सम्बन्ध में 
सय. लपजहरलाल नेदरू ने कहा था कि “अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दी जाने 
साली साग्यता से प्रात्मणात्मक परिस्थितियों के उत्पन्न होने की सम्भावना 
है । धाफिस्तान के प्रधानमन्गी ने कहा कि यह सैनिक प्रहायता कप्मीर 
समस्या तो घूगकने में सहायक सिद्ध होगी | यह इस बात का सूचक था कि 
समय मत “स प्रह्मर सोचता था और वह सैनिक सहायता का क्‍या प्रयोग 
गरसः चाहता था । | 


मारत को विदेश नीति 
कर उसके विरुद्ध कार्यवाहों करने के लिए तैयार नहीं है 


अक्टूबर, १६६२ में चीन के ब्ाफ्गमण के बाद पश्चिमी देशों द्वारा 
भारत को जो सौनिक सहस्यता प्रदान की गई उसका पाकिस्तान ने विरोध 
किया । ऐसी स्थिति में ग्रेट-ब्रिठन ने यह उचित समझता कि दोनों देशों का यह 
विवाद तब हो जाए। फलत: २८ नवम्बर, १६६२ को भारत व पाकिस्तान की 
सरवारों ने एक संयुक्त विश्नप्ति में यह कद्ठा कि दोनों देश वार्ता हारा कष्मीर 
समस्या का हल निकालने का प्रयास करेंगे | यह वार्ता पहले मन्त्रियों के स्तर 
पर प्रास्म्म होगी छोर सथोचित समय पर नेहरू तथा प्रस्यूव के खीच बात- 
लीत की व्यवस्था की जाएगी । २१ दिसम्बर, १६६२ को वार्ता का पहला दौर 
प्रारम्भ हुआ । इस वार्ता के कुछ ही बन्दे पूर्व पाकिस्तान ने यह घोषणा क्री 
हि। उसने चीन हे साथ रौद्धान्तिता मात्र मे सिकियांस और ग्राजाद कश्मीर के 
दीच सीमा निर्धाग्गा के दाने में समझोता तर लिया है । इस समझौते द्वारा 
बरायिग्तास ने भारतीय बा्मीर का २००० वर्गमील का क्षेत्र चीन को दे 
दिया । पाकिस्ताद हे दिरोध पूरा जारयों के ठाद नी मारत ने वार्ता में भाग 
लिया । दोनों देशी दे दीच इस बाला के ६ दौर सम्पन्न हुए किन्तु पाकिस्तान 
थी ल्‍ठर्मी हा छारग्य कोर्ट गमभीता नठ्री हो समझा छोर यह अनवर्त सूप से 


परत मे; सिर्द्ध दिपयमस करता रहा । 


श्र विदेश नीति 


कश्मीर का विलय पूर्णो रूप से वैधानिक है । स्व. श्री नेहरू के कथनानुसार यह 
पूर्णत: मारतीय स्वतन्त्रता कानून के अनुरूप है । यह बिल्कुल उसी तरह है 
लिस प्रकार क्रि अन्य रियासतें मारत के साथ मिलीं । दूसरे, मारत का कहना 
है कि पाकिस्तान अ्राक्रमणकारी होने के नाते कश्मीर में कोई अधिकार नहीं 
रखता । सर ओवन डिक्सन ने भी श्ञपने प्रतिवेदन में यह बताया कि जब 
पाकिस्तान के सैनिक जत्यों ने ५ मई, १६४८ को कश्मीर की सीमा में प्रवेश 
किया तो वह भ्रन्तर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन किया । तीघपरे, पाकिस्तान ने 
१४ जनवरी, १६४८ के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन किया जिसमें 
कि पाकिस्तान से य ॥स्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया था । पाकिस्तान 
ने शोषटाए की उपस्थिति में ही श्राजाद कश्मीर पर कब्जा कर लिया ।! 
चौये, मध्यस्थता और पंचनिरणोय का इस प्रश्न पर कोई सवाल ही नहीं उठता 
क्योंकि कश्मीर भारत का अंग हो चुका है और कोई मी देश अपनी सम्प्रभुता 
मर अखण्डता परआंच नहीं श्राने देता चाहता। भूतपूर्व रक्षा मंत्री श्री 
कृष्णामेनन के प्रनुततर “मारत एक संघ राज्य है प्रौर इसमें मिलने के बाद 
इकाइयों ॥ इसमें रहना पड़ता है | हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान 
नहीं है कि इसकी इकाइयां संघ से अलग हो सके ।/7 


.... पाकिस्तान द्वारा श्रात्मनिर्णंय के सिद्धान्त की दुह्ाई दे कर काश्मीर 
में जो जनमत सग्रह कराने की मांग की जाती है मारत को कई कारणों से 
अमान्य है । प्रथम, १३ श्रगस्त, १६४८ का जो प्रस्ताव काश्मीर में जनमत 
सम्रह की मांग करता है उसके तीन भाग हैं--युदविराम विपतैन्यीकरण तथा 
जनमत संग्रह । जब तक पूर्व दो मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक 
तीसरे को कैसे किया जा सकता है | पाकिस्तान की सेतायें जब तक 
तथाकथित श्राजाद काश्मीर से वाहर नहीं जाती तब तक जनमत संग्रह के 
प्रस्ताव को पास हुए १६ वर्ण व्यतीत हो चुके हैं श्रोर तब से श्रव तक 
परिस्थितियां पर्याप्त बदल चुकी हैं | इतने पुराने दायित्व को पूर्ण कराने के 
लिए किसी देश को बाध्य नहीं किया जा सकता। तीसरे, प्रात्मनिणंय के 
सिद्धान्त का प्रयोग राज्यों को द्रुकड़ों में बांटने के लिए नहीं किया जा सकता | 
कोई नी देश अपने किसी भाग को उसमें जनमत संग्रह कराके श्रलग 
कराने के लिए तैयार नहीं होगा । चौथे, जो पाकिस्तान १६ वर्षों के काल में 
भ्रपने राज्य की जनता को लोकतंत्रात्मक मधिकार नहीं दे सका वह काश्मीर 
के लोगों के प्रात्मनिर्णय श्रधिकार की किस मुह से दुहाई देता है। सुरक्षा 
परिषद में भारत के प्रतिनिधि थी चक्रवर्ती ने कहा था कि “यह अ्रच्छा व्यंग है 
कि जो सरकार अपनी जनता के प्रजातन्त्रात्मक श्रधिकारों व मताधिकार को 
झस्वीकार करती है वह अपने पड़ौसी देश के लोगों के लिए आत्मनिर्ंय का 
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भारत कभी विदेश नीति भरे 


समर्थन करती है ।”? पांचवें, झ्रात्मनिशंय का प्रयोग प्रव्यवहारिक है का 
यह सारे देश में प्रशान्ति फैला देगा तथा भारत में वही स्थिति पैदा हो स 
है जो कि विभाजन के समय हुई थी। 


संयुक्त राष्ट्र संघ काश्मीर समस्या का हल ढूंढने में असमर्थ रहा है । 

पुछ राष्ट्रों के स्वार्थपूर्ण तथा पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोश के कारण इसने भारत- 
पाक मम्बन्धों को सुधारने के वजाय विगाड़ने का ही कार्य किया है हे । सुरक्षा 

परिषद के वादविवाद ने समस्या को सुलभाने की अ्रपेक्षा दोनों देशों के 
बीच भीत युद्ध को बढ़ावा दिया है । असल में यह समस्या पश्चिमी कूटनी ति 


में उनक गई है। 
सन्‌ १६६५ का पाकिस्तानी श्राकृमण 


कच्छ समझोते की ग्रभी स्याही भी नहीं सूख पाई थी कि पाकिस्तान 
ने काश्मीर में बलवा मचाने के लिए एक चाल खेली और इसके लिए ५ अगस्त, 
!१(६५ को काश्मीर की सीमाप्नों में सशस्त्र धुसपंठिये भेजे जिनकी मख्या 
अनुमानतः: ३ हजार से लेकर ५ हजार तक थी। सारा कार्यक्रम योजनावद्ध 
था। काश्मीर में पहुंच कर इन घुसपैियों को हिंसात्मक विद्रोह प्रारम्भ 
ना था। ब्राश्ा श्री कि कप्मीरी मुसलमान भी इनकी सहायता करेंगे और 
उधर पाविस्तान भी इनके पीठ के पीछे मोजूद था ही । घुसपैठियों का काम 
था मंचार-साधनों का ध्वंस करता, कारखानों की तोड़-फोड़, असुरक्षा की 
रिपति पंदा कर देना । / 


पाविस्तान इस पूरे कार्यक्रम में झज्ञात रहना चाहता था ताकि वह 
विषय से कह सके कि श्रातन्क और दमन से हारकर काश्मीर के मुसलमानों 
मे फान्ति द्वारा प्रपते श्रापको स्वतन्त कर लिया है । पाकिस्तान रेडियो 
ने यह घोषणा भी कर दी । किन्तु भारत की सुरक्षा सेनाओं की सजगता एवं 
गाश्मीर के निवासियों के सहयोग क्ले कारण पाक की नापाक योजना बुरी 
रह से प्रसफल हो गई। पाकिस्तान ने श्रव सीधे आक्रमण करने प्रारम्भ 
विये। ! सितम्बर, १६६४ को छम्व के इलाके में प्राकिस्तानी फौजों ने 
प्रत्तराष्ट्रीय सीमा को फार किया । यह संघ बढ़ता चला गया । पाकिस्तानी 
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फ़्दद विदेश नीति 


अन्तर्गत अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए अपने पारस्परिक विवाद को 
सुलमाने के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे । इसके स्थान पर वे शांतिपूर्ण 
तरीकों को अपनायेंगे । 

२. दोनों देशों की सेनायें ५ अगस्त, १६६५ से पहले की स्थिति पर 
लौट जायेंगी । यह कार्य २५ फरवरी, १६६६ तक पूरा हो जायेगा। 
इसके प्रतिरिक्त दोनों पक्ष युद्ध-विराम की शर्तों का दृढ़ता के साथ पालन 
करेंगे । 

३. दोनों देश यह स्वीकार करते हैं कि वे एक दूसरे के आन्तरिक 
मामलों में हस्तक्षेप न करेंगे । 

४. दं।नों देश यह स्वीकार करते हैं कि उनके उच्च आयुक्त झअ्रपने- 
अपने स्थान पर लीोट जायें तथा दोनों देशों के बीच सामान्य कूटनीतिक 
सम्बन्ध फिर से स्थापित हो जायें । 

५. दोनों देश एक दूसरे फे युद्ध बन्दियों कां स्वदेश भेज दें । 

६, दोनों देशों के बीच व्यापार तथा ग्राथिक सम्बन्ध फिर से स्थापित 
हो जायें । 

७. दोनों देश गा सरे के विरुद्ध प्रचार को प्रोत्साहित न करें, वे ऐसे 
प्रचार को प्रोत्साहन दें कि म॑त्रीपूर्णा सम्बन्ध स्थापित होने में सहायता 
प्राप्त हो सके । 

८. युद्ध के दौरान एक देश की सम्पत्ति जो दूसरे देश द्वारा जब्त की 
गई है उसे बापिस लौटा दिया जाये । 

६. घोषणा के शभ्रन्तर्गत दोनों देशों के संयुक्त श्रायोग नियुक्त किये 
जायेंगे जिनके द्वारा शेप समस्याओं को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलभाने का 
प्रयास किया जायेगा । 

१०, दोनों देशों की यह इच्छा है कि समस्याओं के शान्तिपुर्ण 
गमाघान के लिए दोनों देशों के नेताश्रों का शिखर सम्मेलन भी होता रहेगा । 


ताशवन्द समभौते का साम्यवादी चीन एवं पाकिस्तान के उप्र वर्ग 
नो छोड़ कर सभी के द्वारा स्वागत किया गया । इस समभौते की सफलता से 
सोवियत रूस दा सम्मान विश्व राजनीदि में पर्याप्त ऊंचा हो गया | यह 
साम्यवादी चीन तथा पश्चिमी देणों की कूटनीति पर उसकी विजय का 
दरियवायक माना गया । 


भारत सरकार के कुछ श्रालोचकों ने ताशकन्द घोपणा का विरोध 
किया । किन्तु यह विरोध उतना व्यापक व प्रमावणील नहीं रहा जिगना कि 
इसे वताया गया । एक केबिनेट मंत्री के त्यागपन्र दे देने पर भी मंत्रिप्रण्डल 
के भीतर ताशकन्द घोषणा का विरोध इतना प्रमावहीन था कि राष्ट्रीय 
कांग्रेस के जयपुर बधिवेशन में इसबा प्रसंग ही नहीं छिड़ा । प्रजा समाजवादी 
दल एय जनसघ ने इस प्रश्न पर मारत सरकार की नीति का विरोध किया | 
प्रज्ञा समाजवादी दल इतना महत्वपूर्ण नहीं है श्रीग जनसंब का प्रमाव फेवल 
उनरनी सारत तक ही सीमित है। विरोधी दलों में स्वतन्त्र पार्टी तथा 


भारत की विदेश नीति प्र्छ 


वामपंथी एवं दक्षिणपंथी साम्यवादियों ने ताशकन्द घोषणा का समर्धन किया। 
जनमत के मुख्य श्रद्धों हवरा मी इसका समर्थन किया गया। समाचार पक्षों 
नेंडइ से उचित वताया । 


१० फरवरी, १६६६ को कांग्रेस की विपय चयन समिति की बेंठक 
(जयपुर) में मापण करते हुए प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांघी ने कहा कि 
एनाशकन्द घोगणा-पत्र मारत व पाकिस्तान के बीच रिश्ते के लिए ए 
नया रास्ता है तथा नई वुनियाद है। यह एक तरह से मारत को पाकिस्तान 
के साथ युद्ध न करो सन्धि करने की इच्छा की पूति करता है। यद्यपि यह 
घोषणा कोई बहुत बड़ा दस्तावेज नहीं है । इसका महत्व इसी में है कि यह 
भारत व पाकिस्तान के बीच युद्ध के कारणों को दूर करने का प्रथम प्रयास 

तथा पुरानी समस्या पर नये सिरे से वित्वार करने के लिए भी प्रथम पग 
है ।” इसी बैठक में ताशकन्द सममभौते से सम्बन्धित प्रस्ताव पेश करते हुए 
श्री मोरारजी देसाई ने कहा कि “ताशकन्द समभौते से दो पड़ौसियों के बीच 
मैत्रीपर्ण मावना की पृष्ठभूमि तैयार हुई है । यह समभौता भारत की विवादों 
का णान्तिपूर्ण ढंग से हल करने की परम्परागत नीति के अनुकूल है । रक्षा 
मन्त्री श्री चौहान ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया श्रीर कहा कि “यह 
पोपणा-पत्र किसी समस्या विशेष और खास कर काएमी र समस्या के समाधान 
के लिए नहीं हैं। ताणकन्द घोपरणा-पत्र से दोनों के बीच चली झा रही 
प्रम॑त्रीपूर्णा स्थिति का चक्र श्रव विपरीत दिशा में घूम गया है ।”' 


कांग्रेस महासमिति की बैठक में महामन्त्री द्वारा १० फरवरी को 
प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया कि यह घोषणा भारत-पाक सम्बन्धों में नये युग 
वा सूत्रपात करती है तथा तटस्थता एवं विश्व शांत्ति श्रमी भी भारत की 
विदेश नीति के मूल श्राघार हूँ । श्रीमती इन्दिरा गांधी को जो राजनीतिक 
स्थिति विरासत में प्राप्त हुई है वह भारत व पाकिस्तान के बीच शांति के 
प्रयासों का वातावरण तेयार करने की थी । शास्त्री जब प्रधानमन्त्री बने तो 
परिस्थितियां ऐसी थीं कि उन्हें युद्ध भूमि में अपनी कुशलता का प्रयोग करना 
पड़ा; अब इन्दिरा गांधी को शांति के लिए लड़ाई लड़नी थी । 


ताशकन्द घोषणा के दो महत्वपूर्ण पहलू हं--प्रथम है दोनों देशों के 

तोच फौजी प्रलगाव । इसके लिए समभौते के ग्ननुसार दोनों देशों की सैेनायें 
४ शगस्त की स्थिति पर जा जायेंगी । दूसरा है दोनों देशों के बीच श्राथिक, 
दाजनेतिक एवं सांस्कृतिक मेल-मिलाप स्थापित करना । पाकिस्तानी सेना के 
पाम'न्डर जनरल मूसा २१ जनवरी, १६६६ को दिल्‍ली आये । भारतीय 
घनाध्यण जनरल च्ौघरी के साथ उनकी वार्ता के दौरान युद्ध विराम रेखा से 
पोझोें छो हथये जाने के ब्योरों पर विचार किया गया । २४५ जनवरी से दोनों 
पक्ष थे हटना प्रारम्म किया तथा २५ फरवरी को भारतीय सेनाश्रों ने हामी- 
पीर-टिथवाज़ क्षेत्र के लगभग १८० वर्ग मील की भूमि को खाली करके 
आय की वापसी के काय का सम्पन्न किया । सीमाओं पर तनाव बहुत कम 

हो गया है । भारतीय सेनायें पाकिस्तान की सम्पत्ति को व्योरेवार रूप से 


पभ्र्द विदेश नीति 


वापिस कर रही हैं; पीछे भाने से पूर्व मस्जिदों की साफ किया जा रहा है 
तथा अन्नात सैनिकों की मजारों पर फूल-मालायें चढ़ाई जा रही हैं । इस 
समय सबसे बड़ी श्ावश्यकता यह है कि दोनों देशों के वीच के सम्बन्धों को 
इतना दृढ़ बना दिया जाय कि तनाव की स्थिति पूरी तरह से समाप्त हो 
जाय; क्योंकि दोनों देश अब यह जान चुके हैं कि शांति का उनके लिए 
कितना महत्व है । यही कारण है कि ताशकन्द घोषणा के बाद इस अल्पकाल 
में ही इस महाद्वीप के राजनैतिक वातावरण में काफी सुधार हुझा है। यह 
चीज शम्तापूर्ण प्रचार को बन्द करने पर श्रापस्ती समभझोते की कारगरता के 
वाद में पिछले चन्द दिनों में दिल्‍ली और रावलपिण्डी में जारी किये गये 
भ्रविकारिक वयानों से स्पष्ट हो जाता है | प्रेस कान्फेन्स में दोनों देशों के 
प्रतिनतिधि-मन्डलों के प्रवक्ताओ्रीं ने वार्ता के बारे में कहा था कि ताशकन्द 
बैठक में प्रगति इन्चों में मापी गई थी किन्तु इस मीटिंग ने अन्त में दिखलाया 
कि किस प्रकार ये 'इन्च' लम्बी राह बन गये जिसे इस बैठक में भाग लेने 
वालों ने तय किया | यह नीति एशिया, श्रक़्ीका और लेटिन अमरीका में 
करोड़ों लोगों की नजरों में इन दोनों देशों के सम्मात को बढ़ाने में सहायक 
बनी है । इस घोषणा ने यह सिद्ध कर दिया है कि कूठटनीतिक विजय 
प्रवलमन्द्री तथा घीरज से प्राप्त होती है नापाक बमों तथा श्राणविक शक्ति से 
नहीं । वाल्टर लिपमेन लिखते हैं कि “ताणकन्द में जो कुछ हुआ उसके कारण 
दुनियां बेहतर हो गई है | विश्च के श्रमेक देशों को उनकी समस्याओं को 
सुलक्राने के लिये 'ताशकन्द वार्ता' एक भ्रादर्श प्रस्तुत करती है ।” 

ताशकन्द घोषणा पर कुछ राष्ट्रवादी तत्वों का श्रविश्वास है तथा वे 
इसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जनसंघ एवं प्रजा समाजवादी दल के नेता 
एप्मत से यह शंका प्रकट करते हैं कि मारत सरकार ने सम्मवतः पाकिस्तान 
के साथ कोई गुप्त समभीता कर लिया है । ४ श्रगस्त की सीमा तक सैनिकों 
की बापगी उस समझौते का एक कदम है । यह समझौता मारत की संप्रभ्ुता 
के खिलाफ है | भारत के वीर जवानों के शहीदी रक्त की वे-इज्जती हैं तथा 
संस्तः में प्रधानमस्ती एवं सरकार के प्रवक्ताओं द्वारा जनता को दिये गये 
ग्र/एयासनों के विपरीत है ! हाजोपीर से सेनाश्ों की वापसी इत विचारकों के 
मत में देश ही सुरक्षा के लिए भारी रावरा है । संयुक्त समाजवादी नेता डा० 
रागमनोहर लोहिया ने ताशकन्द घोषणा की श्रालोचना करते हुए कहा था 
कि इससे स्थायी घांति कायम नहीं की जा सकती । इस प्रकार देश में कांग्रेस, 
साम्ययादी दर, स्यतस्त्र पार्टी तथा श्रन्य गैर-राजनैतिक संस्थायें जैसे -- भारत 
क्षाए समाज, सर्वेदिय व रादी ग्रामोद्योग समाज श्रादि ताशकन्द घोषणा का 
समर्थन करते हैं एवं जनयंघ, प्रजा सनाजवादी गश्लीर संयुक्त समाजवादी दल 
हुस थोयर्या छा विरोब करते हैं । फिर भी इस बात को श्रस्वीकार नहीं किया 
था सकता कि इस घोयणा ने देश को राहत प्रदान की है ताकि बह झ्पती 
साद्य समस्या एद आविंक विकास की ओर श्यात दे सके । इसके श्रतिरिक्त 
दा दि स्थर्गीत शास्त्री कहा करते थे कोई भी देख हमेणा लड़ाई करता नहीं 
हह सकता । लड़ाई को तो एक दित बन्द होना ही था। इस दृष्टि से ताणकांद 
समठी ता सहत्वपूर्ग है क्योंकि व लामबंदी के साथ गसदुमावनापूर्ों वातावरण 
धैंयार एरने में भी सहायक बनता ह । 


मारत की विदेश नीति भ््ह 
तामकन्द-घोपरा को क़्ियान्विति का एक काला पक्ष नी है जो कि 
पीर-छीर गहरा होता चला गबया। सेनाओं की ग्रापसी के वाद से यद्यपि 
व्याद्रमायदठ, संचार एवं अन्‍य छद्मा मे घाड़ा बहुत प्रगति की गई है तथा 
दोनों देशों के बीच सम्बन्ध प्रच्छा बनाने की और कदम उठाये गये हैं किन्तु 
प्रहिस्सान बा सुख धीरे-धीरे कड़ा होता चला गया। रावलपिण्डी में मत्री 
स्तर पर की गई बाता असफल रही । यह समझा जासे लगा कि पाकिस्तान 
ताशइान्द समकीते को केवल एक भावना मात्र मानता है तथा उसकी कीमत 
उसका नहर में केवल तभी हो सकती है जबकि वह उसे काश्मीर हड़पने में 
सहायता कर सके । भारत ने यद्ध काल में जो पाकिस्तानी सम्पत्ति ग्रपने 
प्रध्चिकार में वी थी वह लौटा दी गई है किन्तू पाकिस्तान ने ग्रमी तक 
लगगग एदा घरव स्पये के मूल्य की सम्पत्ति को नहों सौदाबा है। इस बात 
के, ट.7 ह्मागा प्राप्य ह7 क्ू कि परालिस्तान द्वारा नागा उपद्ववियों शो एवं 
मिझी ठह्ाही के विद्वोहिया का प्ररी सहायता देकर प्रोत्साहित किया जा रहा 
वद्राहियां दया प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा हू । 

सरायारो के क्मृसार पाशिरयान से भारत की सीमा पर सँनिक 


अबजक्त+ न 
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परेय छगर। 87६४ हो घटनाओं की पुसराव॒क्ति हो सकतो है । ग्रे बातों 
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६० विदेश नीति 


पाकिस्तान की तोतारठन्त 


हिटलर यह कहा करता था कि एक भ्रूठ को श्राप वार-बार दुहराइये 
तो वह सत्य बन जायेगा । यहु कथन अत्यन्त व्यावहारिक एवं श्रभुभव पर 
श्राघारित है | पाकिस्तान के राष्ट्रपति मार्शल श्रय्यूब खां तथा उनके नेतृत्व 
में पाकिस्तान प्रसिद्ध तानाशाहु हिटलर के इस सूलमंत्र को अ्रपनाने का पुरा- 
पूरा प्रयास कर रहा है । जब भी कभी भारतवर्प ने श्रपने इस निकद के 
पड़ीसी से मित्रता बढ़ाने का प्रयास किया तभी उसे निराशा प्राप्त हुई | हर 
बार पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का श्रडद्भा बीच में लगा दिया जाता है। 
उसका कहना है कि सबसे पहले उसे मारत का यह भू माग सौंप दिया जायें, 
उसके बाद ही वह किसी प्रकार की वार्ता करने के बारे में सोचेगा । दूसरी 
ओर भारत का मत है कि कश्मीर उसका एक श्रद्ध है श्रौर उस पर वह किसी 
प्रकार की बात नहीं करना चाहता । फिर भी पाकिस्तान की रठ कायम है । 


पाकिस्तान के राष्ट्रपति 8 व खां ने रूस, फ्रांस, रूमानिया और 
तुर्की का दौरा करते समय जहां भी मौका मिला कश्मीर क्रे सवाल का जिक्र 
किया और अतिथि देश को यह समभाने की कोशिश की कि भारत के साथ 
पाकिस्तान का असली ऋंगड़ा करमीर पर है, मारत इस सवाल को हल करता 
नहीं चाहता श्रौर ग्रगर भगड़ा बना रहा तो मारत और पाकिस्तान के बीच 
कभी शांति नहीं हो सकती । 


कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के पास कएमीर की चर्चा करने के 
अ्रलावा और कुछ कहने को नहीं । यह पाकिस्तानी नेताओं की कमजोरी 
हो सकती है भ्रौर देश की भीतरी राजनीति को श्रपने मनोनुकल चलाने की 
झ्रावश्यकता का भी परिणाम, किन्तु इतना स्पष्ट हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर 
के सवाल को दुनियां के दिमाग से उतरने नहीं दिया। श्रन्तर्राष्ट्रीय मंच 
पर श्रपने राष्ट्रीय हितों को गति और मोड़ देने के लिए भी पाकिस्तान ने 
कश्मीर की कुछ्जी का बड़ी सफलता के साथ उपयोग किया है । 


भारत की विदेश नीति ध्र 


माल का! समय निकल चुका है। इस पश्रवधि में विश्व मंच पर कई स्तरों पर 
गैस नेता प्रा गये हैं, जिन्हें वीस साल पूर्व की घटनाओं और कानूनी स्थिति 
४ परी जानकारी नहीं | इस सवाल में उनकी इतनी दिलचस्पी भी नहीं कि 
व दस साल के रिकार्ड का भ्रध्ययन करें । वे समस्या में दिलचस्पी रखने वाले 
दा उससे सम्बद्ध राष्ट्रों के नेताओं, प्रतिनिधियों या उनके मित्रों की का 
झान करके ही प्रपनी राय कायम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे नेताशों 
के लिए पाकिस्तान की तोतारटन्त कर्ंकद्ठ, प्रतीत नहीं हुई । पाकिस्तान 
भी यह समझता है कि तोतारटन्त का श्रादत बुरी हो सकती है, किन्तु उसे 
इस प्राइत का लाभ मिला हैं। बीस साल में लगातार एक ही बात सुनते जो 
कब चुठे है, पाकिस्तान उनकी अश्रधिक परवाह नहीं करता, क्योंकि उसे संतोष 
£ कि. उसने सहानुभूति, सहायता और समर्थन के कई नये क्षेत्र खोज निकाले 
2 कई देशों ने अपने राष्ट्रीय द्वितों की दुष्टि से श्रपने विचार बदले हैं । कई 
देश यह समझ कर कि यह सवाल पाकिस्‍तान की जिन्दगी और मौत का 
सवाल £, बीच का मार्म प्रपनाने को राजी हो गये हैं और कुछ स्थिति को 
बिगदने से बचाने के खयाल से तटस्थ रहना पप्तंद करते हैं । 


स्थिति भारत के प्रतिकूल होती जा रही है, ऐसी बात नहीं । 
प्रम्मर/द्रीय गमस्याओं के प्रति संयम और घैये की नीति अपनाने की बात 
बने बाते बहुत से राष्ट्र भारत के पक्ष को श्रव भ्रधिक अच्छी तरह समभने 
सगे है । ऐमे राष्ट्रों का बहुमत है. भ्रौर वे पाकिस्तान के हमलावर इरादों 
धर प्शाः थी संस है. । पाकिस्तान भी इसे समझ रहा है श्रौर इसीलिए वह 
हाई बार बिरोधी दिशाम्रों में मागता नजर ग्राता है । 


फिर भी मुछ तथ्य ऐसे हैं, जिनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए । 
तीगार्टसत बरी हो सकती है, किन्तु श्रपने पक्ष और समभोते की प्राथमिक 
धायण्यय्तातों की चर्चा न करना श्रदम पैरवी में मुकदमा खारिज हो जाने 
गी स्मिति को निमंत्रग्प देने बे समान है । 
पश्चिमी एशिया ये सवाल को हल (करने के लिए भारत की ओर से 
दार-दार एस पर बल दिया जाता है कि हमलावर को हमले का लाभ नहीं 
मिनया चाहिए भर ४ हून की स्विति कायम होनी चाहिए । लेकिन, कश्मीर 
दे सामने में एस वात को दोहराना उचिन नहीं समझा जाता । १६४७ के 
पापिश्यानी हमले गौर हमलावर द्वारा जबरन दवाये गये क्षेत्र को एक ऐसा 
गत्य भाग जिया गया है, जिसका उल्लंघन नहीं हो सकता । शांति के हित में 
पए जरुरी है कि यूद्ध विराम रेखा का प्रादर हो । भारत जो शिकायत लेकर 
संयुक्त राष्ट्र रांध में गया था, समय ने उस पर घूल डाल दी है । लेकित 
पाजिस्यान प्रपनी फाइलों पर वल जमाने नहों देता। भारत बिना शर्ते 
दातयोत्त करने की झ्पनी तत्वरता दोहराता है । भारत की यह वात ही 
पाइिस्तान को यह कहने का मौका देती है कि वह कश्मीर के मासले में 
भारत के बरावर का दावेदार है। एक वार यह दावा स्थापित हो जाने के 
दाद यदि कुछ और बागे बढ़ कर नये-तये दावे करने का साहस करे तो 


बृतरद्त् 


प्रद दादिक नहीं । 


च्र्‌ विदेश नीति 


प्रवानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी श्रौर उपप्रधानमन्त्री श्री देसाई यह 
कह ह्ुके हैं कि कश्मीर किसी विवाद श्र बातचीत का विपय नहीं, किन 
अपनी ही ढिलाई से और तोतारटन्ल की मादत न होने के कारण देश के मीतर 
कुछ लोग ऐसी बातों को सरकार पर दक्षिण पंथियों के बढ़ते दवाव का संकेत 
मानते हैं श्रोर देश से बाहर पाकिस्तान को यह प्रचार करने का मौका मिलता 
है कि भारत अब समभौता-वार्ता से मी इनकार करता है | ऐसा जान पडता 
है कि मारत श्रपती ही नीति के दलदल में फंसता जा रहा है। देश को इससे 
उभारने की जरूरत है । 


भारत श्लोर साम्यवादी चोन 
[एरणें घ800 (!0॥तगए75$ (074 | 


भारत के निकट का एक अन्य पड़ोसी साम्यवादी चीन है जिसकी वतंमान 
नीतियों को देख कर यदि उसे झ्रास्तीन का सांप कह दिया जाये तो कोई 
गलती नहीं होगी । प्रारम्म में भारत व चीन के सम्बन्ध पर्याप्त घनिष्ट तथा 
मैत्नीपूर्णोा थे । सत््‌ १९४६ में जब वहां साम्यवादी शासन का प्रादुर्भाव हुआ 
तो भारत ने उसका बीसवीं शताब्दी के इतिहास की एक महान घटना कह कर 
स्वागत किया । सन १६५० के कोरिया संघर्ष के समय भारत ने समभौते के 
प्रयासों में चीनी दृष्टिकोण का पूरा ध्यान रखा। अन्य अनेक शन्तर्राप्द्रीय 
विवादों के समय भी भारत ने चीन के साथ अपनी सहानुभूति रखी । संयुक्त 
राष्ट्र संघ में लाल चीन का प्रवेश कराने के लिए भारत ने जो उत्साह 
दिखाया वह सोवियत रूस के उत्साह को भी कभी-कभी गौरा वा देता है । 
मारत के प्रघानमन्त्री श्री नेहरू 95007०9 ० 7069 लिखते समय ही 
चीन की सम्यता एवं संस्कृति से इतने प्रभावित थे कि कई बार उन्होंन इसे 
मारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का पूरक भी कह दिया था। उनका विश्वास 
था कि “चीन की जनता के साथ हमारा बन्धु-माव बढ़ रहा है। मैंने उस 
महान देश के लोगों में शक्ति, उत्साह, कार्यशीलता और परिश्रम के लक्षण 
देखे हैं; भारत को चीन से बहुत कुछ सीखना है ।” 


२० भप्रेल १९५४ को भारत और चीन में व्यापार सम्बन्धी एक 
महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसके द्वारा यह मान लिया गया कि तिब्बत चीन 
का ही एक प्रदेश है । इस समझौते में चीन का लक्ष्य व्यापारिक सुविधायें 
पाना ही न था वरत्र्‌ तिब्बत हत्या पर मारत की मान्यता प्राप्त करने के वाद 
तिष्बत में सब प्रकार के भारतीय सम्बन्धों व. हितों को सदा के लिए समाप्त 
करना था। पंचशील के रूप में तिब्वत की समाधि पर एक सुन्दर व मजबूत 
मजार बना दिया गया । भारत में इस समभौते को भारत-चीन मैत्री का 
प्रतीक माना गया । हिन्दी-चीनी माई-भाई के नारों से भारत भूमि ग्रुन्जित 
हो उठी । दोनों देशों के वीच शिष्ट-मण्डलों का आदान-प्रदान जोर-शोर से 
प्रारम्म हुआ । 


पंचशील की आ्रावाज की गून्ज श्रमी बन्द न हो पाई थी कि चीनी 
सेनाओ्रों ने घूसपैठ करके चुहों की भांति भारतीय सीमा को कुतरना प्रारम्म 


भारत की विदेश नीति धरे 


कर दिया । चीन सरकार ने भी नेपोलियन की प्राक्रमशकारी नीति को 
श्रपना कर १७ जुलाई, १६५४ से ही विरोधी-पत्नों की श्वृक्लुला का श्रीगरोश 
कर दिया जिसमें मारतीय सैनिकों पर तिब्बत के 'बूजे” नामक स्थान पर 
श्राक्षणण करने का आरोप लगाया गया । भूतपूर्व रक्षा मन्‍्त्री श्री कृष्ण मेनन्‌ ने 
लिखा है कि “चीन ने हमारे देश एवं जनता से अन्तर्राष्ट्रीय एकता एवं मित्रता 
के लिए पूरी सेवायें सदभावनायें प्राप्त की । हमारी श्रच्छे पड़ौसी की नीति 
का इस पडौसी ने विश्वासघात के द्वारा जवाब दिया । चीन ने केवल 
हमारे साथ ही विश्वासघात नहीं किया किन्तु उसने विश्व शान्ति के 
ब् एशिया तथा मानव जाति की प्रगति के विरुद्ध विश्वासघात 
या है ।/? 


विरोधी दृष्टिकोण का श्री गणेश 


कुछ लेखकों का यह मत है कि १६४९ से १९४४ तक भारत के साथ 

| चीन के सम्बन्ध मंत्री पूर्णा लगते ही थे किन्तु वे श्रसल में ऐसे नहीं थे । चीन 
बढ़े आरम्म से ही भारत में क्रान्ति की धूमिकायें बता रहा था । चीन ने सन्‌ 
१६५८-५१ में इस प्रकार के नक्शे प्रकाशित किए जिनमें कि मारत के लगभग 
पचास हजार व्ंमील क्षेत्र को चीन का बताया गया । इस समय चीन भारत 
के साथ मित्रता के ढोंग बनाए रखना चाहता था इसलिए भारत द्वारा नक्शों 
का विरोध किए जाने पर उसने जवाब दिया कि ये नक्शे चांगकाई शेख की 
राष्ट्रवादी सरकार के पुराने नक्शों की नकल है । चीन की नई सरकार को 
इतना समय नहीं मिल सका कि उनमें सुधार कर सके | समय मिलने पर 
उसने ऐसा करने का आश्वासन दिया । चीन भारत पर बहुत पहले ही श्राक्रमण 
करना चाहता था किन्तु तिव्वत की स्थिति उसके मार्ग में बाधा थी। सन्‌ 
१६५० में जब तिव्बत को चीन का श्रभिन्‍्त श्रंग बना लिया गया श्रौर अप्रेल 
१६५४ में भारत द्वारा वहां चीन की सम्प्रभुता को स्वीकार कर लिया गया तो 
झ्राक्तणण करने में चीन को कोई वाघा नहीं रही । विचारकों का मत है कि यदि 
भारत तिव्वबत को एक श्रलग राज्य के रूप में वनाए रखने पर जोर देता तो 
तिव्वत!” भारत थ्रौर चीन के बीच में एक श्रवरोघक राज्य वन जाता श्रौर 
इस प्रकार भारत तथा चीन के वीच सीमा विवाद की समस्या ही पैदा नह 
होती ।? नवम्बर, १६५० को महायोगी अरविन्द ने भी यह भविष्यवाणी 
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द्ड विदेश नीति 


की कि तिव्बत पर माझ्नो का झ्राक्तरमणण यथासम्मव शीघ्र भारत के लिए एक 
चुनौती है ।” इस प्रइत पर भारत ने चीन का विरोध करना निरथेंक समझा) 
किन्तु ज्योंही तिब्बत पर उसने चीन की सम्प्रभुता स्वीकार की त्यों ही चीन 
ने मारत की सीमा का अतिक्रमण प्रारम्म कर दिया । 


मारत शौर चीन के मध्य २२०० मोल तथा भारत के संरक्षित राज्य 
भूटान और तिब्बत के बीच में ३०० मील लम्बी सीमा है | यह सामान्यतः 
हिमालय पर्वत माला फे उच्चत्तम शिखरों से चलती है श्रौर इसका निर्धारण 
जल विभाजक के भौगोलिक सिद्धान्त (५४४४०:४7०१ एशांं्रणं06) के भ्रनुसार 
है । इसका अर्थ यह है कि हिमालय की सबसे ऊँची पर्वत म्यूखला के दक्षिणी 
माग जिसका पानी बह कर भारत में आता है वे भारत में हैं तथा 
जिस उत्तरी भाग का पानी तिब्बत में जाता है वह तिव्वत्त में है। इनके बीच 
में श्राने वाली पर्वतकी चोटियों को दोनों देशों की सीमा माना जा सकता है। 
इस लम्बी सीमा के तीन भाग हैं-पूर्वी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र और पश्चिमी ज्ेत्र ! 


भूटान के पूर्व में इस सीमा को मेकमाहन रेखा के नाम से पुकारते 
हैं। यह सीमा हिमालय पर्वत-माला के ऊंचे शिखरों में होकर गुजरती 
है जो कि उत्तर में तिब्बत के पठार श्रौर दक्षिण में ऊचे पहाड़ों के वीच 
प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। यह श्रासाम के उत्तर पूर्वी सीमान्‍्त प्रदेश नेफा 
(फ74) की उत्तरी सीमा है। मध्यवर्ती ज्ञेद्र में तिब्बत और भारत के 
बीच की सीमा पंजाब, हिमाचल प्रदेश गौर उत्तर प्रदेश के द्वारा वनता है । 
पश्चिमी क्षेत्र में सिकियांग तथा तिब्बत से लगने वाली सीमा जम्मू तथा 
कश्मीर को छूती हैं | ग्यारह सौ मील लूवी इस सीमा का दो-तिहाई भाग लद्दाख 
में है । लद्दाख के द्वारा चीन के मध्य एशिया के सिकियांग को तिब्वत के साथ 
जोड़ने के लिए अभ्रवसाई चिन के पठार में होकर गुजरने वाला एक सुगम मार्ग 
प्रदान किया जाता है। सामरिक दृष्टि से यह स्थान चीन के लिए श्त्यन्त 
महत्वपूर्ण है क्योंकि तिब्बत में क्रान्ति होने की दशा में वह इस मार्ग से वहां 
उतना भेज सकता है। ऐसी स्थिति में यह स्वामाविक है कि चीन इस पर 
अधिकार करना चाहेगा । 


भारत की विदेश नीति के 


उच्चतम पर्वेतमाला की जल-विभाजक शिखर-श्वुद्धला के भौगोलिक 
सिद्धान्त का अनुसरण करता है। अधिकांश हिस्सों में से इसे मारतीय तथा 
चीन सरकारों के बीच होने वाले समझौतों का समथेन प्राप्त है। भारतीय 
नक्शों में इन हिस्सों की जो स्थिति बताई गई है, भूगोल, परम्परा शौर 
संघियों पर आधारित है; इसलिए उसके सम्बन्ध |में कोई सन्देह नहीं किया 
जा सकता है । 


भारत और चीन के बीच सीमा-विवाद का प्रारम्भ १७ जुलाई, १६५४ 
के घाउ-एन-लाई के पत्र द्वारा हुआ जिसमें कि उत्तर प्रदेश के वड़होती तामक 
स्थान पर भारतीय सेता की उपस्थिति का विरोध किया गया । श्रप्ने ल 
१६९४४ के बाद भारतीय सीमा पर चीन की कार्यवाही जोरशोर से भ्रांरम्म 
हुई। चीन ने बड़होती पर अधिकार कर लिया और अपनी सेना की एक 
टुकड़ी वहां स्थायी रूप से स्थापित कर ली । भ्रप्नेल १६५६ में चीनी सैनिक 
टुकड़ियों ने दमजान और विलांग प्रदेश में प्रवेश कियां। इसी प्रकार 
शिपकी दर्रा, हुपसंग श्रोर खुर्दे में भी अभनाधिकार प्रवेश किया गया। सन्‌ 
१६५७ में इन सनिक ट्रुकड्िियों में लोहित डिविजन में प्रवेश किया और 
जुलाई १६५८ में लद्दाख के खुरनाक किले पर अपना कब्जा कर लिया। 
इसी वर्ण अ्रव्ताईचिन के उत्तर में चीन द्वारा एक भारतीय गरस्‍ती दल को 
वन्‍्दी वना कर उसके साथ बुरा व्यवह्वार किया गया। इन दिनों चीन ने 
ग्रक्साईचिन सड़क की रचता की, जब तक मसारत ने अपना विरोध पन्न दिया 


उस समय तक चीनियों की वहां भनेक सैतिक चौकियां कायम हो 
चुकी थीं । 


२३ जनवरी, १६५६ के पत्र में चीनी सरकार ने यह स्पष्ट किया कि 
भारत और चीत के बीच कभी भी सीमाओं का निर्धारण नहीं हुआ है 
श्रौर तथाकथित सीमायें चीन के विरुद्ध किये गये साम्राज्यवादी षडयन्त्र का 
परिणाम मात्र है। चीन ने मैकमाहन रेखा को गैर-कानूनी घोषित कर दिया 
ओर उसे एक परम्परागत सीमा मानते से इन्कार कर दिया । 


तिब्बत में होने वाले भीषण मानव संहार से मयभीत हो कर 
३१ मार्च, १६५६ को दलाईलामा ने भारत में राजनैतिक शरण ली । इसके 
परिणामस्वरूप चीन सरकार नाराज हो गई श्रौर पंचशील के सिद्धान्तों को 
उसने अपनो सुविधा के अनुसार अपनाने की घोषणा की । पूर्वी और पश्चिमी 
सीमाओं पर चीन की हरकतें बढ़ती चली गयीं । तिब्बत में भारतीय यात्रियों 
धर व्यापारियों को पर्याप्त कष्ठ दिया जाने लगा । चीन ने लौंगजू पर कब्जा 
कर लिया श्रौर लक्ख में भारतीय पुलिस के पसिपाहियों को बन्दी बना 
लिया । स्पांगुर में चीन की चोकियां बन गयीं । सैनिक गतिविधियों के सांध- 


साथ चीन के पत्रों | 
33080 गे विरोध पत्रों की भाषा अ्रमानवीय श्ौर असभ्यत[पूर्ण होती 


२० भ्रक्टूबर, १६५६ को चीन की सेनाओं ने लद्दाख में चाली 
दक्षिण कोंग के दरें में घूस कर नौ भारतीय सिपाहियों को मार डा बा 


६६ विदेश नींति 


१० को बन्दी बना कर सीमा के उस पार ले गये । इनके ,साथ श्रमानवीय 
व्यवहार किया गया । मारत के प्रधान मन्त्री द्वारा कड़ा विरोध पतन्न दिए जाने 
पर इन बन्दियों को १४ नवम्बर को छोड़ा गया । 


समभोता-वार्ता 


५ जनवरी, १९६० को मारतीय प्रधान मन्त्री ने चीनी प्रधान 

सनन्‍त्री को संधि वार्ता के लिए दिल्‍ली श्राने का निमन्त्रण दिया, जिसे स्वीकार 
करके चीन के प्रधान मन्त्री चाउ-एन-लाई, उप-प्रधान मन्त्री तथा विदेश मन्त्री 
चेन मी अ्रन्य अधिकारियों के साथ १६ श्रप्रे ल, १६६० को दिल्‍ली आए | २० 
घन्टे तक लगातार वार्ता करने के बाद मी दोनों देश अपने भतभेदों को दूर 
करते में सफल नहीं हो सके । केवल यह निर्णय लिया गया कि विवाद ग्रस्त 
सीमान्तों के सम्बन्ध में दोनों सरकःरों के श्रधिकारी ऐतिहासिक तथा प्रन्य 


गा तथ्यों को श्रध्ययन करके भ्रपनी सरकारों को प्रतिवेदन प्रस्तुत 
करेंगे । 


इस निर्णय के झ्राघार पर भारत श्ौर चीन के अ्रधिकारियों ने रंगून 
में तथा श्रन्य कई सम्मेलनों में अ्रपने-अपने पक्ष के समर्थन में प्रमाण दिए ॥ 
मारत द्वारा अपनी सीमा की पुष्टि में ६३० प्रमाण प्रस्तुत किए गए, जब कि 
चीन द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों की संख्या केवल २४५ थी । घीन के प्रमाण तथ्यों 
पर आधारित नहीं थे । वे सुसम्बद्ध तथा निविवाद भी नहीं थे । चीन के पास 
सन्‌ १६५० से पूर्व छपे सरकारी नक्शे के भ्रतिरिक्त भर कुछ नहीं था । चीन 
के नक्शे में श्रनेक' मम्मीर गलतियां थीं। दूसरी श्लोर मारत ने जो प्रमाण 
प्रस्तुत किए वे तथ्यों पर श्राघारित, सुसम्बद्ध एवं निविवाद थे । 


१२ जुलाई, १६६२ को चीनी सेना ने गलवान घाटी की भारतीय 
पुलिस चौकी पर घेरा डाल दिया | इसी काल में तिब्बत में चीन फौज के 
१६ डिविजन श्राक्रमण की तैयारी करने लगे। अ्व मारत को चेत हुआ 
आर लगभग २५०० वर्ग मील क्षेत्र खो देने के बाद उसने अपनी सीमाओं की 
रक्षा का भार सेना को सौंपा | पूरे कार्यक्रम पर दृष्टिपात करने से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि मारत पर चीनी आक्रमण एक पूर्व आयोजित कार्य 
था | इधर-उधर की घटनाओं में मारत का ध्यान उलमका कर चीन तिब्बत 
में सैनिक तैयारियां करता रहा और श्राक्रमण के लिए उपयुक्त अवसर ढ़ू ढ़ता 
रहा । उसे यह अवसर श्रक्‍्द्बर, १६६२ में प्राप्त हुआ जब कि व्यापक 
स्तर प्र उसने आक्रमण कर दिया। 


प्रकदूबर १६६२ का झ्राक़्मण 


२० भ्रक्टूवर, १६६२ को सशस्त्र चीनी हमले ने पंचशील के सिद्धान्तों 
की भ्रन्त्येष्टि की। मारत की उत्तरी सीमाओं पर सन्‌ १६५४ में जो 
जिनगारी छोड़ दी गई थी वह सन्‌ १९६४८, ५६, ६०, तथा ६१ में सुलगती 
रही और ८ सितम्बर, १६६२ को उसमें मयंकर चिनगारियां फ़ूटने लगीं । 
इस दिन चीन की सेनाओं ने थागला रिज (7%989 २67०) की अन्तर्राष्ट्रीय 
सीमाओ्रों को पार किया । १० श्रक्टूवर को चीनी सेनाओं ने पुनः इस ज्षेत्र पर 
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विरोध पत्र प्रस्तुत किया गया तो 
ग्राक्तमण किया । जब सारत सरक्षार द्वारा के तु पा 
चीन का उत्तर था कि ये स्थान उसकी सीमाग्रों में प्राते हैं श्लौर चीनो मेना 
वहां आत्मरक्षा के लिए लड़ रही है । 


चीन का आाक्रसरा कोई भ्रकारण घटता नहीं थी। श्रल्तर्राष्ट्रोय 
गए गे लिए उत्तरदायी 
राजनीति के विचारकों एवं लेखकों के मतानुसार इसके लिए हे 
प्रनेक कारण थे | कुछ का कहता है कि जब चीन को भ्रत्तर्राष्ट्रीय चेत 
निराशायें मिलीं तथए देश में अश्रशान्ति का खत्तरा हुआ तो उसने भारत पर 
श्राक्रपण कर दिया । भ्रत्य के मतानुसार यह ग्राकमण चीन की विस्तारबादों 
नीति का स्वाभाविक परिणाम था। दूसरे लेखक यह मानते हैं किस 
आक्रमण हारा चीन एशिया को यह बताना चाहता था कि वह पूव का 
स्वामी है भौर एशिया से स्वतन्त्र है तथा वह युद्ध को अनिवार्य मानने वाले 
माध्यवादी जगत का नेता है ) मध्य-पूर्व तथा दक्षिणी-पुर्व एशिया के मा मतों 
में भ्रमरीकी सहायक सचिव सि० फिलिप्स टेलबोट के _मतानुसार चीनो 
प्राक्मण का लक्ष्य उत्तर-पूर्वी सीमान्त प्रदेश (87% ) में दबाव डाल है 
लहाख में सुविधायें प्राप्त करता था। मि० स्टेविबन्स का कहना है कि 
भ्रस्तर्राष्ट्रीय नेराश्य, ग्रान्तरिक अशान्ति, एशिया में सर्वोच्च स्तर पाने की 
इच्छा, मारत को तीचा दिखाने की कामना तथा सोविग्रत्त संघ को परेशान 
करने की श्राकांक्षा, श्रादि मारत पर चीनी प्राक्रमणा के कुछ कारण थे । 
सोमा विवाद तो केवल एक बहाना मात्र था, असली कारण तो कुछ और 
ही ये। मलेशिया के प्रधान मन्त्री द्ुकू अ्रब्दुल रहमात के कंघनानुप्तार 
“जीन ने भारत पर इसलिए प्राक्रमण क्रिया है क्योंकि वह एशिया में अ्रपना 
कोई अतिद्वन्द्दो नहीं चाहता । चीन ने जब तिब्बत पर श्रधिकार किया तो 
हमें मालूम था कि उसके बाद क्या होने वाला है| चीन की आंखें भारत पर 
थीं श्रौर वह भारतीय सीमा के निकट आना चाहता था । भारत पर चीन 
के ग्राक्रमण से हमें कोई प्राश्वय॑ नहीं हुआ है क्योंकि हमें पहले ही भ्राशंका 
थी कि चीन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है । अब इसके वाद 
“हें क्या करेगा यह केवल खुदा जानता है ।” श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित के 


शब्दों में “भारत की आधिक व राजनैतिक प्रगति से चौत को जलन होना 
स्वाभाविक था। भारत को निबल करके साम्यव 


वातावरण तैयार करने प्रें इस प्राक्रमण 
सकता है |” 


५... मि. के. पी. करनाकरन, अ्रशदि कुछ विचारकों का यह कहना है कि 
चौच के साथ भारत का जो भगड़ा है वह बहुत्त कुछ सीमा 
विवाद है न कि भारत पर अमर करने की चीन की इच्छा का परिणाम । 
इसलिए यह मारत के हित में रहेगा कि वह चौन से सामान्य सम्बन्ध स्थापित 
करे | जब पक तथ्य को स्वीकार नहीं किया जाते तब तक सामान्य सस्वन्ध 
स्थापित नहीं हो सकते | २ 3ह मत भारतीय जनमत के विरुद्ध है तथा तथ्यों 
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वातों को दोहराया गया तथा यह सुझाव रखा गया कि भारत चीन विवाद 
का अन्त करने के लिए एक अन्य कोलम्बो सम्मेलन का आयोजन हो। इस 
प्रस्ताव का कोई नतीजा वहीं निकला । इसके बाद चीन की और से समभौता- 
वार्ता के लिए प्रस्ताव झ्राये किन्तु मारत का कहता है कि पहले चीन कोलम्बो 
प्रस्तावों को स्वीकार करे, उसके बाद ही समभौता-वार्ता की जा सकती है । 


चिदेशों की प्रतिक्रिया 


भारत पर चीनो श्राक्रमरा के समय विश्व के देशों की प्रतिक्रिया मी 
उल्लेखनीय है । प्रारम्भ में रूस का रुख चीन समर्थक था किन्तु बाद में रूसी 
पत्रों ने चीन को भ्रपलता माई तथा भारत को भ्रपना मित्र बताकर दोतों के 
भागड़े को शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने का सुराव दिया । ४ नवम्बर, १६६२ 
को रूसी पत्र प्रावदा ने लिखा कि “भ्रन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शान्ति व उपनिवेशवाद 
के विरुद्ध संघर्ण करने वाले कुछ तरुण देशों में से भारत मी एक है ।” हूस के 
साम्यवादी पार्टी की केन्द्रीय समिति के सदस्य विद्वात बोरिस पेनीमोरिव ने 
चीन की मारत श्राक्रमण के लिए श्रालोचना की । १२ दिसम्बर को खुश्चेव 
ने कहा था कि “मारत और चीन को अपना विवाद और गलत-फहमियां, 
श्रपनी परम्परागत मित्रता के द्वारा सहयोग से निपटानी चाहिए; बहुत पेचीदा 
समभौता भी युद्ध से कहीं भ्रच्छा होगा ।” संयुक्त राज्य अमरीका ने चीन के 
इस कार्य को नग्न श्राक्रमण माना । संयुक्त राष्ट्र में श्रमेरिका के प्रतिनिधि 
प्रदलाई स्टीवेन्सन ने कहा था कि “इस प्राक्रमण के लिए चीन तीन वर्षों से 
तैयारियां कर रहा था | यह चीन का नया साम्राज्य वाद है ।” संयुक्त राज्य 
प्रमरीका ने चीन के आक्रमण का विरोघ करने के लिए मारत को शस्त्रास्त्रों 
की पूरी सहायता भेजी । इस संकट के समय भी श्रमरीका की ओर से ऐसा 
कोई प्रयास न किया गया कि भारत अपनी भ्रसंलग्नता की नीति को छोड़ दे । 
इसके विपरीत उपराज्य सचिव एवरल हैरीमेन ने कहा “भारत और पश्चिम 
के लिए यह भ्रच्छा है कि भारत रूस से अपने मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये 
रखे ।” १ इसी प्रकार राष्ट्रपति केनेड़ी ने मी कहा था-“हम चाहते हैं कि 
तटस्थ देशों की स्वतंत्रता की रक्षा हो । इस दृष्टि से हम तटस्थ देशों की 
उतनी हो सहायता करेंगे जितनी सहायता अपने गुट के देशों की करते हैं ।” 
भारत पर आक्रमण होते ही ब्रिटिश सरकार, विरोधी दल और लगभग सब 
पत्न-पत्रिकार्यें भारत को सहायता देने में एकमत हो गयीं। महारानी 
एलिजावेथ ने ब्रिटिश संसद के नये सत्र का श्रारम्म करते हुए कहा था कि 
भारत पर चीन के आक्रमण से मेरी सरकार को एक घकक्‍का लगा है। अपनी 


सीमाओं की रक्षा करने के भारतीय निर्णय को पुरा करने के लिए हम पूरी 
सहायता देंगे । 


राष्ट्रमण्डलीय देशों में से केनेड़ा ने बड़े उत्साह एवं सहानुभूति से 
भारत का समर्थन किया । केनेड़ा के प्रधान मंत्री ने यह श्राश्वासन दिया कि 





जज 5 
न 


7. इलेण्रंञंणा 8996470॥06 णा 9 060., 2962, १6एणा०त वी छ0भंणा 
प्रिध॥/6 706९, 70, 7962. 


७२ विदेश नीति 


केनेडा “कामनवेल्थ” के एक सहायोगी मित्र देश को संकट की स्थिति में सब 
प्रकार की सहयता देगा । मारत पर चानी आक्रमण के समय जिस देश ने घी 
के दीपक जलाये उनमें पाकिस्तान अग्रगण्य है। उसने भारत को दी जाने 
वाली सैनिक सहायता का पूरी तरह विरोघ किया । नेपाल के हिन्दी पत्र 
द्वेनिक नेपाली ने इस रुख का विरोध करते हुए लिखा था कि “पाकिस्तान का 
व्यवहार उस व्यक्ति की तरह है, जो अ्रपने पड़ौसी के घर श्राग लगने पर खुशी 
से तालियां ही नहीं बजाता, बल्कि बिना सोचे कि यह आग उसके घर तक 
भी पहुंच सकती है-वह उस आ्राग को तेज करने में सहायता भी देता है ।” 
भारत ने भी पूरी तरह से कड़ा रुख अतना लिया । जवाहरलाल हठेहरू ने कहा 
था कि “सारतीय सीमा पर चीन के इस दावे को भारत सरकार या कोई 
भारतीय कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता; इसके परिणाम चाहे कुछ भी 
हों । ये दावे मानने से पूरे हिमालय का भूगोल ही वदल जाता है भोर इस 
प्रक/र हमें सारा हिमालय चीन को उपहार रूप में देना पड़ता है। भारत 
रहे या न रहे, पर ये दावे किसी मी मूल्य पर स्वीकार नहीं किये जा 
सकते । 


भरातीय विदेश नीति के मोड़ 


चीनी आक्रमझ ने भारतीय विदेश नीति के दृष्टिकोरा में अनेक मोड़ों 
की सृष्टि की । प्रधानमन्त्री श्री नेहरू ने कहा था कि “हम अपनी ही कल्पना 
के संसार में रह रहे हैं। चीन के विश्वासघात से हमें प्रवल धक्का लगा है 
भ्रौर हमारी आंखें खुल गई हैं ।/7 देश के नेताओं ने कहा कि मारत चीन की 
मेत्री पर विश्वास करता था; आ्राक्रमण आकस्मिक हुआ; ऊची भूमि पर होने 
से सैनिक दृष्टि से चीन को लाम रहा और मारत अ्रपनी वास्तविक सैनिक 
शक्ति से लड़ न पाया। भारतीय संसद ने 'एक-एक इंच भूमि पर से आक्रान्ता 
को खदेड़ने की दुढ़ प्रतिज्ञा की । नये सुरक्षा मन्‍्त्री श्री चब्हाण ने यहां तक 
विश्वास दिलाया कि मराठों की परम्परा के अनुसार वे जब तक चीनी 
श्राकान्ता को मातृभ्रूमि से बाहर नहीं निकाल देंगे, तब तक वे “अपने घर 
नहीं जायेंगे । चीनी माक्रमण ने मारत की विदेश नीति के समर्थकों का 
विश्वास डिगा दिया और चारों ओर से यह मांग की जाने लगी कि देश की 
स्वतन्त्रता व क्षेत्रीय अखण्डता की सुरक्षा के लिए विदेश नीति की यथार्थवादी 
आधार पर पुनः रचना होनी चाहिए । हि 


चीनी श्राक्रमण के तुरन्त बाद भारत ने यद्यपि सभी मित्र देशों से 
सहायता की प्रार्थता की थी किन्तु भारत को वास्तविक सहायता पश्चिमी 
देशों से ही प्राप्त हुई । साम्यवादी देशों ने भारत की कोई सहायता न की । 
इन दिनों श्राचायं कृपलानी ने कहा था कि भारत पर साम्यवादी गुट 
के एक सदस्य ने आक्रमण किया है शभ्रतः श्रब हम तटस्थ नहीं रह सकते । दूसरे 
विचारकों के मतानुसार तटस्थता की श्रावश्यकता है आत्मनिर्भरता एवं शक्ति 
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भारत की विदेश नीति ७३ 


सम्पन्तता । तटस्थता के प्रति भारत का दृष्टिकोण इतना गलत था कि चीनी 
ग्राक्मण के समय भारत पश्चिमी देशों से सहायता मांगने में मी - हिंचकिचाने 
लगा । यह कहा जाता रहा कि सहायता लेने से मारत की तटस्थता समाप्त 
हो जायेगी श्रौर मारत को पश्चिमी ग्रुट में शामिल समझा जायेगा । चीनी 
प्राक्रमण के समय ऐसा प्रतीत होता था कि पश्चिमी देश भारत को रूस से 
सम्बन्ध तोड़ने का परामर्श देंगे किन्तु आशंका के विपरीत श्रमरीका ने भारत 
को परिणय कि वह श्रपनी तटस्थ नीति पर ही चलता रहे भ्ोर रूस के 
“ ्वाश्न शर्त संवन्पः मैत्रीपूर्ण बनाये रखे । कुछ मारतीय नेताओं एवं दलों ने 
“पश्चिम के साथ सैनिक गठबन्धन करने का विचार प्रकट किया । उनका तक 
- था कि ब्राज तक ।कसी भी साम्यवादी देश ने पश्चिमी ग्रुट के किसी भी देश 
“दर झ्राक्रमण करने? का. साहस नहीं किया तथा किसी भी पश्चिमी शक्ति ने 
साम्यवादी देश पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया । आरम्म में भारतीय 
: विदेश. नीति ने तदरस्थ>::. + अहिंसा से सम्बन्धित कर दिया था तथा सैनिक 
. तैयारी -को हटस्थतां £. लिए घातक समझा था। किन्तु जैसा कि राजन्‌ 
महाशय का विचार हैं. “भारते-चोन युद्ध में हुई पराजय से एकमात्र महत्वपूर्ण 
शिक्षा यह मिली कि सुरक्षा व्ययग्त करके “कल्याणकारी राज्य' बनाते रहने 
के कारण हो हम प्रपनी ज्षेत्रीय अखंडता की रक्षा न कर सके ।”?? अब यह 
स्पष्ट रूप से ज्ञात हो चुका था कि वास्तव में तटस्थता की नीति हानिकारक 
नहीं है, श्रपितु इस नीति को जिस प्रकार व्यवहार में लाया गया, वह प्रयोग- 
रीति दोपपू्णो थी । 


सन्‌ १९६४ मैं चीन ने अपना अरु बम का परीक्षण किया । इसके 
प्रति मारत तथा शेष विश्व में भी मारी चिन्ता प्रकट की गयी । अ्रनेक भागों 
से मारत पर भी अणुबम बनाने का दबाव डाला जाने लगा किन्तु प्रधानमन्त्री 
श्री नेहरू ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि चीन चाहे कुछ भी करे किन्तु भारत 
कभी भी श्रणुवम नहीं वनायेगा । बाद में प्रधानमन्त्री श्री शास्त्री तथा भ्रव 
श्रीमती इन्दिरा गांधी वम न बनाने की अपनी नीति पर पूरी तरह से स्थिर 
हैं । हाल ही के भारत-पाक युद्ध के समथ चीन ने जो रवेया शअ्रपनाया वह 
वड़ा ही विरोधपूर्ण एवं प्मैत्री युक्त था । पीकिंग रेडियो ने भारत को साम्रा- 
ज्यवादी एवं विस्तारवादी कह कर विश्व शांति का दृष्मन बताया तथा 
पाकिस्तान पर आक्रमण करने वाला बताया । चीन ने पाकिस्तान के साथ 
भ्रपनी पूरी सहानुमूति रखी तथा समय-समय पर युद्ध को जारी रखने की 
प्रेरणायें भी प्रदान कीं। चीनी कमाण्डरों द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों को 
गुरिल्ला युद्ध की शिक्षा दी गई | मारत की शक्ति को विभाजित करने तथा 
पाकिस्तानी पक्ष को मजबूत करने के लिए लाल चीन ने १७ सितम्बर, १६६४ 
को भारत को भ्रल्टीमेटम दे दिया जिसमें कहा गया कि भारत ने चीन की 
८०० भेड़ तथा कुछ याके चुरा लिये हैं और तीन तिव्वतियों को पकड़ लिया 
है । इसके भ्रतिरिक्त सिक्किम के पास उसने सामरिक महत्व के ५० स्थान 
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हि विदेश नीति 


'ना लिये हैं, आ्रादि-श्रदि | इन सब शिकायतों को_ करते हुए चीन ने जो 
+ल्टीमेटम दिया उसके कारण विश्व के देशों में सनसनी. फैल गईं किन्तु 
परिस्थिति पर थोड़ा विचार करने के बाद ही यह अ्रनुमान लगा लिया गया 
कि चीन इन परिस्थितियों में कुछ भी कर सकने में श्रसमर्थ, है। यही हुआ, 
इस भ्रल्टीमेटम को तीन दिन के लिए और बढ़ा दिया गया तथा बाद में. जंसे' 
मनगढ़न्त तकों के श्राधार पर यह लगाया गया था वह. वैसी ही मनग्रढ़ल्त 
कथाश्रों के द्वारा वापिस ले लिया गया । 


ग्रनेक सीमा उल्लंघन होते रहे तथा ये भ्ब भी जाही हैं। ताशकन्द वार्ता को 
चीन की एक बड़ी कूटनीतिक हार माना जाता है । चीन.ने इसका पूरी तरह. 
से विरोध किया है भर उसका यह प्रयत्न बना हुआ्ला है.कि इंस घोषणा का 
पालन न होने दिया जाय । मारतीय विदेश नीति विश्व-शांति चाहती है । 
यहां के नेताप्रों ने बार-बार कहा है तथा श्रब मी कह रहे हैं कि चीन-मारत सीमा 

व वाद को वार्ता द्वारा ही तय कर लिया जाय तथा इस प्रकार की वार्ता होने 
. था उसे सफ्रल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इसके अनुकूल वातावरण 
बनाया जाये तथा विरोधी प्रचार के रवैये को बन्द किया जाय | 


पाकिस्तानी युद्ध के समय भी चीन की श्रोर से उत्तरी सीमा पर 


भूतपुव॑ भारतीय विदेश मंत्री श्री एम. सी. छागला ने एक आम 
समा में यह कहा था कि मारत चीन के साथ बिना शर्ते वार्ता के लिए तैयार 
है । प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बताया कि हम इन्तजार करेगे 
ओर उस समय तक इन्तजार करेंगे जब तक कि चीन अनुकूल रवैया अपना 
कर वार्ता के लिए तैयार नहीं हो जाता । 


नाथूला-संघर्ष 


१ सितम्बर, १६६७ को ,लगमग ६० चीनी ट्रुकड़ियां नाथूला के पार 
सिक्किम ज्षेत्र, में आई ताकि वे मारतीय , सैनिकों को सीमा सम्बन्धी किले- 
बन्दीं करने से रोक. सके झ्रौर उनको तार न खींचने दें । फलतः भारतीयों को 
मुकाबला करना पड़ा । चीनियों के द्वारा लगातार यह प्रयास किया जाता रहा 
है कि वे अपने संचार की लाइनों को नाथूला के पार सिक्किम तक बढ़ा के | 
फलत: मारतीय सैनिकों ने सीमा को.निश्चित करने के लिए तार चना 
उपयुक्त समका । ६ तथा १० सितम्बर को चीनी सैनिक एक बड़ी मात्रा में 
पुनः घुस भ्राये तथा भारतीय सीमा सैनिकों द्वारा चेतावनी दिये जाने पर 
लौट गये । 


दिनांक ११ सितम्बर, १६६७ को चीनियों ने नाथूला के पास सीमा 
पर ग़स्त लगाते हुए भारतीय सैनिकों पर राइफलों तथा मशीनगनों से 
आक्रमण किया । जब भारतीयों ने जवाब में गोली चलाई तो दुश्मन ने तोपों 
तथा मोर्टार से गोलाबारी की । पूरे दिन यह गोलाबारी जारी रही। 
चीनियों द्वारा ७६ एम. एम. वन्दुकों द्वारा श्रक्ममण किया गया जिनकी मारा 
श्राठ मील तक होती .है।. - 


आंरत की विदेश नीति ज्र्‌ 


पीकिंग रेडियो ने भ्रपने कारनामों को छिपाते हुए यह घोषणा को 
कि लगभग ६० भारतीय सैनिक द्ुकड़ियां सीमा पार करके चीन की 
सरहद में घुस ञ्राई । चीनी सैनिकों ने केवल जवाबा कार्यवाही की । यह 
एक प्रकार से अपदी करतूत पर पर्दा डालने के लिए एक भूठा प्रचार था। 


भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस नृशंस श्राक्रमण के विरुद्ध ११सितस्बर 
१६६७ को चीनी दूतावास को एक नोट भेजा जिसमें कि इस आक्रमण के 
तथ्यों की ओर चीन सरकार का ध्यान श्राकर्षित किया गया । इसमें यह 
कहा गया था कि श्रगस्त. १६६७ के प्रथम सप्ताह से ही चीनी सैनिक टुक- 
डियां समय-समय पर तिव्बत-सिक्‍्किम के बीच की श्रन्तर्राष्ट्रीय सीमा को 
पार करके सिक्किम में घुसपैठ करती रही हैं । इसके भ्रतिरिक्त चीनी सेंता 
ने हल्के हथियारों तथा भारी तोपों के द्वारा सिक्किम प्रदेश में स्थित 
भारतीय सेना को उत्तेजित किया है । नाथूला क्षेत्र में चीन के सशस्त्र सैनिक 
सीमा पर भारी संख्या में एकत्रित हो गये तथा उसका अतिक्रमण करने लगे। 
. १७ प्रगस्त को चीनी ट्रुकड़ियों ने खाइयां शख्लोद लीं जो कि श्रन्तर्राष्ट्रीय सीमा 
निर्धारित करने वाले सिक्किम की तरफ के जल-विभाजक तक जाती थीं । 
जब भारतीय सुरक्षा दल ढ्वारा उनको चेतावनी दी गई तो ६० चीनी टुकड़ियां 
सीमा पर आ गई श्र चुनौती देने वाली वारदातें करमे लगीं। बाद में 
२० श्रगस्त, १६६७ को जब भारतीय सैनिक सिक्किम के प्रदेश में तार खींच 
रहे थे तो हल्की मशीनगन तथा हथगोलों के साथ १२० चीनी सैनिक द्ुकड़ियां 
उनके विरुद्ध डट गयीं । 


ये उत्ते जनात्मक कार्यवाहियां ६ सितम्बर तक बहुत गम्भीर बन गई । 
इस दिन सुबह के समय जब मारतीय गस्तीदल अन्‍्तर्राष्ट्रीय सीमा के सिक्किम 
की तरफ नाथूला के दक्षिण की श्रोर बढ़ रहा था तो सशस्त्र चीनी सैनिकों 
हारा उसे ललकारा गया | इनमें से २० तो सीमा के भीतर भी घुस आये । 
७ सितम्बर को जब मारतीय सैनिक भविष्य में होने वाली घुसपैठ को 
रोकने के लिए तार खींच रहे थे तो पुन: साठ चीनी सैनिक ट्रुकड़ियां सिक्किम 
के प्रदेश में घुस भाई भौर वहां बीस मिनट तक रहीं । इत सैनिकों 
ने नाथूला में स्थित लाउड़स्पीकरों से उत्त जनात्मक प्रसारण किये । १० 


सितम्बर को तीन श्रलग-अलग श्रवसरों पर चीनी सैनिक सिक्किम की सीमा 
में घुस श्राये । 


११ सितम्बर १६६७ को चीनी सैनिकों ने सीमा के पार के भारतीय 
रक्ष। दलों पर गोलावारी शुरू कर दी | इसी प्रकार की उत्तेजनात्मक 
दगयेवाहो चोला में मी की गई | चीन सरकार यह अच्छी तरह जानती है 
कि सिक्किम तिब्बत सीमा एक सुपरिभाषित अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है तथा चीन 
भी इसे मान्यता देता है | श्राक्रमण करके चीन सरकार उस क्षेत्र में संघर्ष 
छेड़ना चाहती है जो कि कमी भी भगड़े का काररणा नहीं रहा। 


मारत सरकार ने स्थिति को श्रधिक गम्भीर बनने से रोकने के लिए 
तथा खिचाव को दूर करने के लिए यह सुझाया कि दोनों ओर से तुरन्त 
युद्ध विराम हो तथा दोनों झोर के सैनिक कमाण्डर नाथूला में मिलें । 


७६ - - विदेश नीति 


चोला में गोलावारी 
तिब्बत सिक्किम सीमा पर १ अक्टूबर, १९६६७ को चीनियों ने पुनः 
भारतीय सैनिकों पर गोलाबारी शुरू कर दी। यह घटना चोला नामक स्थान 
पर हुई । यह स्थान नाथूला से साढ़े तीन मील पश्चिमोत्तर में है। 
नाथूला पर १४ सितम्बर को गोलाबारी बन्द हुई थी, उसके बाद से किसी 
घटना का समाचार इस ज्षेत्न से प्राप्त नहीं हुआ । इस काल में चीनी सेना 
अपने टूटे बंकर श्रादि बनने में व्यस्त रही । “चोला' नाथूला की भांति ही 
भारतीय सैनिकों के लिए सामरिक दृष्टि से उपयोगी स्थल है, यद्यपि यह दर्रा 
उतना बड़ा नहीं है जितना कि नाथूला है। चीन की यह गोलाबारी चीन के 
राष्ट्रीय दिवस के श्रवसर पर की गई जबकि मारत की ओर से कोई 
उत्तेजनात्मक कार्य नहीं किया गया था । 


चोला में २ भ्रक्टूबर, १६६७ की शाम पांच बजे तक गोलाबारी चलती 
रही किन्तु बाद में यहां शान्ति रही ! गोलाबारी शुरू करने के लिए तथा 
उत्तेजनात्मक कार्यवाही करने के लिए चीनी ही जिम्मेदार थे श्ौर श्राश्चर्य की. 
बात है कि उन्होंने ही भारत को विरोघ-पत्र भेजा है। यह विरोध पत्र 
पीकिंग में भारतीय प्रभारी अ्रधिकारी श्री शाम साठे को दिया गया । इस 
विरोध पत्र में भारतीय सैनिकों के खिलाफ निराधार आरोप लगाये गये । , 


चोल। में श्रकारण चीनियों ने जो हमला किया, वह चोला नामक 
दर्रे के घ०० मीटर पश्चिमोत्तर बिन्दु, १५४५० पर हमारे ठिकाने के बारे में 
भंगड़ा पैदा करने के बाद किया। जब इस ठिकाने पर भारतीय सैतिक 
ड्यूटी बदल रहे थे, तो चीनियों ने बहस की और उसके बाद हाथापायी 
होमे लगी, जिसमें दोनों ओर के सैनिक हताहत हुए | तभी ठीक-ठीक नाथू 
ला काण्डकी तरह चीनियों ने गोले बरसाने शुरू कर दिये। इनका मु ह- 
तोड़ जवाब हमारे जवानों ने दिया । 


जुलाई १६६७ तक चोला ज्षेत्र में सीमा के पार चीन की और कोई 
हलचल नहीं थी और हमारी चौकियों के सामने कोई चीनी चौकियां भी 
नहीं थीं | पहली बार २६ जुलाई को चीनी क्षेत्र में सैनिकों का आता-जाना 
और एक चौकी का स्थापित होना दिखाई दिया । घीरे-धीरे २६ जुलाई से 
लेकर १३ सितम्वर तक चीनियों ने मशीनगनों, रिकायलेस-गनों प्रौर मोर्टारों 
से लैस दो कम्पनी मर सैनिक जमा कर लिये | उनका यह सैनिक जमाव 
बढ़ता गया और कहीं-कहीं तो चीनी ठिकाने भारतीय ठिकानों से केवल कुछ 
ही गज दूर दिखाई देने लगे । १७ सितम्बर को चीनियों ने बिंदू १५४५० प६ 
हमारे ठिकाने की तरफ श्रा कर हमारे सैनिक भ्रफसरों को धमकाया कि यदि वे 
ये चौकी खाली नहीं करेंगे, तो चीनी गोली चलायेंगे, उसके बाद चीनी सैनिक 
हमारे ठिकाने के करीब वंकर भादि बनाते रहे और हमारे सेनिक सीमा के 
अपनी शोर वाकायदा गश्त लगाते रहे । 


२ श्रक्टूवर, १६६७ को मारत सरकार ने एक कड़ो विरोध पत्र में 


भारत की विदेश नीति है 


गन से मांग की कि वह तिब्बत्त-सिकिकिम सीमा पर श्राक्रामक भ्रौर उत्तेजक 
अरमवाहिया करने से फौरन बाज भ्राय, वर्ना जो भी गम्भीर परिणाम होंगे 
उनकी जिम्मेदारी चीन पर ही होगी । 


धैिरोघ पत्र में चीन को समझा दिया गया कि मारत सिविकम की सीमा 
की रक्षा का उत्तरदामी है और उस पर होने वाले आक्रमण को विफल 
करने के लिए कृतसंकल्प है । 


भारत सरकार तिव्बत-सिविकम सीमा पर चीनी सैनिकों का बार-बार 
उत्तेजक उपद्रव करना श्रत्यन्त चिन्ता का विषय मानती है । मांग की गई 
कि ऐसी कार्यवाहियों से बाज आने का हुक्म चीन तुरन्त श्रपने सैनिकों 
को दे। 


तिव्वत-सिविकिम सीमा पर ११ सितम्बर को आक्रमण करने के बाद 
इतनी जल्दी फिर एक श्रौर श्राक्रमण (पहली श्रक्टूबर को चोला पर) 
करने का मतलब यही है कि चीन सरकार अ्रविवादास्पद सीमा पर जानबूम 
कर तनाव पंदा करनी चाह रही है । 

विरोघ पत्र में स्पष्ट कर दिया गया कि चीन सरकार को मलीमांति 
मालूम है कि तिव्वत-सिक्किम सीमान्त सुविदित भ्रन्तर्राष्ट्रीय सीमान्त और 
इस रूप में घीन द्वारा मान्य हुआ है । 


विरोध पत्र में भ्रन्त में यह भी स्मरण दिलाया गया है कि नाथ्‌ ला 
सम्बन्धी घटना के बाद भारत सरकार ने दोनों श्रोर के सैनिक भ्रधिका रयों 


फो वात्तचीत का सुझाव दिया था, परन्तु इस रचनात्मक सुझाव को चीन 
सरकार ने ताक पर रख दिया । 


विरोध पत्र में दोबारा ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है । 
परराष्ट्रमन्त्रालय के एक प्रवक्‍ता ने बताया कि चोला की घटना के 
कुछ ही घन्टों के प्रन्दर पीकिंग में भारततीय राजनयिक प्रतिनिधि श्री राम 


साठे को घवीन सरकार ने बुला कर फिर विरोध पत्र दिया। इसमें संकेत 
मिलता है कि सारी घटना पूव नियोजित थी । 


के सीमास्त पर तिराघार दावे वता कर चीनी सैनिकों को भारतीय 
सेतिकों से गुथ्थम-गुष्था होने की घटनायें पहले भी हुई हैं । चोला में पहली 
धवहवर को उन्होंने जो गोलाबारी की वह एक बर्बर और जघल्य कृत्य था 
क्योंकि घीनी सैनिकों मे उसी समय गोली 


हु ली चलाना ह्ुरू कर दिया जिस समय 
भारतीय संनिक उनसे हातापाई में लगे हुए थे । 


चोला पर चीनो हमले से शिक्षा 

चोला स्थित भारतीय चोकियों पर चीनी सेना ने पुनः जो गोलाबारी 

की झौर जिसके परिरणामस्वरूप उमय पक्ष के काफी सैनिक हताहत हुए वह 
कवल एक स्थानीय संघर्ण मान्न था श्रथवा चीन के मारत विरोधी व्यापक 
उड़यन्ध् का एक भाग, यह कह सकता कठित है। पिछली बार नाथला में 
जो संघर्ण हुआ था वह पांच दिन वाद शात्त हो गया था । उस समय चीन 
की झोर से जिस हवाई हमले की घमकी दी गई थी वह मो कारगर नहीं हुई 


'छ्८ 


थी । हो सकता हैं कि इंस बार भभ॑ 
जाय, परन्तु उसे केवल स्थानिंक : 
भ्रौर न ही इस प्रकार उत्त जित हं 
यह संघर्ण एक व्यापक युद्ध का रू 


चीन जितना अधिक धोखेर 
तो इसीसे चलता है कि एक ओर 
क्रांति की वर्षगांठ पर आ्रायोजित 
प्रौर दूसरी श्रोर सिक्किस की सीः 
बन्दूकों से हंगला बोल दिंया | इः 
वारदात की णद ताजा हो श्रार्त॑ः 
श्रफजल बेग ने शिवाजी को आम 
कटार भौंकने की कोशिश की ४ 
कितना ही धूर्त व चालाक क्‍यों न 
पाती हो, पर मारत बेखबर नः 
सजग है । उसकी कोई भी हरकर 
हो अथंबा भारत को तंग करने 
हुआ नहीं पकड़ सकती । अभी 
किया ही होगा, चोला के संघर्ण में 
भारत शान्तिप्रिय जरूर है श्ौर 
सैनिक शक्ति भी कम हो, पर उर 
प्रकार के हमले से मारत को डरा 
के लिए विवश किया जा सकता ; 


चीन जब भी इस प्रकार हर. 
पर हमलावर होने का श्रारोप लगा 
में उसने ऐसा ही किया था। कहा 
की गई और उसकी यह रक्षात्मक 
घुस भ्राए। इस बार भी यह कहा 
उनकी चौकियों पर गोलाबारी की 
लड़ाई लड़नी पड़ी । चीन द्वारा 
कि वह उनका कितना ही ढोल 
वाला कोई नहीं है । उसके भूठ व 
जब नाथूला की लड़ाई में भारत 
'मसेनापतियों की बैठक का प्रस्ताव रख 
गया । यदि भारत ने हमंला किया हू 
इस बार ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख: 
यही है कि जब उसके फलदायी होने 
जानबूक कर सीमा पर मड़काने वाल 
प्रस्ताव को श्रपमानित होने देने से कय 


एक बहुत बड़ा सवाल यह है ६ 


भारत की विदेश नीति छह 


वया चाहता है ? नाथूला पर जब हमला हुझ्ना था तो प्रधानमन्त्री की शोर से 
कहा गया था कि यह कोई नया खतरा नहीं है--सीमा पर इस प्रकार का 
खतरा बना रहता है, परन्तु ऐसा सोच कर उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । 
भले ही उस क्षेत्र में सीमा सम्बन्धी कोई विवाद न हो और उसके सम्बन्ध में 
एक ऐसी सन्वि हो जिससे चीन वंधा हो, परन्तु इससे यह नहीं सममका जा 
सकता कि सिविकम के प्रति चीन के इरादे सही ही हैं। उसकी सीमा पर वह 
जिस मारी संख्या में सेना का जमाव तथा सड़कों, खाइयों और वंकरों श्रादि 
के रूप में सनिक तैयारी कर रहा है उससे न केवल वह किसी दित बड़ 
पैस़ाने पर कार्रवाई करके सिक्किम में घुसने की कोशिश करेगा अपितु यह भी 
डर है कि वह चुम्बी घाटी के रास्ते श्रसम को भारत से काट देने की कोशिश 
फरे । इस समय उसके हमलों को मार भले ही धीमी हो, परन्तु वह इस 
प्रकार के हमलों से मारत की शक्ति श्रौर संकल्प की टोह ले रहा हो सकता 
है । कम से कम इससे वह ऐसे स्थानों पर तो जम ही जाना चाहता है जहां 
से मारत श्रौर उसके रक्षित्त, प्रदेशों पर मार करना सरल हो। घोला 
सिक्किम तिव्बत सीमा पर सबसे ऊंचा दर्रा है। यदि इस प्रकार के सब 
दरों पर उसका कब्जा हो जाय तो उसकी थल आक्रमण की शक्ति बढ़ 
जाती है । ; 


वह यह भी सोच सकता है कि इस प्रकार के हमलों से मारतीय 
सेना को पूर्वी क्षेत्र में व्यस्त रखा जा सकता है । इसके दो फायदे उसके दिमाग 
में हो सकते हैं--एक तो यह कि जब लगातार हमले की तलवार मारत की 
गन पर लटकी रहेगी तो वह श्राथिक और ओऔरौद्योगिक दृष्टि से मजबूत नहीं 
हो सकेगा और दूसरे उससे पाकिस्तान के लिए भारत पर हमला करने की 
सुविधा रहेगी । कुछ भी हो, परन्तु चीन को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए 
कि इससे वह भारत का कोई खास नुकसान कर सकेगा । प्रतिरक्षा क्षेत्रों का 
यह विश्वास है कि भारत के विरुद्ध कितने ही वड़ो पैमाने पर हमला किया 
जाय पर वह भप्रपनी रक्षा करने में समर्थ है। उघर रक्षामंत्री श्री स्वरणतिह 
यह प्रकट कर चुके हैं कि मारत के जवान किसी दूसरे देश पर हमला नहीं 
करेंगे, किन्तु भ्रपने देश की प्रभुसत्ता भ्ौर अ्रखण्डता की रक्षा के लिए वे पूरी 
ताकत्त लगा देंगे। भ्रावश्यकता इस वात की है कि प्रधानमंत्री की अपील पर कान 
देकर जनता भी अपने मतभेद भुला कर उसमें सहयोग दे । 


भारत श्लौर नेपाल 
[77079 870 २९७8४ ] 


नेपाल भारत का एक निकटस्थ पड़ौसी है जिसकी भौगोलिक सीमार्ये 
एक दूसरे से मिली हुई हैं। स्वर्गीय पण्डित नेहरू के कथानुसार “एक बालक भी 
यह जानता है कि भारत से गुजरे बिना कोई मी व्यक्ति नेपाल नहीं जा सकता । 
ऐसी स्थिति में कोई भी देश का नेपाल के साथ भारत से भ्रधिक घनिष्ट सम्बंध 
नहीं हो सकता ।” दोनों देशों की सीमायें इतनी निकट हैं और यही कारण 
है कि दोनों के हित भी समरूप ही हैं । श्री नेहरू के ही कथनानुसार “यद्यपि 
भारत व नेपाल के वीच कोई सैनिक सममौता नहीं किया गया है तो भी 


प्प्० विदेश नींति 


यदि नेपाल पर किसी मी शोर से श्राक्रतमण किया गया तो वह मारत द्वारा 
सहन नहीं किया जायेगा । नेपाल पर सम्मावित कोई भी मक्रमण भारत की 
सुरक्षा के लिए खतरा होगा ॥” 


नेपाल में भारत के अनेक हित सन्निहित हैं श्नौर इसीलिए वहां की 
भ्राथिक, सामाजिक तथा राजनैतिक प्रगति में मारत पूरी-पूरी रुचि लेता है। 
जब से तिब्बत पर चीनियों का कब्जा हुआ है तभी से नेपाल की सुरक्षा में 
मारत की रुचि बढ़ गई है । नेपाल राज्य माबोत्से तुझ् की विस्तारवादी 
नीति के लक्ष्यों से परे नहीं है । सन्‌ १९३६ में प्रकाशित चीनी क्रान्ति और 
चीनी साम्यवादी दल नामक पुस्तक में माओ ने नेपाल को चीन का एक 
अ्रधिराज्य बताया है जिसे इज्डलैण्ड ने शक्ति के बल पर श्रपने भ्रधिकार 
में कर लिया है । ' 


भारत का दृष्टिकोण प्रारम्भ से ही ऐसा रहा है कि नेपाल में एक 
लोकप्रिय सरकार हो । यह उदार तथा लोकततन्त्रात्मक रहे । ऐसा होने पर 
नेपाल एक सबल राष्ट्र बत सकता है । मारत श्रपने राष्ट्रीय हित एवं सुरक्षा 
की दृष्टि से नेपाल को एक सबल राज्य देखना चाहता है । प्रारम्भ में नेपाल 
सरकार भारत के इरादों के प्रति शंकालु रही । उसके बाद नेपाल में पर्याप्त 
राजनंतिक उथल-पुथल रही । महाराजा त्रिभ्रुवत नारायरा शाह का प्रधानमंत्री 
के साथ मतभेद हो जाने के कारण उन्हें मारत जाना पड़ा। नेपाल में 
राजाश्रों का शासन रहा । श्रनेक समझौते तथा सन्धि वार्ताओं के परिणाम 
स्वरूप १८ फरवरी, १६४४१ को प्रधानमन्त्री श्री मोहन रामशेर जज्भ बहादुर 
के नेतृत्व में नये मन्‍्त्री मण्डल ने शपथ ग्रहण की ।.यह प्रजातन्त्रात्मक परीक्षण 
कुछ दिन ही चला श्रौर श्रसफल हो गया । 


१३ माचे, १६९५५ को महाराजा त्रिभुवन नारायण शाह की मृत्यु हो 
गयी और उनके स्थान पर महेन्द्रवीर विक्रम शाह सिंहासन पर बैठे । इनके 
शासन काल में टंक प्रसाद श्राचार्य को मन्त्री मण्डल बनाने के लिए झामन्त्रित 
किया गया । ये साम्यवादी विचारों से प्रमावित थे फलत: नेपाल चीत की 
ग्रोर कुकता चला गंया तथा यह माना जाने लगा कि नेपाल को चीन से नहीं 
ग्पितु भारत से खतरा है । 


भारत के राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने श्रक्ट्ूबर, १६५६ में नेपाल 
की यात्रा की तथा दिसम्बर, १९६५६ में टंक प्रसाद श्राचार्य को भारत यात्रा 
का निमन्त्रण दिया । इस यात्रा के दौरान मारत मे यह स्पष्ट कर दिया कि 
मारत की नेपाल में न तो कोई क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा .है और न ही वह उसके 
आन्तरिक मामलों में हस्पक्षेप करना चाहता है। <5२ श्रक्हूबर, १६५६ को 
डा० राजेन्द्र प्रसाद ने काठ्माष्डू में कहा था कि “नेपाल की.शान्ति एवं सुरक्षा 
के लिए कोई मी चुनौती भारत की शान्ति एवं सुरक्षा के लिए भी चुनौती 
हैं । तुम्हारे मित्र हमारे मित्र हैं श्रौर हमारे मित्र तुम्हारे मित्र हैं । इन सव 
प्रयासों के वाद भी भारत व नेपाल के सम्बन्ध सबु १६६१ तक कद्गता श्रौर 


भारत की विदेश नीति प्र 


विद्व शपूर्णा ही चलते रहे । यही कारण है कि चीनी प्राक्मण के समय नेपाल 
ने तटस्थता की नीति श्रपनायी । 


मारत-मेपाल सम्बन्धों में सुधार का श्री गणेश सब १६६२ में 
तत्कालीन गृहमन्त्री स्व० श्री लालबहादुर शास्त्री की नेपाल यात्रा से होता 
है। श्री शास्त्री को श्रपनी कुटनीतिक कुशरूता के कारण नेपाल के अनेक 
सन्‍्देह दूर करने में पर्याप्त सहायता मिली तथा उन्होंने इस दृष्टि से एक नये 
प्रध्याय को प्रारम्म किया | यह श्रध्याय वाद में की गई अनेक यात्राओं के 
परिणामस्वरूप बढ़ता ही गया । नेपाल नरेश तेरह दिन की यात्र। पर भारत 
प्राये । इघर डा० राधाक्ृण्णन्‌ ने नेपाल की यात्रा की । इससे दोनों देशों के 
बीच के सम्बन्ध गहरे हुए । नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत के चेयरमैन श्री सूर्य 
बहादुर थापा ने तो यहां तक कहा कि जब तक एक भी नेपाली जीवित 
तब तक नेपाल के रास्ते से किसी मी आक्रमणाकारी के लिए भारत पर 
प्राक्नमणा करना सम्मव नहीं है । 


दिसम्बर १६६४५ में नेपाल नरेश की भारत यात्रा की समाप्ति के बाद 
जो संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित हुई उसमें महाराजाधिराज महेन्द्र द्वारा यह 
स्वीकार किया गया कि “आत्मनिर्णंय का सिद्धान्त केवल पराधीन और 
रांरक्षित राज्यों पर ही लागू किया जा सकता है । इसे प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्यों 
के अभिन्‍न अज्भों पर लागू नहीं कर सकते ॥” इसमें काश्मीर का नाम नहीं 
लिया गया था किन्तु स्पष्ट है कि इशारा इसी ओर था | प्रधानमन्त्री बनने 
के बाद श्री सूर्य बहादुर थापा ने मार्च, १९६६ में मारत की यात्रा की । इन 
सब के वाद दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्ध पर्याप्त मधुर बने हैं । 
प्रावश्यकता है कि इन प्तम्बन्धों को श्रौर मी अधिक दृढ़ करने के लिए दोनों 
देगें के बीच घनिष्टतर राजनैतिक, श्राथिक श्र सांस्कृतिक सम्बन्धों की 
स्थापना की जायें । काठमाण्डू में मारत के राजदूत श्री मन्‍्तारायण का यह 
युकझाव था कि नेपाल से होकर मारत की श्रोर बहने वाली सारी नदियों का 
पानी भ्रौर विजली की शक्ति का दोनों देशों के हित में सदुपयोग करने के 
लिए एक बृहद योजना तैयार की जाये । भारत द्वारा नेपाल को गंडक बांघ 
योजना में पर्याप्त सहयोग प्रदान किया जा रहा है। 


क्षी मोरारजी देसाई की नेपाल यापघ्रा 


२२ सवटूवर, १६६७ को भारत के उपप्रधानमन्त्री श्री मोरार जी 
देसाई ने नेपाल की यात्रा की । काठमाण्डू में वोलते हुए उन्होंने यह घोषणा 
की कि 'भारत' गेपाल को उसके विकास कार्यो में मदद देता रहेगा। उनके 
कपनानुमार “यद्यपि भारत नेपाल की तुलना में वहुत वड़ा देश है किन्तु हम 
सभी स्वतस्ध देशों को उनके क्षेत्रफल या श्राथिक विकास को ध्यान में रखे बिना 
समानता की दृष्टि से देखते हैं ।” 


भारतीय उपप्रघानमन्त्री श्री मोरार जी देसाई के सम्मान में आयोजित 
एप नोजन्समारोह में भाषण करते हुए नेपाल के उपप्रधानमन्त्री श्री 


यर विदेश नीति 


कीतिनिधि विष्ट ने कहा कि एक मित्र देश होने के नाते नेपाल ने हमेशा ही 
मारत की उन्नति पर प्रसनन्‍्तता व्यक्त की है : उन्होंने नेपाल के विकास में 
भारत के सहयोग तथा आथिक मदद के वारे में भी चर्चा की और कहा कि 
दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग चल रहा है । 


श्री विष्ट ने कहा कि वे भारत सरकार के इस सहयोगपूर्ण रुख की 
सराहना करते हैं | श्राशा है कि श्री देसाई की यात्रा से दोनों देशों के बीच 
मैत्री सम्बन्ध भौर दृढ़ होते जायेंगे । 


उन्होंने कहा कि भारत तथा नेपाल के बीच परम्परागत सम्बन्ध है । 
दोनों के बीच कभी समस्‍यायें भी उठ सकती हैं, लेकिन वे झ्रापसी चर्चा द्वारा 
सुलभझायी जा सकती हैं । 


अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भी दोनों देशों का इसी प्रकार का समान 
दृष्टिकोण रहा है । इसका आधार पंचशील है । 


अपनी नेपाल की त्रिदिवसीय सदुमावना यात्रा के समय श्री मोरार जी 
माई ने नेपाल के प्रधानमन्त्री श्री सूये बहादुर थापा से लगभग डेढ़ घन्टे 
तक बातचीत की । इस वार्ता में करनाली बिजली परियोजना पर विशेष 
ध्यान दिया गया । यह परियोजना नेपाल में उत्तरप्रदेश की सीमा पर स्थित 
है। श्री देसाई की इस यात्रा को नेपाल के दैनिक पत्रों ने प्रमुखता दी । 
उनकी इस यात्रा को नेपाल श्र भारत के श्रापसी सम्बन्ध बढ़ाने के लिए 
महत्वपूर्ण बताया गया । | 


यद्यपि वर्तमान में दोनों देशों के बीच कोई गलतफहमी नहीं है भौर 
सम्बन्धों का एक मधुर दौर चल रहा है, किन्तु फिर भी उपप्रध्वनमन्त्री श्री 
मोरारजी देसाई ने तीन दिन की जो नेपाल यात्रा की है उसके लाभ को कम 
झ्रांकना एक भूल होगी । 


दो देशों के बीच सम्बन्ध स्थायी श्रौर मजबूत रहें इसके लिए यह तो 
जरूरी है ही कि इस प्रकार की सदमावना यात्रा का क्रम चलता रहे, साथ ही 
यह भी झ्रावश्यक है कि उनके बीच एक दूसरे के विकास और समृद्धि के लिए 
सहयोग का क्षेत्र श्रधिकाधिक विस्तृत हो । यह विस्तार श्राथिक, व्यापारिक 
और श्रौद्योगिक श्रादि समी क्षेत्रों में हो सकता है । साथ ही इस सहयोग का 
रूप ऐसा होना चाहिए कि किसी को यह न लगे कि दूसरा उसे श्रपने समकक्ष 
नहीं रख रहा अ्रथवा श्रपनी तुलना में उसकी स्थिति का बेजा फायदा उठाने 
की कोशिश कर रहा है | इतना ही नहीं मंत्री के पारस्परिक सूत्र को दृढ़ 
करने के लिए विचारों, श्रादर्शों और सिद्धान्तों में साम्य तथा श्रन्तर्राष्टद्रीय 
नीति में एकता का भी वहुत अधिक महत्व है। कहना न होगा कि श्री देसाई 
की यात्रा के बाद जो संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है, वह इस बात का सबूत 
है कि इन सब की प्राप्ति में वेहदद सफलता मिली है | इसीलिए उपग्रधानमन्त्री 
ने इसे आश्चर्यंजवक उपलब्धि नाम दिया है । उससे न केवल उनके श्रपते 
गौरव में वृद्धि होगी अपितु दोनों देश अपने को एक दूसरे के और भी प्रधिक 
निकट श्रनुमभव करेंगे । 


भारत की विदेश नीति परे 


विज्ञप्ति में यह लिखा है कि दोनों देशों के उपप्रघानमन्त्री पूर्ण 3 
प्रस्तित्व, गैर गुटवन्दी, श्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग भर शान्ति के तिद्धान्तों का 
दृढ़ समर्थन करते हैं--दोनों नेता इस बात के लिए वचनबद्ध हैं कि शांतिपुरो 
उपायों द्वारा विवादों को सुलझाया जाय श्रौर जितने भी श्रन्तर्राष्ट्रीय तनाव 
हों उन्हें स्वतन्त्रता, सर्वप्रभुता, न्याय, समानता और शांतिपूर्ण सहश्रस्तित्व के 
पारस्परिक आदर के सिद्धान्तों के श्राधार पर हल किया जाय । कोई शक नहीं 
कि इस प्रकरण में किसी देश विशेष का उल्लेख नहीं है, परन्तु इस वात से 
इनकार नहीं किया जा सकता कि अप्रत्यक्ष रूप से यह चीन पर प्रहार है । 
श्री देसाई ने अपनी प्रेस-कान्फस में यह प्रकट किया है कि चीन के सम्बन्ध 
में नेपाली नेताश्रों से उनकी बातचीत हुई है। इसलिए इसका सम्बन्ध उससे 
भिन्‍त किसी से नहीं लगाया जा सकता । शायद यह पहला ही मौका है कि 
जब नेपाल ने चीन की नीति से इस प्रकार मतभेद प्रकट किया है । सब 
जानते हैं कि चीन सहश्रस्तित्व में विश्वास नहीं करता और विवादास्पद 

मुद्दों को शस्त्र बल पर सुलभाना चाहता है --वार्ता से नहीं । नेपाल ने एक 
पड़ोसी होने के नाते चीन से अपने सम्बन्ध भले ही बनाये रखे हों, परन्तु 
इस विज्ञप्ति से यह प्रकट है कि चीनी खतरे को वह भारत की तरह ही 
प्रनुमव करता है और उसके मुकाबले के लिए वह भारत वे. पहले से अ्रघिक 
निकट भ्रा गया है । यह निश्चय ही एक बहुत बड़ी सफलता है भर इसके 
लिए उपप्रधानमन्त्री की प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जा सकता । भारत श्रौर 
नेपाल की जिस प्रकार की भौगोलिक स्थिति है, उसमें दोनों का यह नैकदुय 
दोगों को ही मधिक शक्तिशाली श्रौर आरत्मविश्वासी बनाने में 
सहायक होगा । 


जहां तक एक दूसरे के विकास में सहयोग की बात है उपप्रधानमन्त्री 
यह कह ही चुके थे कि भारत उसके लिए नेपाल को यथाशक्ति सहायता देगा, 
विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि माल और तकतीकी ज्ञान दोनों 
ही दृष्टियों से भारत नैपाल को भ्ौर श्रधिक मदद देगा । यद्यपि इस सहायता 
की भात्रा के सम्बन्ध में विज्ञप्ति मौन है, परन्तु फिर भी यह बात स्पष्ट है 
कि भारत नेपाल के विकास को श्रपने हित में समझता है श्र उसके लिए 
वह कुछ नहों उठा रखेगा । इसके लिए श्रन्य विकासशील देशों के साथ मिल 
गर विकसित देशों से व्यापार आ,्रादि के क्षेत्र में विशेष प्रयत्न पर जो बल 
उन्होंने दिया है वह भी इस बात को पुष्ट करता है । 


हा इसमें कोई शक नहीं कि उपप्रधानमन्त्री की इस नेपाल यात्रा के बाद 
दानों देशों के वीच सम्बन्धों का एक नवा श्रध्याय श्रारम्भ हुमा है । विज्ञप्ति 
में उदयन बहुत पी विवादास्पद बातों का उल्लेख नहीं किया गया है, परन्तु 
सिद्धान्यों में समानता तथा सहयोग के क्षेत्र में विस्तार का जो जिक्र किया 
"या हू वह यह विश्वास जमाने के लिए काफी है कि एक दूसरे की अपनी- 
धपनी कठिनाइयों के बावज़ुद थे पारस्परिक हित के लिए बहुत अभ्रधिक 
चिन्तित है । नेपाल मारत की उत्तरी सीमा पर स्थित एक छोटा सा स्वतत्त्र 
राज्य भ्रवश्य है, परन्तु मारत के साथ उसका यह बढ़ता हुम्ना सहयोग श्रौर 


पड विदेश नींति 


ओर सदभावता एक ऐसी उपलब्धि है जिसके महत्व को समभने का 
जरूरत है । 


भारत श्लौर सोपघियत संघ 
[एएंत्र शात 50९0 एं्रं०॥ ] 


सोवियत रूस के साथ भारत के सम्बन्धों में उतार-चढ़ाव ग्राता रहा 
। यद्यपि भारत और रूस में भिन्‍न-भिन्‍न सामाजिक, राजनैतिक भ्रौर 
ग्राथिक प्रण्मालियां हैं किन्तु फिर भी दोनों देशों ने भपने हित और विश्व-हित 
के लिए श्रनेक क्षेत्रों में परस्पर सहयोग किया है! यह इसलिए सम्भव हो 
सका कि दोनों देश एक दूसरे की प्रादेशिक श्रखण्डता श्रौर प्रभुसत्ता का भ्रादर 
करते हैं तथा एक दूसरे के भान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते | एक 
और अ्रधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि दोनों देश विश्व शान्ति बनाए रखना 
चाहते हैं, श्रन्तर्राष्ट्रीय विवादों को युद्ध के जरिये हल करने के विरुद्ध हैं, 
ऐतिहासिक मान्यता प्राप्त सीमाओं का श्रादर करते हैं श्रौर बलपूर्वेक इन्हें 
बदलने के पक्ष में नहीं हैं, लोगों के रहत-सह॒त के स्तर को ऊंचा करना चाहते 
हैं भ्ौर मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण के विरुद्ध हैं। यह स्वामाविक है कि 
किसी देश का शासनतंत्र उसकी आ्रावश्यकताप्रों, ऐतिहासिक श्रौर भौगोलिक 
परिस्थितियों, परम्परात्रों और आकांक्षाओं पर निर्भर करता है! 


दोनों देशों के बीच अनेक समानतायें हैं। सोवियत संघ एक बहुत 
बढ़ा देश है, जो एशिया और यूरोप दोनों पर फैला हुआ है और इसे अन्ध 
महासागर तथा प्रशान्त महासागर के बीच एक प्रकार का पुल कहा जा 
सकता है । इसी प्रकार मारत भी एक बहुत बड़ा देश है और जनसंख्या के 
हिसाव से विश्व में इसका दूसरा स्थान है। भारत भी पश्चिमी एशिया और 
पूर्वी एशिया के वीच तथा मध्य एशिया श्रौर दक्षिणी एशिया के बीच एक 
प्रकार का सेतु है । सोवियत संघ अ्रनेक जातियों, संस्क्ृतियों, मापाओ्ं भर 
धर्मों का सम्मिश्ररा है । भारत में रूस से भी श्रधिक पूर्व भ्लौर पश्चिम की 
संस्कृतियों तथा धर्मों का सम्मिश्रण मिलता है । दोनों देश लम्बे समय तक 
साम्राज्यवाद भ्रौर उपनिवेशवाद के शिकार रहे हैं प्रौर जान-बूक कर दोनों 
देशों को एक दूसरे के साथ सम्पर्क स्थापित नहीं करने दिया गया । सब 
१६४७ में भारत को स्वतन्त्रता मिलने के बाद दोनों देश एक दूसरे के निकट 
आ्राए और बीस वर्षों में इनमें इतनी घनिष्टता हो गई जितनी घनिष्टता पेदा 
करने में अ्रनेक देशों में एक शताव्दी समय लगा । पिछले दस वर्पों में रूस के 
साथ हमारे व्यापार में दस गुना से श्रधिक वृद्धि हुई है। दोनों देशों के सैकड़ीं 
छात्र एक दूसरे के यहां उच्च अ्रध्ययन और प्रशिक्षण के लिए भ्राते हैं कप 
सोवियत संघ भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की लगभग चालीस बड़ी योजनाः 
को सहायता दे रहा है । किन्तु इससे भी वड़ी बात यह है कि दोनों देश 
एक दूसरे की समस्याश्रों को सममते हैं, एक दूसरे के दृष्टिकोणों 
का श्रादर करते हैं और दोनों देशों की जनता के हृदय में मित्रता की सच्ची 
भावना है | 


भारत की विदेश नीति प्र 


सस्‍्व० प्रधान मन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सन्‌ १६५४ में रूस 
यात्रा के वाद से मारत भ्रौर रूस के सदियों पुराने सम्बन्ध श्रधिकाधिक दृढ़ 
होते गए। सनू १६६० में दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा 
शिल्पिक सहयोग सम्बन्धी जो करार हुआ वह इसी भावना का सूचक है । 
इस करार के श्रनुसार वापिक कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं जिनमें विभिन्‍न 
प्रकार की वैज्ञानिक, शैक्षरि।क, शिल्पिक, कृषि सम्बन्धी, कला, संस्कृति और 
स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधियों का समावेश रहता है। भ्रादान-प्रदान के उक्त छः 
वापिक कार्यक्रम श्रव तक सफलतापूर्वक चलाए जा ज्ुके हैं। सन्‌ १६६७-६८ 
प्रोर १६६०-६६ का सातवां भमारत-रूस सांस्कृतिक और वैज्ञानिक आदान- 
प्रदान कार्यक्रम अन्तिम रूप से शीघ्र ही मास्को में तैयार किया जाएगा। 
२० वर्ष से चलने वाले श्रादान-प्रदान के इन कार्यत्रमों के द्वारा दोनों देशों ने 
यह प्रनुमान किया है कि न केवल दोनों देशों की संस्कृति में समानता है 
वल्कि वे तन्तु भी एक से हैं जिनसे संस्कृति का निर्माण होता है । 


जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाता है उसे कई प्राचीन परम्पराश्रों के 
ताने-बाने में बुना गया है । इसी प्रकार रूस में भी श्रनेक सांस्कृतिक परास्परायें 
रही है जो एक दूसरे की प्रक हैं। भारत झ्ौर रूस के वीच सांस्कृतिक 
सम्बन्ध दृढ़ होने का यही मुख्य आधार है । परस्पर सांस्कृतिक श्रादान-प्रदान 
फे माध्यम से ही दोनों देशों की यह घारणा बनी है कि विज्ञान श्रौर तकनीकी 
फी भ्राज जो उन्‍नति हो रही है श्रौोर जिस उन्नति में रूस श्रग्रगण्य है उससे 
मानवता का तव तक कोई विश्व-हित न होगा जब तक कि वह विश्व युद्ध की 
विभी पिका से मुबत न हो जाए बोर स्थायी शान्ति का कोई सुदृढ़ आधार न 
बना ले । दोनों देश समय-समय पर इस बात पर जोर देते रहे हैं कि तमाम 
प्न्तर्राष्ट्रीय विवाद चाहे वे क्षेत्रीय श्रथवा सीमावर्ती भंगड़ो क्यों न हों 
शान्तिपूर्ण वातचीत से सुलभाये जायें तथा शक्ति प्रयोग को जरा भी सहन न 
किया जाए । 


प्रपनी एस घोषित नीति के भ्रनुरुप श्रन्तराप्ट्रीय शान्ति की स्थापना में 
प्रमुख सहयोगी के नाते रूस, पाकिस्तान को ताशकन्द में शान्ति वार्ता के लिए 
तेयार करने में सफल हुश्ना ताकि युद्ध का श्रन्त हो श्रौर बातचीत से विवाद 
सुलभाए जा सके । रूस के प्रधान मन्त्री श्री कोसीजिन के प्रयत्नों से ताशकन्द 
में जो ऐतिहासिक वार्ता हुई उससे मारत-रूस के वीच विद्यमान मंत्री श्ौर 
धपिक टृढ़ हुई । विश्व की घनेक समस्याओं के समाधान में भी मारत और 
रूस एक दूसरे का सहयोग करते हैं। दोनों ही देशों का उपनिवेणवाद, 
वियतनाम युद्ध, शास्तिपूर्ण सह-श्रस्तित्व, विकसित श्रौर विकासशील देशों के 
घीच पाधिक सहयोग, विभिन्न सामाजिक शध्ौर राजनैतिक प्रगाःलियों वाले 
देशों के दीच सहयोग धादि मामलों में समान दृष्टिक्रोण है । 

धाथिक सहयोग, छात्रों, मिद्धान्तों, श्रध्यापकों, वैज्ञानिकों, कलाकारों 
तथा सदुभावना हिप्टमण्डलों के प्रादान-प्रदान के जरिये भारत-रूस मैत्री 
निरन्तर दृढ़ हो रही है | दोनों ही देशों का जान्ति-स्थापता और णान्ति- 


दद्‌ विदेश नींति 


प्रसार के मामलों में एक ही लक्ष्य है । श्रतः दोनों ही देश इस लक्ष्य फी प्राप्ति 
के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ही में नहीं बल्कि इस विश्व संस्था के बाहर भी 
कच्धे से कन्घा मिला कर कार्य कर रहे हैं । 


भारत के महान नेता स्व० श्री लालबहादुर शास्त्री को अपनी 
श्रद्धांजलि ब्रपित करते हर १ भ्रक्टूवर, १६६७ को भारत स्थित रूसी राजदूत 
श्री एत० एम० पैगोव ने कहा कि “भारत तथा रूस की बढ़ती हुई मैत्री 
श्री शास्त्रो का सबसे बड़ा स्मारक है ।” राजदूत ने बताया कि भारत तथा 
रूस की जिस मंत्री की आधघारशिला श्रा जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी उसे 
श्री लालवहादुर शास्त्री ने सुदृढ़ किया । यह प्रसन्‍तता की बात है कि वर्तमान 
प्रधान मन्‍्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी उन्त दोनों महापुरुषों द्वारा निर्मित मार्ग को 
प्रशस्त कर रही हैं । श्री पैगोव ने भारत तथा रूस की पुरानी मैत्री की 
परिभाषा देते हुए कहा कि इस मैत्री का उद्देश्य दोनों देशों के मध्य मैत्रीपूर्ण 
सम्बन्धों का बढ़ाना है । 


भारत शोर पूर्वी योरोप के देश 


(हरा0ं#॥ था0 एत्नवं ऐप्ा0फुर्शा 20प्राएं8४) 


अ्रवदूबर १६९६७ की मध्यावधि में प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी 
ने पूर्वी यूरोप के देशों की यात्रा की श्रौर वहां भारत के प्रति भावनाश्रों का 
भ्रध्ययन एवं श्रभिवर्धत किया । ११ श्रक्ट्ूवर को श्रीमती गांधी का वेलग्र ड में 
भव्य स्वागत किया गया । राष्ट्रपति टीटो के साथ दो दिन तक उन्होंने 
पश्चिम एशिया, वियतनाम, मारत-यूगोसलाविया के श्रापसी सम्बन्ध श्रादि 
अनेक विषयों पर वार्ता की । दोनों नेता पश्चिम एशिया की समस्या में प्ररव 
क्षेत्र पर से इजरायली कब्जा समाप्त करने पर सहमत थे । दोनों नेता 
वियतनाम पर अमरीकी वमबारी बन्द करने पर सहमत ये तथा दोनों ने 
आपसी सहयोग के लिए विधार-विमशे किया । बेलग्रेड में जब प्रधान मन्‍्त्री 
श्रीमती इन्दिरा गांधी के सम्मान में एक सहभोज श्रायोजित किया गया तो 
यूगोसलाविया के राष्ट्रपति माशेल टीटो ने कहा कि मजबूत और झाधुनिक 
मारत का निर्माण विश्व के हित में है । मा्शंल ठटीटो ने भारत की पश्चिम 
एशिया विषयक नीति की सराहना की । इन्होंने वताया कि संयुक्त भ्ररव 
गणराज्य पर इजरायल का हमला ग्रुट-निरपेक्षता की नीति पर हमला है । 
यूगोस्लाविया यात्रा के बाद प्रकाशित संयुक्त विज्ञप्ति में दोनों नेताग्रों 
ने इस वात पर बड़ा सन्तोपष व्यक्त किया कि प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं 
पर भारत ओऔर यूगोस्लाविया के विचारों में समानता चली आा रहो है । 


१३ भ्रक्टूवबर, १६६७ को श्रीमती गांधी बल्गेरिया पहुंची । वहां उन्होंने 
बल्गेरिया के प्रधान मन्त्री श्री टी० जीवकोव से वार्ता की । बल्गेरिया में 
भारतीय दूतावास नहीं है और श्रीमती गांधी ने इस प्रश्न पर भी विचार 
किया । उन्होंने बताया कि भारत पिछले वर्ण बलोरिया में अपने दूतावास 
स्थापित करना चाहता था किन्तु झआथिक कठिनाइयों के कारण वह ऐसा नहीं 
कर सका । बातचीत के दौरान दोनों देशों में औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने के 
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लिए एक संयुक्त भौद्योगिक झ्ायोग या समिति की स्थापना के प्रश्न पर भी 
विचार किया गया | मि० जीवकोव का कहना था कि “भारत विश्व में 
शान्ति के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है । उपनिवेशवाद के खिलाफ 
लड़ रहे लोगों की सहायता में मारत ने बहुत कुछ किया। भारत की गुट- 
निरपेक्ष नीति से श्रत्तर्राष्ट्रीय ज्ञेत्र में उसका बड़ा सम्मान है ।” १६ श्रक्टूबर 
को श्रीमती गांधी रूमानियां के लिए रवाना हो गयीं । रूमानियां एक चीन 
समर्थक देश है और इसलिए वहां उन्होंने चीनी नीति के सम्बन्ध में कोई 
विशेष वात नहीं की । झूमानियां में जार्ज मोररे ने उनका स्वागत किया । 
रूमानियां की यात्रा के वाद श्रीमती गांधी को यह ज्ञात हुआ कि साम्यवादी 
देशों में पहले जिस रूमानियां को चीन का पिछलग्गू माना जाता था उसका 
'मकुकाव बाद में रूस की ओर हो गया बौर श्रव स्थिति यह है कि रूमानियां 
ने रूस और चीन के वीच तटस्थ माव की सी नीति श्रपता रखी है । बुखारेस्ट 
से प्राप्त सूचनाम्रों के श्राधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि चीन 
के प्रति श्रव भी स्नेह माव उसके हृदय में वना हुआ है । किन्तु भ्रब यह तथ्य 
दिन की रोशनी की तरह स्पष्ट है कि चीन श्रपने किसी मी पड़ौसी श्रथवा 
गुट-निरपेक्ष राज्य से दोस्ती कायम नही रख सका | यही नहीं विस्तार की 
उसवने श्राकांक्षा ने प्रायः सभी छोटे वर देशों को सशंक कर दिया है । 
निकट्तम पड़ोसी तो हल्के-हल्के आतंकित मो हो गये हैं। रूमानिया यह 
प्रमी पूरी तरह नहीं मानता कि चीन श्राक्रामक देश है | शायद इस तरह की 
हल्की-गंध मिलने से ही पाकिस्तान के सदर श्रयूव खाँ रूमानियां की यात्रा 
पर गये । उनको यह भ्रांति हो सकती है कि रूमानिया ने मारतीय प्रधान 
मन्‍्त्री का चीन के सम्बन्ध में विश्लेषण नहीं माना, इसलिए उनकी दाल वहां 
गल जायेगी, किन्तु उनका यह ख्याल वालू की दीवार पर श्राधारित है । यह 
तो हो सकता है कि चीन के विरोधी खेमे में रूमानिया शरीक न हो, किन्तु 


वह सा के विरुद्ध पाकिस्तान को प्रक्षय देगा यह समभ में ग्राने वाली बात 
नहीं है । 


पूर्वी योरोप के विभिन्‍न देशों की यात्रा करने के बाद प्रधान मन्त्री 
प। हिंरा पहुंची । वहां २० अवटूबर की रात को लगभग ७५ मिनट तक उन्होंने 
पश्चिमी एशिया के संकट के वारे में वातचीत की। श्रलअ्रहराम पत्र के 
प्रनुमार वार्ता में पांच बातों पर मुख्य रूप से विचार किया गया; वे थीं 
-पश्चिमी एशिया की स्थिति पर राष्ट्र संघ में विचार के समय नीति, 
से संगस्या को हल करने के लिए श्रन्तर्राप्ट्रीय प्रयास, इस मामले में तटस्थ 
देशों, विशेषकर भारत व यूगोसलाविया का कायें, पूर्वी यूरोपीय देशों के 
भ्रपानों से श्रीमती गांधी की वार्ता का परिणाम तथा गुट-निरपेक्षता का 
विरोध करने वाले देशों के दबाव के मुकाबले के लिए गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का 
कार्यश्रम । 
., पश्चिमी एशिया संकट पर भारत ने जो रुख अपनाया है उसका यहां 
जरदरत स्वागत किया जा रहा है। इस वात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि श्ररव 


एप्ट्रों के समधेन में मारत ने जो श्रावाज उठाई है इससे यहां की जनता 
पर्याप्त प्रभावित है । 


प्प्प विदेश नींति 


श्रीमती गांधी फी यात्रा का फल 


पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा करके प्रधानमंत्री श्रीमत्री इंदिरा गांघी 
लौट आयी तो स्व॒भावतः यह प्रश्त उठा कि इस यात्रा में उन्होंने क्या पाया 
श्रथवा देश को उसका क्‍या लाभ मिला ? हो सकता है कि दो और दो चार 
के रूप में यह न बताया जा सके कि उसका कोई ठोस लाभ देश को मिला है, 
परन्तु यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह यात्रा ग्रसफल रही है। पहली 
बात तो यह है कि वे किसी खास उद्देश्य को लेकर इस यात्रा पर नहीं गयी 
थीं जिसकी पूर्ति न होने पर निराशा का अनुभव किया जा सके और दूसरे इस 
प्रकार की जो यात्रायें होती हैं उनमें पारस्परिक हित की श्रनेक बातों पर 
विचार-विमश होता है शौर वे कभी एकदम व्यर्थ नहीं जातीं । 


कम से कम इस यात्रा का एक शोर तो यह लाभ हुम्ना है कि जिन 
देशों-पोलैण्ड, रूमानिया, बलगेरिया, यूगोस्लाविया-में वे गयीं वहां की जनता 
गौर सरकार द्वारा यह अनुमव किया गया कि मारत उनसे अपने मित्रता के 
सम्बन्ध बढ़ाने का बड़ा उत्सुक है और दूसरी ओर यह कि ऐसे प्तर्राष्ट्रीय 
भामलों पर बात-चीत हो सकी जो विश्व शांति के लिए मारी खतर। बने हुए 
हैं । यह सही है कि उनसे मारत को कुछ ऐसा नहीं मिला जिसे उपलब्धि की 
संज्ञा दी जा सके किन्तु यह भी कुछ कम बात नहीं है कि वह यह जान सका 
है कि भारत के साथ संवध बढ़ाने तथा विभिन्न श्र तर्राष्ट्रीय समस्याश्रों के 
संबंध में उनका रुख क्या है । इससे निश्चय ही उनके साथ जहां व्यापारिक 
एवं श्रार्थिक संबंधों के ज्ञेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा वहां यह भी 
जाना जा सकेगा कि विश्व शांति के लिए खतरनाक मुदुदों को सुलकाने की 
मारतीय नीति में वे देश कहां तक उसके साथ हैं । 


जो संयुक्त विज्ञप्तियां इन यात्राओं के बाद प्रकाशित हुई हैं उनसे यह 
स्पष्ट है कि वियतनाम भोर पश्चिमी एशिया की समस्या के हल के संबंध में 
उनमें कोई विशेष मतभेद नहीं है । प्रायः सभी चाहते हैं कि उत्तर वियतनाम 
दर अमरीकी बगवारी बन्द हो । इस संबंध में मारत श्रौर यूगोस्लाविया में 
केवल इतना शभ्रतर है कि जहां पहला यह चाहता है कि अमरीकी बमबारी 
बन्द होने के वाद दूसरी भ्रोर से भी शत्रुतापूर्णा कार्य बंद हो, वहां दूसरा यह 
कहता है कि बिना ठोस प्रस्तावों के ऐसा सम्मव नहीं । जहां तक पश्चिगी 
एशिया का प्रश्न है सव इसराइली फौज की चापसी चाहते हैं। अतर सिर्फ 
इतना है कि भारत तथा इनमें से श्रन्य कुछ देश जहां यह कहते हैं कि इसराइल 
ग्राक्तमणकारी है वहां रूमानिया कहता है कि श्ररवों को भी एकदम दोपमुक्त 
नहीं रखा जा सकता । परमाणु प्रसार विरोव संधि पर हस्ताक्षर की जो बात 
है उसके विपय में कम से कम रूमानिया भारत की तरह ही यह कहता है कि 
उसमें सब देशों के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया गया है और उससे 
उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो सकती । विज्ञप्तियां इन मतभेदों के संबंध में मौत 
है और उनमें मुख्य वल इसी बात पर दिया गया हैं कि सब प्र तर्राष्ट्रीय 
विवादास्पद मामले बिना शक्ति का आराश्नय लिये शांतिपूर्ण ढंग से सुलका लेने 
चाहिए | कुछ भी हो मतैक्य का जो यह रूप है उससे मारत विश्व शांति के 
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लिए खतरनाक मुद्दों को जिस तरह से सुलमाने का प्रयत्त कर रहा है उसे 
वल मिले बिना नहीं रहेगा । 


भारत की मुल्य श्र तर्राष्ट्रीय समस्या चौन 88 पाकिस्तान का खतरा 
है । यह निश्चित है कि इन प्रश्नों पर भी उक्त देशों के नेताओं से बातचीत हुई 
होगी। परन्तु विज्ञप्तियों में उनके संबंध में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि 
जिससे यह लगे कि वे मी उसे खत्तरा समभते हैं । केवल यह कह देने से कि 
सत्र अतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्ण ढंग से सुलका देने चाहिए और एक देश 
को दूसरे की सीमा का सम्मान करना चाहिए यह नहीं समझा जा सकता कि 
भारत को कोई विशेष लाम हुआ हैं | वह तो इतनी झ्राम बात है कि उससे 
जो देश मारत के लिए खतरा वन रहे हैं उतकी कोई सीधी श्रालोचना नहीं 
होती श्रोर उससे यह बिल्कुल पता नहीं चलता कि इस मुद्दे पर वे भारत के 
साथ कहां तक हैं ? फिर हूमानिया तो यह भी नहीं मानता लगता कि चीन 
का जो व्यवहार है उसका कारण अमरीकी बमवर्षा श्रोर दबाव से भिन्न कुछ 
है । उसके इस रुख से लगता है कि वह चीन को विस्तारवादी श्रौर भारत की 
प्रखंटता के लिए खतरा नहीं मानता जबकि इस देश की सरकार ऐसा ही 
गमभती है । उसके प्रधानमंत्री ने समी एशियाई देशों के साथ मैत्री की जो 
वात फही है उससे यह स्पष्ट हो जाता हैं कि चीत श्रौर पाकिस्तान के प्रति 
वे मारत का सीधा साथ देना नहीं चाहते | इस दृष्टि से यह कहा जा सकता 
है कि प्रधानमंत्री की इस बाबा से भारत को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ्ना है। 


जहां तक पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एव आधिक सम्बन्ध बढ़ाने की 
बात है, कहना होगा कि इस यात्रा ने उसमें क(फी योग दिया है । कोई मी 
देश ऐसा नहीं है जिसने यह न प्रकट किया हो कि वह भारत के साथ श्रपना 
व्यापार और उद्योगों में सहयोग बढ़ाना चाहता है) उसके लिए व्यापार 
पौर उद्योग के नये-नये क्षेत्र हूं ढ़ने की बात भी मान ली गयी है । निश्चय ही 
ग्ससे भारत को श्रपने विकास में न केवल विदेशी मुद्रा की वाघा का सामना 
नही करना पड़ गा प्रवितु यह बढ़ता हुप्रा पारस्परिक श्राधिक सम्बन्ध उन्हें 
एक-दूसरे के भोर अधिक निकट लाकर खड़ा कर देगा | 


भारत श्रीर पश्चिम जमंनी 

[एकत्र .ग0 ७/७६( 6७७0शधाए ] 

भारत ओर पश्चिम जमंनी के सांल्कृतिक सम्बन्धों का इतिहाप्त बहुत 

पुराना है। दूसरे विश्व युद्ध में इन सांस्कृतिक धम्बन्धों को जो भ्राधात पहुंचा 

उसव; क्षति-पू्ति करने के लिए आराघुनिक जर्मनी ने बहुत बड़ा योगदान किया 

से समय भारत के प्रायः सभी प्रमुख नगरों में भारत-पश्चिम जर्मती 

गांस्कृतिक केन्द्र ा में मक्स म्यूलर मवनों की स्थापना हो चुकी है जहां 

मन नापा चिखाने के साथ-साथ सांल्कृतिक सहयोग के अ्रेक कार्यक्रम समय- 
समय पर होते हैं। इन सांस्कृतिक कृद्धों में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लि 

नयी दिल्‍ली के मक्स स्वूलर मन में हिन्दी के माध्यम से जन भाण सिखा 

के श्रयोग हाल ही में भारम्म किया है। इसके श्रतिरिक्त साहित्य भर कला 
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के त्षेत्र में सांस्कृतिक समन्वय स्थापित करने में इन मक्स म्यूलर मवनों का 
विशेष योगदान है । उनकी गतिविधियों का उद्देश्य दोनों देशों के सम्बरन्धों का 
अधिकाधिक विस्तार करना होता है । जर्मन विनिमय सेवा श्रकादमी नामक 
एक संस्था छात्रवृत्तियों की व्यवस्था कर साहित्य और संस्कृति के ज्षेत्र में 
दोनों देशों के छात्रों और विद्याध्ययन के इच्छुक व्यक्तियों के श्रादान-प्रदान की 
व्यवस्था करती रहती है और जम॑नी में संस्कृत पांडुलिपियों के भरने 
श्रनुसंघान केन्द्र इस समय कार्य कर रहे हैं। जर्मनी और मारत के जीवन के 
प्रत्येक ज्ञेत्र में निकटता का अपना एक वृहद इतिहास है जो एक बड़े ग्रंथ का 
विषय बन सकता है । 


यह संतोष की बात है कि श्राधुनिक पश्चिम जमेंनी ने इस इतिहास 
की उपेक्षा नहीं की और झ्राज भी वह इस इतिहास की रक्षा श्लौर उसके 
पृष्ठों को उज्जवल बनाने के लिए प्रयत्नशील है । 


भारत के कृषि विकास में पश्चिम जमेनी की विद्येष रुचि प्रारम्म से 
ही रही । इसका प्रमुख कारण यह है कि पश्चिम जम॑ंनी के वर्तमान राष्ट्रपति 
हैनरी शुलयुवके स्वयं एक कृषि विशेषज्ञ है श्ौर क्षषि प्रधान देश होने के 
नाते मारत के कृषि विकास में उनकी रुचि प्रारम्म से ही रही । डा. कीसिंगर 
को वर्तमान राष्ट्रपति की इस रुचि से मारत के लिए विकास नीति का निर्माण 
करने के लिए अत्यधिक सहायता मिली श्र पश्चिम जमंत्री का वर्तेमान 
महान सम्मिलन इस प्रश्न पर सबसे श्रधिक सहमत था कि मारत के विकास 
के लिए जिन योजना कार्यो का समारम्भ किया जा चुका है उनकी प्रगति 
के साथ-साथ कुछ नये योजना कार्यों का सूत्रपात भी पभ्रवश्य ही किया जाना 
चाहिए | इस नीति के अनुसार मद्रास के नीलगिरी जिले में, हिमाचल प्रदेश 
भें मण्डी जिले जैसा मारत-जर्मन संयुक्त विकास कार्यक्रम हाल में ही शुरू 
किया गया जिसके परिणाम मण्डी जिले के मारत-पश्चिम जर्मनी संयुक्त योजना 
विकास जैसी ही संतोषप्रद होंगे। 


पश्चिम जमंनी की श्रार्थिक सहायता सदा से ही भारतीय समस्याश्रों 
को समभकने के सन्दर्म में रही है और औद्योगिक एवं तकनीकी ज्षेत्र में मारत 
को विदेशी मुद्रा सम्वन्बी कठिनाइयों का हल करने के लिए जिस प्रकार की 
मदद की जरूरत थी बह उसे बोन से ही मिली । निर्धारित योजना कार्यक्रम के 
लिए सहायता के अलावा पश्चिम जमंनी की प्रतिवर्ष की श्राथिक सहायता में 
इस बात की छूट रही कि वह इस सहायता का अ्रधिकांश भाग श्रपने ऐसे 
योजना कार्यों में मी खर्च कर सकता जिनका उल्लेख पश्चिम जमंनी के साथ 
भारत में ऋण समभोते में नहीं है । 


निर्यात के ज्षेत्र में पश्चिम जर्मनी ने विशेष प्रकार की ऐसी सुविवायें 
भारत को उपलब्ध करायी हैं जिनसे मारत के माल की पश्चिम जमेनी में 
आअधिकाधिक खपत होने के साथ-साथ ऋणों की श्रद्ायगी में सहायता मिले | 
समय-समय पर पश्चिम-जर्मनी के विश्व ब्लौदयोगिक मेलों में भारत का 
सफलतापूर्वक सम्मिलित होना इस बात का उदाहरण है कि यूरोप के श्रन्य 
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देशों में मारत के माल की लोकप्रियता को बढ़ाने में पश्चिम जर्मनी सहायक 
ही रहा है । भारत के उपप्रवानमंत्री श्री मोरारजी देसाई की हाल की पश्चिम 
जमंनी यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य जिस महत्वपूर्णा समझौते पर 
हस्ताक्षर हुए थे, उसमें मारत की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर 
करने के लिए सबसे प्रधिक व्यवस्था थी । 


मारत की झ्राथिक सहायता सम्बन्धी समस्याश्रों के प्रति पश्चिम 
जमंनी में बहुत अधिक सदुमावना नहीं है तो इसका कारण शरण ज्षेत्र में जमेन्री 
की अ्रपनी कुछ कठिनाव्यां हैं जिनको समभे विना दोनों देशों के संबंधों की तह 
में नहीं जाया जा सकता । डा० एरहाई के वाद डा० कीसिंगर सत्तारूढ़ हुए 
यो जमंनी के प्रयं-जगत में मंदी का दोर-दौरा शुरू हो गया । ऐसी स्थिति में 
स्वामाविक्र था कि इसके श्राथिक-सहायता-कार्यक्रम में कटौती होती किंतु 
दीसिंगर-मंत्रिमंडल के प्रायः सव सदस्य कम से कम इस बात पर तो सहमत 
थे ही कि पश्चिम जमंसी की अपनी आधिक कठिनाइणं चाहे कितनी ही हों 
विकासशील देशों की सहायता की जिस नीति का निर्माण डा. कीसिगर के 
पर्वाधिकारियों ने किया था उसका निरंतर अनुसरण करते रहता चाहिए । 
मंश्रिमण्दल के इस निर्णय में डा. कीसिंगर का महत्वपूर्ण हाथ था और 
विकासशील देधों में मारत को सर्वाधिक महत्व देने वाले भी वे ही थे । 


डॉ० कीसिंगर की भारत यात्रा 
पश्चिम जमंनी के प्रधान मंत्री डॉ० कीसिंगर २० नवम्बर, १६६७ 
को सुबह दो दिन की राजकीय यात्रा पर भारत पधारे। श्रीमती गांधी ने 
उनया सथागत करते हुए कहा कि पश्चिम जर्मनी के किसी प्रथन मंत्री की 
गाए पहली भारत यात्रा है जिससे निश्चय ही दोनों देशों के सम्बन्ध दृढ़ होंगे । 
'रीमनी गांधी ने कहा कि डा० कौीसिंगर का दृष्टिकोण उदार है तथा वे 
प्रगतिशील व्यक्ति है। भारत के वे मित्र हैँ । हमारे देश के सामने अनेकों 
समस्याएं *, जिनमें से कुछ मनुष्य द्वारा निर्मित हैं तथा कुछ प्रकृति की देन । 
हयनी समसखात्रों के हल में हमें मित्र देशों से, जिनमें पश्चिम जमंनी भी है 
पाधिए मदद मिली है। जम॑नी के प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा हमारे 
मम्दन्धों की वृद्धि में एक नयी कड़ी होगी । मारत-जर्मन सहयोग बढ़ेगा । 


शा, कीमसिगर ने अभ्रपने मापण में श्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व की 
सराहना की और कटा कि उन्होंने भारत ही नहीं, सारे संसार को नेतिक 
पाफत दो । वे नारत के विचारों के प्रवल पोपक थे । हमारे दोनों देशों का 
भग्बन्ध जमंनी के विभाजन से पहले ही निकटतम रहा है । भारत और 
ऊमनी -£ बीच सांस्कृतिक तथा प्लाथिक सम्बन्ध बना हुआ है। हमारा 
राजनीतिक सम्बन्ध श्रापप्ती विश्वास तथा प्रजातन्त्र, शांति श्ौर न्याय 
क। भावना पर आ्राघारित है । दोनों प्रधान मंत्रियों ने अपनी वातचीत को 
महत्वपृर्य दताया तथा ग्राण्ा व्यक्त की कि उससे सम्बन्ध बढ़ंगे । 


डा. कोसिंगर ने कहा कि बाज के युग में जव अनेकों खतरे न कट 
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हैं, हमें शान्ति के तत्वों को सबल बनाना होगा । हम यहां की कठिनाइयों के 
हल के तरीके से अपने विभाजित देश की समस्याओं के हल के वारे में कुछ 
सीखने प्राये हैं। इस महान प्रजातान्त्रिक देश की मित्रता को हम बहुत महत्व 
देते हैं। भारत अन्तर्राष्ट्रीय सदुमाव की वृद्धि में सदा से योग देता श्राया है । 
हम मारत के साथ निकटतम सम्बन्ध बनागे रखने के इच्छुक हैं । 


डा. कुटे ग्यार्ज कीसिंगर की यात्रा का महत्व इसी बात से आंका जा 
सकता है कि वे भारत श्राने वाले प्रथम जर्मन चांसलर हैं| लेकिन वे 
पहले मी मारत आ चुके हैं, १९५६में और फिर १९६५ में । वह इस देश के 
स्वातंत्र्य संग्राम से मलिमांति परिचित हैं शभ्रौर यहां की समस्याओों तथा इस 
देश की जनता की महत्वाकांक्षात्रों का उन्हें ज्ञान है । उनकी यात्रा से दोनों 
देशों के मध्य भ्राथिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध तो दृढ़ होंगे ही, यह भी श्राशा 
की जानी चाहिए कि जो कुछ भ्रांतियां हैं वे भी दूर होंगी तथा मारत के 
प्रति पश्चिम जमेनी का रुख अधिक सहानुभूति पूर्णो होगा । 


डा. कीसिंगर ने अपनी सब्‌ ६५ की भारत-यात्रा के दौरान भारत 
के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योजना का सुझाव दिया था जो संयोगवश 
उनकी इस यात्रा के दौरान कार्यरूप ले रही है| मद्रास के मारतीय तकनीकी 
संस्थान में कारीगरों के प्रशिक्षण के लिए इस योजना का के लिए डा. 
कीसिंगर ने भ्रपनी पिछली मारत यात्रा के दौरान ही श्राथिक सहायता का 
प्रस्ताव किया था श्रौर आज जबकि वे पश्चिमी जर्मनी के चांसलर के रूप 
में मारत आये हैं, श्रपने इस प्रस्ताव का मूर्त रूप देखकर उनका प्रसन्‍्त्र होना 
स्वाभाविक ही है । 


पश्चिम जमंनी के प्रधानमन्त्री की दो दिन की भारत-यात्रा, उनके 
अनुसार भी श्रत्यन्त सफल रही है | श्रीमती गांधी और श्री कीसिंगर की संयुक्त 
विज्ञप्ति में यह कहा गया है 7 दोनों देशों में श्रधिकाधिक सहयोग बढ़ेगा । 
सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीक के क्षेत्र में दोनों देश वर्तमान व्यवस्था 
से और श्रागे बढ़ेगे श्र निकट भविष्य में ही एक सांस्कृतिक करार किया 
जायग', | इसके अलावा भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध, भारत-चीन सीमा विवाद 
तथा परमाणु विस्तार विरोध संधि पर भारतीय दृष्टिकोर को जमंन-चांसलर 
ने मलीमांति समझा है। विज्ञप्ति में यह मी कहा गया है कि पूर्ण यूरोपीय 
देशों के साथ पश्चिम जर्मनी अपने सम्बन्ध सुधारना चाहता है श्रौर दोनों 
प्रधान मन्त्रियों ने यह श्राशा भी व्यक्त की कि पूर्व और पश्चिम जर्मती का 
एकीकरण शान्तिपूर्ण तथा लोकतन्त्री ढंग से हो सकेगा। 


संयुक्त विज्ञप्ति के श्रलावा श्री कीसिंगर ने एक प्रेस सम्मेलन में भी 
अपने विचार प्रकट किये । वास्तव में पश्चिम जमनी ने भारत को आर्थिक 
तथा श्रन्य सहयोग प्रदान किया है और जैसाकि श्री कीसिंगर ने स्वयं कहा है 
कि भविष्य में परमाणुशक्ति के णांतिकालीन प्रयोगों में दोनों देशों में श्रीर मी 
सहयोग बढ़ सकता है । किन्तु एक वात जो मारतीय जनमानप्त की समझ में 
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नहीं आती वह है पश्चिम जर्मनी की पाकिस्तान को सैनिक सहायता । चांसलर 
ने कहा किये ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे मारत श्रौर पाकिस्तान 
के सम्बन्धों को हानि पहुंचे। सच तो यह है कि अगर पाकिस्तान के पास 
लड़ादु विमान श्रौर टंके मारी संख्या में न पहुंचे तो वह मारत पर अ्राक्रमण 
झरने हे मंसूवे नहीं बांध सकता । चहे श्री कीर्सिंगर की यह बात सच हो कि 
उन्होंने सीधे ढंग से पाकिस्तान को हथियार नहीं दिये किन्तु यह मी सत्य है 
कि उनके दिये हुए लड़ाकू विमान ईरान की मार्फत पाकिस्तान पहुंचे । श्र 
बह बात ऐसी नहीं है जिसे ग्रासानी मे समझा जा सके । श्री कीसिंगर ने 
यह भन्‍ोसा टिया है कि भविष्य में वे और मी ऐसी सावधानी बरतेंगे जिससे 
धस उपमहाद्वीप में जमंन हथियार न पहुंच सकें। यदि उनकी बात पूरी हुई 
ते पश्चिम जर्मनी के प्रति जो थोड़ा बहुत रोप भारतीय जनता में है वह दूर 
हो सकता है । 


भारत ने पश्चिम जर्मनी से हथियार प्राप्त करमे के लिए कभी भी 
याचना नहीं की, और ने सम्मवतः ऐसा भ्रवसर ही आयेगा किन्तु पाकिस्तान 
पेनन्केन प्रकारेगा हथियार पाने की पेशकश करेगा । पश्चिम जमनी में निजी 
फर्मो द्वारा भी शस्प्रास्त्र बेचा जाता है या यों कहें कि ग्रगर कोई निजी फर्म 
किस! को हमियार बेच दे तो पश्चिम जर्मम सरकार यह कह कर बस कर 
गकनी है कि उसका उस पर बस नहीं । किन्तु ऐसा होने पर भारत को तो 
पटिनाई में पड़ना ही पड़ेगा | यदि पश्चिम जर्मनी के नेता वास्तव में भारत 
उपमहाद्रीप में शान्ति चाहते हैं और तनाव वाले क्षेत्रों को हथियार देने को 
उनवीे नीति नहीं है तो फिर यह कठिन नहीं होता चाहिए कि किसी भी 
प्रदार पाविरतान को हथियार न पहुंच सकें । 


पश्मीर के सम्बन्ध में जैसा फि श्री कीिंगर ने विदेश यात्रा पर 
रयाना होने से पहले कहा था कि उनका देश सझती के साथ तटस्थ रहेगा, 
टीगः भी है पश्चिम जमंनी भारत की दोस्ती के लिए पाकिस्तान से दुश्मनी क्‍यों 
गोल ले, किम्तु यदि कश्मीर के प्रश्न पर उन्हें मारत का दाबा उचित मालूम 
रत है तो एक हिलेपी की तरह प्रपने पाकिस्तानी मित्रों से जिनसे वे श्रपनी 
एस विदेश यात्रा के दौरान मुलाकात करने वाले हैं, यह बता देता चाहिए कि 
उन; हित में यह नहीं है कि वे बार-बार कश्मीर पर हमला करें | ऐसा 
पएने से दोस्तो में कोई ग्रन्तर नहीं पड़ सकता । 


मंयुक्त विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है और इसी बात को अपने 
प्र ग-सम्मेलन में श्री फीसिंगर ने दोहराया कि पूर्व जमंनी के साथ एकीकरण 
व: लिए वह बातचीत करने के लिए तैयार हैं शौर किसी भी दणा में किसी 
प्रवार वी हिसात्मक कारंवाई में रत नहीं होना चाहते | पूर्व यूरोपीय देशों 
दे भाप धोरे-पौरे वे प्रयने सम्दन्ध सामान्य करते जा रहे हैं। सोवियत संघ 
पोर हूमानिया के साथ उनके राजनणिक सम्बन्ध स्थापित हैं। इन दोनों 
देशों के साथ पूर्व जमंती के राजनयिक तथा मैत्री सम्बन्ध भी हैं | इसका अर्थ 
पह हुग्ना कि पश्चिम जर्मनी को ऐसे देशों से सम्बन्ध स्थापित करने में कोई 
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एतराज नहीं जिनके सम्बन्ध पूर्व जमंनी से हैं। लेकिन भारत ग्रथवा कोई 
ग्रन्य देश पूर्व जमं नी को यदि मान्यता देता है तो पश्चिम जमेनी इसे अ्रमैत्रीपूर्ण 
कदम कहता है, उनकी यह बात गले के नीचे नहीं उतरती ॥ उनकी यह बात 
मी समझ में नहीं भ्राती कि वह मारत और पाकिस्तान को तो समान स्तर 
समभते हैं किन्तु मारत से यह भ्रत्याशा करते है कि पूर्व और पश्चिम जमंनी 
में समानता न रखे अपितु परश्चिम जमनी को ही जर्मन राष्ट्र का 
प्रतिनिधि माने । क 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी ही कुछ विरोधामास वाली नीतियां 
सामान्य जन को यह सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि राजनयिक सम्बन्धों 
का आधार मेत्री आदि कुछ क्‍यों न कहा जाय, पर उसकी जड़ में देशों की 
भ्रपनी शक्ति श्रौर परिस्थितियां बहुत बड़ी सच्चाई हैं । 


इस निर्णय से कि हर साल मारत और पश्चिम जमंनी की सरकारों 
के मन्त्री श्रथवा उनके प्रतिनिधि बोन और नयी दिल्ली में क्रमश: मिला 
करेंगे, दोनों देशों के सम्बन्ध गौर मी दृढ़ होंगे। इससे यह भी प्रकट होता 
है कि दोनों ओर से सहयोग का क्षेत्र बढ़ाने की इच्छा है । 


भारत शोर पश्चिम एशिया 
(पातांत्र शरात ७/९५। 898) 


अरव-इजरायल युद्ध के बाद से भारत निरन्तर इस वात पर जोर 
देता रहा हैं कि इजरायल की फौजें विजित प्रदेश से वापस हों । यह बात 
न केवल संयुक्त राष्ट्र संघीय. घोषणापत्र के अनुकल है, श्रपितु उसके साथ वे 
सब देश हैं, जो ईमानदारी के साथ शान्ति श्रोर न्याय में विश्वास करते 
हैं । दुर्माग्य यह है कि इजरायल इसे नहीं मानता । वह कहता है कि वह 
इस मामले में झ्ररव देशों से भश्रलग-भ्रलग बातचीत श्रौर समभौते के लिए 
तैयार है । उसे यह आशंका है कि यदि वह अपनी फौजें ४ जून की स्थिति 
पर हटा लेगा, तो वह श्ररवों से जो कुछ चाहता है, उसे मनवाने का मार्ग 
कठिन हो जायगा । उसका यह रुयाल है कि कब्जा रहते तो यह सम्मव भी है 
कि यरूशलम पवित्र शहर बना दिया जाय और मिस्र की श्रोर से युद्ध की 
स्थिति खत्म करके उसकी सत्ता को स्वीकार कर लिया जाय, पर बाद में यह 
इतना सरल नहीं होगा । इसके श्रलावा उसके दिमाग में यह भी हो सकता है 
कि कोई समभोीता होने से पहले मिस्र को उकसा कर विजित प्रदेश में श्रपनी 
स्थिति को और मजबूत वना लिया जाय । अभी हाल में जो कुछ हुआ है, वह 
उसी का श्रद्ध मालूम होता है। कुछ भी हो, ऐसा रहते पश्चिमी एशिया के 
इस संकट का कोई शान्तिपूर्णा हल नहीं निकल सकता । 


भारत इस त््षेत्र में शान्ति के लिए बहुत चिन्तित है। यह चिन्ता 
इसलिए तो है ही कि इस ज्षेत्र में लड़ाई की चिगारी व्यापक युद्ध का रूप 
भारण कर सकती है, स्वेज नहर के बन्द रहने से मी उसे नुकसान पहुँच रहा 
है। वह तमी खुल सकती है, जब भ्ररव-इजरायल में समझौता हो नाय । इसके 
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लिए भारत की और से सुरक्षा परियद में पेश करने के उ्द श्य से एक प्रस्ताव 
वी मरुपरेखा तैयार की गई है। उसमें जहां यह कहा गया है कि पश्चिमी 
एप्िया में समभौते के लिए संयुक्त राष्ट्र संघीय महासचिव का एक प्रतिनिधि 
प्रजा जाए, वहां उसके प्रधिकार ज्षेत्र में सात मुद्दों पर बातचीत भी रखी 
है। इजरायली सेना की ४ जून की स्थिति पर वापसी, ४६ के सन्वि- 
ममभीतों की मजबूती, सब सम्बद्ध पक्षों हारा प्रादेशिक भ्रखण्डता का स्वीकार, 
शक्ति के बल पर दूसरे के प्रदेश पर कब्जा ते जमाये रखने, इजरायल समेतत 
सबके लिए स्वेज नहर खोलने और शरणार्थी समस्या के हल के लिए जोर 
देने की उसमें हिंदायत की गई है । 


. भारत सरकार की प्रस्त्र देशों के प्रति सहानुभूति की भारत में 
ग्रालोचना बूद्धि पर है ! कुछ एक च्चेत्रों में यह भी मांग की जा रही है कि 
इजरायल को कूटनीतिक मान्यता प्रदान की जाय । 


श्री स्वरशमिह का कहना है कि यदि अरब क्षेत्र से सेनाओें वापस बुलाने 
तथा समस्त राण्यों की अ्खण्डता व सुरक्षा की गारंटी के बारे में ग्राम 
समभोीता हो जाय, तो श्रन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग जैसे महत्वपूर्ण मामलों का भी 
समुचित हल तिकल सकता है, जो कि न केवल सम्बन्धित पक्षों के लिए अ्रपितु 
सभी राष्ट्रों के लिए महत्वपूर्ण हे । 

श्समें संदेह नहीं कि फिलिस्तीन का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है तथा 


पश्चिम एशिया में सामान्य हालत पैदा करने के लिए उसका संतोपजन्क हल 
जश्ग ४। 


,... 'र्चिम एणिया की स्थिति ऐसी है, जहां सभी सम्बन्धित पक्ष राष्ट्र 
मेंध के सदस्य है । इसलिए इस समस्या का हल राष्ट्र संघ में निकलना ही 
घाहिए । सब देश समस्या के इस पहल पर जोर दे रहे हैं । 


उसने वहा कि हमारा तात्कालिक उद्देश्य यह होना चाहिए कि 
पर्य राष्ट्र पेः क्षेत्र से विदेशी सेनायें हट जायें | शान्ति को स्थायी बनाने के 
लिए भी फुछ कदम उठाने होंगे । 


हु भारतीय कूटनीतिज्न मिल्नियों, इराकियों, सीरियाइयों तथा अन्य भ्ररवरों 
हे ऐ! पा वार रहे हैं कि शौर अ्रधिक धनराशि गंवाने से बचते के 
थे! उन्‍हें पश्चिमी देशों के साथ मेल-मिलाप कर लेना चाहिए । 


आल निःसंदेह णूटनीतिकाः सम्बन्ध पुनः स्थापित करने का काम राष्ट्रीम 
रा गगन की वलि देकर नहीं किया जाना चाहिए । इस वात के कई प्रमाण 
मल हू क्वि एम सलाह को ग्रर6 देशों के नेतागण मानते की प्रवृत्ति में हैं । 


32020 देगों के पाध पश्चिमी देशों का समझौता कराने में मदद देनेके 
के हा हे एत रारयार क्षे ध्रातुर होने का एक बड़ा कारण यह है क्कि भारत 
58 । शापिडद वटिताहयों का रह-रह कर ख्याल ग्राता है | स्वेज नहर 


ही 


आर कर ब3 विदेओं से मंगाये जाने वाले माल पर अधिकाबिक 
पा प्ट रहा हैं। मारत की पंचत्रवर्दीय योजना के जो भाग 
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अभी पूरे होने हैं उक्त मार्ग-व्यय के कारण उनके मार्ग में मारी बाघा प्रा 
रही है। 

मारत सरकार ने अपने कूटनीतिज्ञों को यह निर्देश दिया है कि वे एक 
समभौता कराने तथा पश्चिमी एशिया की समस्या को खत्म कराने के लिए 
संयुक्त राष्ट्र संघ में श्रन्य अफ्र शियाई प्रतिनिधि के साथ मिल कर काम करें। 


इस कार्य में उसका मुख्य साथी है यूगोस्लाविया । यूगोस्लाविया ने 
इस वस्तुस्थिति को समझ लिया है कि यदि भ्ररव देश पश्चिमी देशों के साथ 
भ्पने कूटनीतिक सम्बन्ध पुनः स्थापित करने को तैयार नहीं है, तो इजरायलियों 
को मिल्तनियों के साथ मेल-मिलाप करने को मनाने या बाधित करने की शायद 
संमावना नहीं है । 

वास्तव में मारत और यूगोस्लाविया अब यह महसूस करते हैं कि इस 
समस्या का कोई हल ढूढ़ निकालने में श्रमरीका, सोवियत संघ, ब्रिटेन ग्रौर 
फ्रांस इन चारों देशों को कँसैे शामिल किया जाय | यूगरोसलाविया को 
स्थभावत: झपनी शान्ति सम्बन्धी योजना अधिक पसन्द है। इस योजना के 
अ्रनुसा र उक्त चारों बड़े देश श्रौर सुरक्षा परिषद मध्य-पूर्व के प्रत्येक देश 
के प्रदेशों की हदों का आएवासन देंगे । 


इससे यह भ्रााश्वासन मिलेगा कि न इजरायल के प्रदेश को श्ररव कभी 
छीनेंगे न इजरायल अरबियों के किसी प्रदेश पर हमला करेगा । यूगोसलाविया 
की दृष्टि में इजरायल इस समय जो श्ररव देशों से सीघी बातचीत की मांग 
कर रहा है, उसकी श्रमी व्यवस्था करने का समय नहीं है । नासिर की हुकूमत, 
हाल की लड़ाई में श्रपती पराजय से जिसकी जड़े हिल गयी हैं, विजयी 
इजरायल के साथ बैठकर शायद सीघी बातचीत नहीं कर सकेगी । यह भी 
स्पष्ट हैं कि कोई अरब नेता इजरायलियों के साथ मित्रों की तरह बैठकर 
बातचीत नही कर सकता है। 


इसी वीच नई दिल्‍ली तथा अन्य ग्रफ़ो-एशियाई राजघानियों में यह 
मावना जोर पकड़ती जा रही है कि इजरायली जनरलों व मंत्रियों पर यदि 
क्सी देश का प्रमाव है, तो वह्द है श्रमरीका । लेकिन अमरीकी श्रमी तक 
इस मामले में न जाने क्‍यों खामोश हैं । मारत का यह दृष्टिकोण है कि 
प्रमरीकियों को इजरायल से स्वेज नहर का पश्चचमी तट खाली कराने के लिए 
प्रेरित करना झ्ावश्यक है । लेकिन वाशिगटन में किसी भी ग्ररव देश के 
राजदूत के श्रमाव में श्रमरीका पर उक्त बात के लिए दबाव डालता 
कठिन है । 
ग्ररव देशों तथा इसरायल के मध्य इसरायल द्वारा अधिकृत प्रदेश केबारे 
जे भारत ने माली और नाइजीरिया द्वारा समर्थित जे; प्रस्ताव रखा है, उसमें 
मआरतीय विदेश नीति वे! समी पारस्परिक तत्व विद्यमान हैं, फिर भी सुरक्षा 
पन्धिद के रुख से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये सिद्धान्त अतिष्ठित होंगे । 
प्रस्ताव में यह कहा गया है कि इसरायल चार जून की सीमा रेखा तक वापस 
डट जाय । साथ ही यह भी मांग की गयी है कि सम्बन्धित वक्ष सिद्धान्तत: 


नीति 


भारत की विदेश 


यह स्वीकार कर ले कि इसरादल को स्वार्धीनत्ा 


एवं ज्ञेत्रीय 


स्स 
्ि् 


कक डी» 4 टी घ्त्ता 
सावेंमौम उत्त 
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की प्रतिप्ठा की जाय । बमरीका के प्रतिनिधि श्री गोल्डदवर्ग ने इस विवाद को 


स्न्फ्र्व यथा. 


प्र उसस यह 


समाप्त करने के लिए जो 
कि अमरीका इसरावल के पीछे हटसे दे पूर्व 


॥० की लिमस्य 
का द्राश्वासन देने के लिए एक विनन्यीकृत 


यह चाहता 





5. 
ह्‌ क्तिउस 
है छ्त्र देर अअनकनानओ दिया जल पल 
त्र निर्धारित कर दिया जाः 


प्रत्तेध्चनित £> होता दा 
तिध्चानत हाता ८ 


गो] 





इसरायल इन प्रस्तावों क्ले सममने पाने भी पीछे हव्ने को दैयार नहीं 
'सरायल इन अक्तावा के ससम्झन आन पर भा पाद्ध हृव्च का द्वार नहा । 
छत तक सरेक्षा रिफद्ध बट हक 'अन्क म-.2म0 “ मिज 8» टआ, जाता ०४० क्रा घ्र्झ्न की 0-4 आकभ बको न 
हा ठक सुरक्षा 5रपद म इत्तदाइल के समदक राच|ष्ट्रा का प्रश्त ह, वे सद्धक्त 
अरव ग्पराज्य के मित्र नहां | इसरायल द्वारा रक्षा क नाम पर आरऋक्ूत्त 


पु 


प्रद्षा का न छाड़यच का हकाग्रहू इसा समथन सत 








जाय ॥ 

















जाइन के शाह हुततन न, जा 
जाफः कहा डे (“अल इस वननपम्काम्जा-ममक, ब्ः 
यहू कहा हूँ कि इतप्त समस्या का 
लेकित उनकी आाश्ा के दिपरीत दि 
होता ऊँ 
देता ह। 





प्र 











जऊदह्य तक इसरायल द्वारा ह्ाचझे 
प्रकट होना जल डी गये है इस उेत्र 
बेड हादा उल हा गय हूं कि इस क्षेद्र 
झ्सफे हि प्म्स्द ली जल... 
टसक लए सम्नव न हां सकगा | इस 


) 





इसरायल का झधिकार है 
दल का द्वावक्ार हू 


अरव गगनःज्य, 


है कक १] 
ड़ 


/7॥ 


नं, 
आरम्म हा गया 
पद 


[॥ 
भृन्देज् पर इसरा 


र््ट 








3 20020. 2: इससे ०. र ८८८5 
हा हुका हू । इससे पृष इसरायल में केवल 
आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होने 
अ्रव इसरायल के अन्दर तेलञ्रदीव और हैफा 
जोर पकड़ रहे हैं । यह स्पष्ठ है कि नदी 

के मूल भरव निवाप्तियों के सात मिल कर 
कर रहे हैं। २५ दाख की झाबादी के 
को पुलिस तथा सेना के योर से झात्तन में रखदा 
इन विरोधियों और जातंकवादियों को 


५7 
3 
८५ 


















ह्प विदेश नींति 


नरन्तर प्राप्त होता रहेगा, जिसके रहते इसरायल के निवासियों को कभी 
भी चुन की नींद सोने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता । 


ऐसा नहीं कि इसरायल को इस कठिन भविष्य की पूर्व कल्पता न 
हो, फिर भी वह पीछे नहीं हटना चाहता । इसका एक्रमात्र कारण यह हे कि 
चारों तरफ से अरब देशों द्वारा घिरे होने के कारण वह अपने अस्तित्व को 
सुरक्षित नहीं पाता । २५ लाख की आबादी के इसराइल का क्षेत्रफल केवल 
ग्राठ हजार वर्गमील है, जो कि भूतान के त्षेत्रफल से भ्राघा होता है और 
इसकी आवादी दिल्‍ली की झाबादी से भी कम है। उसके तीन तरफ घिरे 
हुए प्ररव राज्यों का क्षेत्रफल पांचलाख वर्गमील है। वह यह श्राश्वासन 
अवश्य चाहेगा कि इस समय इस विवाद का जो निर्णाय हो, उससे इसराइल 
को शक्तिशाली अरब राज्यों के सम्मावित ग्राक्रमण से हमेशा के लिए नजात 
मिल जाय । मारतीय प्रस्ताव में जो प्राश्वासन सन्निहित हैं, उनका ग्राधार 
केवल पिछला श्ररव-इसराइयल युद्ध ही है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि 
पिछले बीस वर्षों से अरब राज्यों ने इसराइल-विरोधी जो रवैया अभ्रष्ठियार 
किया, वह मविष्य में पृ रूपेणा परिवर्तित हो जाय । अधिक शक्तिशाली होते 
हुए अरब राज्यों की प्रोर से भी ऐसा झाश्वासव आना चाहिए । यह सावोग 
की वात है कि इस युद्ध में विजय श्री इसरायल को मिली, लेकिन यदि पुत्र 
का परिणाम इसके विपरीत होता, तो क्या मारत फिर मी अरब राज्यों का 
समर्थन करता ? 


भारतीय विदेशनीति का मूल्यांकन 
[अजाप्रशाणा ० पातवांब5 707थंह्ा ?०॥९१ | 


किसी भी विदेश नीति के मूल्यांकन का सही मापदण्ड होता है उप्तके 
परिणामों की सफल अ्रथवा विफल प्रकृति । एक देश की विदेश नीति उसके 
वास्तविक परिणामों से ही जानी जाती है | कहा गया है कि पंचशील, सह- 
श्रस्तित्व, विश्व शान्ति, न्याय, श्रसंलग्गता श्रादि श्रादर्शों एवं व्यवहारों के 
हरे मारतीय विदेशनीति को तब तक श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता जब तक 
कि यह मालूम न कर लिया जाय कि इसने देश के सम्मान और स्वतत्पतता 
को बढ़ाने का प्रयास किया है मयवा नहीं । मारत की विदेशनीति के बारे में 
पण्डित नेहरू ने एक बार कहा था कि “यद्यपि यह एक आत्म-प्रशंसा है किन्तु 
तो भी में यह कहूगा कि हमारी विदेशतीति संसार में मारत का सम्मान 
बढ़ाने में प्रमुख तत्व रही है । 

मारत को विदेशनीति का मूल्यांकन करते समय कुछ मादण्ड्रों से 

काम लिया जा सकता है। ये मापदण्ड मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं-- 
१, एक श्रादर्श के रूप में 
मारतीय विदेशनीति ने उन देंगों के सम्मुख एक पश्रादर्श प्रस्तुत किया 


जो अपनी स्वतस्त्रता एवं सुरक्षा को बनाये रखना चाहते हैं । श्रतक विचार से 
हू कहना है कि वर्मा के युनु तथा ब्ररव्र गणराज्य के कनेल नाप्रिर ने 


मारत की विदेश नीति ६६ 


तटस्थता एवं श्रसंलग्तनता का पाठ नई दिल्‍ली में पढ़ा था। यह विदेशनीति 
कई राप्ट्रों द्वारा अपनाई गई है । भ्ररव गणराज्य के प्रो० मक्‍सूद ने विश्व- 
विद्यालय के राजनी ति-शास्त्र विभाग, जयपुर में बोलते हुए यह स्वीकार किया 
था कि भारत असंलग्न देशों का मार्ग-दर्शक रहा है तथा इससे हमने प्रेरणा 
ग्रहण की है। मारतीय नीति की ईमानदारी तथा संगठित रूप के कारण 
इसने अ्रनेक अ्रभुयायी बना लिये। 


२. राष्ट्रीय हित का साधक 


प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने एक बार कहा था “कि विदेशवीति के संच।लन 

की कला इस वात में है कि यह खोजा जाय कि देश के लिए सबसे उपयोगी 

बया चीज है । देश के हित के साधन के रूप में यदि विदेशनीति को लिया 

जाय तो यह काफी ह॒द तक सफल रही है | असंलग्नता को नीति अपनाने के 

वाद ही यह सम्मव हो सका है कि दोनों ही गुटों ने भारत को आ्राथिक एवं 
तकनीकी सहायता पूरी शक्ति से दी है । 

३. विश्व में शांति की स्थापना 


विदेशनीति का श्राधार विश्व शान्ति था किन्तु क्या इसने वास्तव में 
दूसरे राष्ट्रों के साथ न्याय से काम लिया है, उनके श्रापत्ती सम्बन्धों में सत्य 
एवं घांति की स्थापना की है । सारत की विदेशनीति ने राष्ट्रों के श्रापसी 
मनमुटाव को भी कम किया है अ्रथवा नही ? कुछ विद्वानों का मत है कि 
इस सम्बन्ध में हम प्राय: अपने आपके बारे में बहुत ऊची धारणा बना लेते 
हैं, गलत रूप से जांचते हैं तथा निराधार नैतिक श्रादर्शो की जगत को शिक्षा 
देते हैँ | सच तो यह है कि भारत के पंचशील, सहमग्रस्तित्व भ्रादि श्रादर्शों को 
विश्व के देशों की उपेक्षा ही अ्रधिक प्राप्त हुई है । जहां कहीं भी भारत के 
शान्ति प्रयासों को सफलता प्राप्त हुई उसके अन्य अनेक कारण थे, भारतीय 
सहयोग उनमें से ही एक था यह एकमात्र कारण न था । 


४. मित्रों की भ्रभिवृद्धि 


एक मापदण्ड यह भी है कि अगर हम जातना चाहें कि भारतीय विदेश 
नोति कितनी सफल रही है तो यह खोजें कि इस नीति से भारत के कितने 
नये मित्र बने हैं। पर्यवेक्षकों का मत है कि भारत के सच्चे मित्र नहीं हैं । 
इसने दोनों गुटों से श्रलग रह कर तथा दोनों के साथ मित्रता बढ़ाने के प्रयास 
में दोनों के दिलों में संदेह की स्थापना की है । इस संदेह के कारण साम्यवादी 
देश मारत को छिपा पू जीपति देश कहते हैं. तथ्रा पश्चिमी राष्ट्र इसे समाज- 
वादी कहते हैं । किसी समस्या पर इप्की नीतियों के कारण स्थिति प्राय: 
भोौर भी 0 हो जाती है । कहा जाता है क्रि भारत का ऐसा कोई भी 
मित्र नहीं है जिस पर कि वह संकट कःल में भरोसा कर सके। यह हो सकता 
है कि एक महाशक्ति भारत के समर्थत के लिए झा जाय किन्तु ऐसा वह स्वयं 
की सुविवा हे स्वार्थ के कारण ही करेगा, किसी प्रेम श्रयव्रा मित्रता के 
बा नहीं । इस बात के विपरीत यह कहा जा सकता है कि विश्व राजनीति 
में देशों के स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होते परन्तु स्थायी सवा होते हैं । 
भारतीय विदेश नीति अ्रपते संकट के समय यदि दूसरे के हित्रों को खतरा 
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पैंदा करके उन्हें अपने पक्ष में करने में समर्थ हो जाय तो यह उसकी सफलता 
ही कही जायगी | 


५, देश फा सम्मान 


मारतीय विदेश नीति का मूल्यांकन करते समय प्रायः कहा जाता है 
कि इसने देश को विश्व राजनीति में एक ऊंचा स्थान प्रदान किया है। 
संयुक्त राष्ट्र संघ में इसने बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है तथा सुरक्षा 
परिपद में भारत की श्रावाज को बड़े श्रादर के साथ सुना जाता है। भारत 
को यह सम्मान दिया जाना उसकी नीति की साथ्थकता तथा विजय का सूचक 
माना जाता है । यह मत दूसरे कुछ विचारकों को नहीं माता । उनका मत है कि 
मारत जैसे विशाल जनसंख्या एवं समृद्ध प्राकृतिक स्रोतों वाले देश 
का विश्व के संतुलन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । भारत की सद्मावना एवं 
मैत्री पाने के लिए प्रत्येक गुट उत्सुक है । भारत द्वारा इस गुटवन्दी की 
स्थिति से लाम उठाया जा सकता है। एशिया तथा हिन्द महासागर का 
केन्द्र तथा सैनिक एवं श्रौद्योगिक सम्भावनाश्रों से परिपूरित यह देश इतना 
महत्व रखता है कि सभी देश इसकी मित्रता प्राप्त करना चाहते हैं। इन 
समी दृष्टियों से यह माना जाता है कि भारतीय विदेश नीति यदि सही रूप 
में ढ़ाली व क्रियान्वित की जाती तो यह कई गुना हितों की साघना कर सकती 
थी जितना कि उसने श्रव तक किया है। 


६, नेताप्रों का नेतृत्व 
किसी देश की नीति तथा उसके कर्णांधारों के बीच परस्पर घनिष्ठ 
सम्बन्ध रहता है । इस सम्बन्ध की दृष्टि से भारत को सौमाग्यशाली माता 
जाता है जिसकी विदेश नीति को पण्डित नेहरू जैसे कुशल कूटनीतिज्न के 
विचारों के सांचे में ढाला गया था। कहा जाता है कि श्री नेहरू ने श्रपने 
प्रनुमवी मस्तिप्क के कारण भारत पर श्राने वाले कई संकटों को बिना अधिक 
हानि सहन किये ही टाल दिया था। भारत का रुख सदैव विश्व शान्ति का 
समर्थन करने की झोर ही रहा है । भ्रणु-शक्ति का विशेष, युद्ध की श्रालोचना, 
निःशस्त्रीकरण के प्रयासों का सक्रिय समर्थन, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रा-पूरा 
विश्वास, पाकिस्तान तथा चीन की उत्त जनात्मक कार्यवाहियों के प्रति संयम 
का बर्ताव श्रादि श्रनेक नोतियों के कारण मारत तथा इसके कर्णाधारों को 
विश्व के मानवताबादी, घान्तिवादी एवं विश्व-बन्धुत्व के समर्थक विद्वानों एवं 
विचारकों ने बहुत सम्माननीय माना है। किन्तु राजनीतिज्ञों तथा विश्व 
राजनीति के रूप पर मारत की नीतियों का इतना शअ्रधिक प्रमाव नहीं है 
श्रौर यही कारण है कि ग्रादर्श के रूप में यह नीति सफल मानती जा राकती 
है किन्तु व्यवहार रूप में नहीं । 


भारतीय विदेश नीति की फालिता 
(पर छ8९८ अंग ण॑ 0779 एण्ंद्रा 7०८१) 


मारतीय विदेश नीति ने जिन श्रन्तर्राप्ट्रीय विवादों पर विचाद 
क्या वे सभी उसकी निष्पक्षता एवं ग्रसंलग्तता के प्रतीक थे | कुछ विचा- 
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रकों के मतानुसार मारत ने सही छाया में समी परिस्थितियों में इस 
नीति का प्रयोग नहीं किया है। इसके अतिरिक्त अनेक समस्याग्रों से घिरी 
रहने के कारण भारत की विदेश नीति प्रपने प्रापको पूर्णा रूप से सफल मानते 
में सदव ही संक्रोच करेगी । काश्मीर का झगड़ा, चीत के साथ सीमा विवाद, 
वर्मा में मारतीयों की सम्पत्ति का प्रश्न, लंका में मारतीयों का प्रश्न, 
इन्डोनेशिया के साथ कद्ठु सम्बन्ध, पश्चिम शक्तियों के प्ताथ मनमुटाव' 
श्रादि अनेक पेरों में घिर कर भारत की विदेश नीति श्रपने मार्ग के 
सम्बन्ध में श्रान्त सी दिखाई देने लगी है | प्रारम्म में जब यह प्रधानमन्त्री श्री 
नेहरू के हाथों द्वारा संचालित की जा रही थ्री तो श्रपनी प्रकृति के श्रनुसार 
इसने प्रति वर्ष पवित्र तथा उच्च श्रादर्शों की घोषणा को अपने व्यवहार का 
सामान्य नियम बना लिया । श्री नेहरू यह मानते थे कि दूसरों की आलोचना 
करना उचित नहीं है क्योंकि कोई मी त्रूटियों से मुक्त नहीं है । मारत एक 
प्रोर साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद की वुराई करता है तथा दूसरी ओर वह 
इनका व्यवहार करने वाली शक्तियों के साथ पूरी तरह से मित्रता रखने का 
भरसक प्रयास करता है। यह अन्तविरोब तथा अपने आपको नैतिक रूप से 
उच्च स्वीकार करता भारत को दूसरे देशों की फजदायक मत्री प्राप्त नहीं 
करने देता । 


भारत की विदेश नीति का एक दूसरा दोष यह रहा कि इसने सिद्धान्तों 
(एवं व्यवस्थाओं के अन्तर पर घ्यात दिये बिना ही सब देशों की मित्रता आप्त 
करने का प्रयास किया है । किन्तु मित्रों का सा व्यवहार करना इस नीति ने 
नहीं सीखा है, यही कारण है कि दूसरे राष्ट्रों को इससे सांतोप प्राप्त नहीं हो 
पाता । श्रनेक मित्रों के सम्बन्ध में हमारे मन में कई गलत घारणायें वनी हुई 
हैं, ऐसी परिस्थिति में किसी प्रकार की मित्रता रहना असम्मव है । सभी देशों 
को मित्र बनाने की नीति श्रनेक प्रकार के शभ्रन्तविरोधों की रचना करती है, 
उदाहरण के लिए प्रश्त उठ सकता है कि एक प्रजातन्त्ात्मक देश होते हुए भी 
क्या हम एक सम्पूर्णातावादी राज्य के साथ श्रपने मंत्रीपृर्ण सम्बन्ध बनाये रख 
सकते हैं श्रथवा समाजवादी समाज में विश्वास रखते हुए पृज्जीपति राष्ट्रों को 
मित्रता हमें कितनी उपयोगी रहेगी । 


कई वार यह कहा जाता है कि भारत की विदेश नीति स्पष्ट-वक्ता 
है, इसमें नैतिक साहस है किन्तु कई उदाहरणों से यह स्पष्ट हो चुका है कि 
यह न तो स्पष्ट-वकक्‍्ता थी श्रौर न ही साहसी । इस मत के समर्थक विचारक 
पाकिस्तान के साथ भारतीय सम्बन्धों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जो 
भारत के परम शत्रु के रूप में व्यवहार करता रहा है । तिब्बत के मामले में 
भी घीन ने भारत को छुप लगाने को कहा और भारत ने चुप्पी साध ली । हम 
जो कहते हैं यदि उसे व्यवहृत करने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं है तो 
विध्व को हमारा खोखलापन स्पप्ट नजर था जादगा । 


भारतीय विदेश नीति के करणंवारों ने समय-स्रमय सहिष्खुतापूर्णो 
व्यवहार की शिक्षा दी है किन्तु इनका स्वयं का व्यवहार कई वार अ्सहिणाता- 


(०२ विदेश नीति 


पूर्ण रहा है । हम घटना या वस्तु-स्थिति को जिस प्रकार देखते हैं, चाहते हैं 
कि दूसरे भी इसी रूप में देखने लगें। जब हम दुसरे देशों की आलोचना करते 
हैं तद भी एकपक्षीय दृष्टिकोण अश्रपनाते हैं तथा दोहरे स्तर के दोप से दूषित 
वन जाते हैं । हमने अमरीका द्वारा की गई सौनिक सन्वियों की कद्ठु श्रालो- 
चनायें की हैं किन्तु सोवियत रूस द्वारा की गई सन्धियों की श्रोर हमारा ध्यान 
हो नहीं जाता | हमारे नीति निर्माताप्रों ने कई बार कहा है कि वे दो 
जिह्वाग्नों से नहीं घोलेंगे किन्तु व्यवहार में उन्होंने श्रपने कथन का पालन कम 
किया है। हमारी नीति प्राय: केवल शब्दों तक ही सीमित रही है । प।किस्तान 
य चीन के साथ भी मजबूर होकर हमें हथ्रियार उठाना पड़ थे, नही तो 
शान्ति व अ्रहिसा के समर्थक हमने कभी भी शक्ति-प्रयोग की दिशा में सोचा 
ही न था । यह हमारी शब्रवास्तविक नीति का एक प्रमाण है । हमने 'प्रचार” 
रूपी ऋस्त्र का इतना कम प्रयोग किया है कि विश्व के देश कई प्रश्नों पर 
सही रुप में हम।रे दृष्टिकोश को श्रभी तक नहीं समभ पाये हैं। यह कहा 
जाता है कि भारत ने दोनों गुटों के बीच पुल का काम किया है । यह काय 
टूसरो की अपेक्षा हमारे द्वारा ही अधिक प्रशसा का पात्र बना है | के यह 
काम यदि हमने संभाला भी है तो इसे श्रपते सिद्धान्तों का बलिदान किये बिना 
पूरा ब.र राकंगे, इसमें संदेह है । 
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प्रध्याय-२ 


सोवियत रूस की विदेश नीति 


[70ए006प ए0॥९0९ 07 ए.5.8,7. ] 


सोवियत रूस विश्व राजनीति का एक प्रमुख देश है । भतः: श्रन्तर्राप्ट्रीय 
राजनीति के विद्यार्थी को वहां की विदेश नीति में निर्णाय लेने की प्रक्रिया 
ग्रीर वास्तविक विदेश नीति के व्यवहार का अ्रध्ययन करना चाहिए | सोवियत 
रूरा की विदेश नीति की जानकारी के लिए इस देश के साम्यवादी समाज की 
प्रकृति तथा मूल्यों का अध्ययन करना जरूरी है। सोबियत संघ में हिंसात्मक 
फ्रान्तियों के द्वारा साम्यवादी विचारधारा से समूह ने राजनैतिक शक्ति को 
प्रपने हाथ में लिया । जिस समय देश में राजनतिक भस्थिरता थी, औद्योगी- 
करण कम था श्रीर समाज को स्थायित्व देने वाला कोई मध्यम वर्ग नहीं था 
तो यहां क्रान्ति हो गई । क्रान्ति के बाद साम्यवादी दल ने व्यक्ति को महत्व- 
हीम बना दिया श्रीर उसके स्थान पर माक्सवादी, लेनिनवादी समाज की 
स्थापना का प्रयास विया । 


विदेश नीति सें निर्णय लेने फी प्रक्रिया 
[7ल्‍लनञ्नंण्म जिया ह 770९05 ॥ #0रथंद्ा एणाण ] 


रूसी विदेश नीति में दिए जाने वाले निर्णाय नए राजघधर्म पर 
ग्राधारित समस्टियादी समाज व्यवस्था में लिए जाते हैं । इसके शभ्रतिरिकत 
निर्णय लेने की प्रक्रिया पर यहां की संस्क्रति का पर्याप्त प्रमाव है । सोवियत 
सूस की विदेश नीति में जो निर्णय लिए जाते हैं उनको पर्याप्त गोपवीय 
ढंग से लिया जाता है श्रौर जो कहा जाता है वैसे निर्णय नहीं लिए जाते । यदि 
तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो सांवंधानिक प्रबन्ध श्रौर सरकार की 
भ्रोपचारिक गांंत्थायें निर्णय लेने की प्रक्रिया पर पश्चिनी देशों में कम प्रमाव 
डालती हैं | किन्तु सोतियत संघ में नीति का स्रोत और उसे क्ियान्वित करते 
की शवित साम्यवादी दल की तानाणादी से उत्पन्न होती है । 


सोवियत संत का संविधान मास्कों की केन्द्रीय सरकार को ग्न्तर्राप्ट्रीय 
सम्बत्यों के प्रशासित करने की यागानः प्रत्रिया निर्बारित करने के लिए शमगित 
ता है | रौद्धान्तिक रूप से सभी गगराज्यों को यह श्रत्विकरार दिया गण कि 
बे गांव को छोटने के लिए स्वनन्त्र हैं तथा विदेशों थे सम्बन्ध रख गकत & 
विन्तु लक्य यह है कि मास्की की सरकार विदेश सीति के समस्त पहलुमा के 
नियस्क्रग बरती है । 


सोवियत रूस की विदेश नीति १०५ 


साम्यवादी दल श्रौर निर्णय प्रक्रिया 
[एणा्रणांडध रिथ्वाए शाएे 00एलंच०) चिव्रद।ए ?700९55 ] 


सोवियत संघ में साम्यवादी दल के पालिट ब्यूरो (?०४॥६ ४877०) 
में शक्ति का केन्द्रीयकरण हैं । इसी में मुख्य निर्शय लिए जाते है तथा द 
प्रौर सरकार को निर्देश दिए जाते हैं। नीति सम्बन्धी निर्णोयों को राज्य 
तथा सरकार के प्रतिनिधि अ्रद्धों के सम्मुख सूचना के लिए अथवा 
स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और ये साधारणत: बिना किसी विरोध के 
स्वीकार कर लिए जाते हैं । 


विदेश नीति से सम्बन्ध रखने वाले पालिट व्यूरो नेता प्रे सीडियम 
([?।६४0077) कहल।ते हैँ । इसके निर्णंयों पर पूरी शक्ति रहतो है । निर्शंय 
लेने की प्रक्रिया पर सांवैघानिक प्रतिवन्‍्ध, जनता की आलोचना, भावी चुनावों 
का प्रभाव जैसी कोई सीमा नहीं है। फिर भी निर्णय लेने की प्रक्रिया पर 
स्तोवियत समाज के हित समूहों का पर्याप्त प्रमाव पड़ता है। दल की 
एकाधिकार की स्थिति और सूचनाओ्रों के साधनों पर सरकार का नियन्धण 
रहने से किसी भी निर्णय का विरोध नहीं किया जा सकता । पालिट ब्यूरो के 
सदस्य तथा उच्चकोंटि के दलीय सदस्य मन्त्रि परिषद के सदस्य होते हैं और 
मुप्रीम सोवियत के नेता होते हैं । सोवियत विदेश नीति के पहले ४७ वर्षो में 
निर्णय तीन व्यक्तियों द्वारा लिया जाता था--लेविन स्टालिन गौर रप एचव | 
ये एक के वाद एक प्रधानमन्त्री बने | खश्चेव के बाद जब कोमीजित के 
हाथों मं सत्ता झ्राई तो निर्णय श्रधिक सचेत एवं सामूहिक रूप से लिए 
जाने लगे । 


सोवियत संघ की सर्वोच्च नीति एवं निर्णाय लेने बाली संस्था 
साम्यवादी दल का पालिट ब्यूरो है। इसे कमी प्र सीडियम भी कहा जाता था । 
इसके ग्यारह सदस्यों का छुनाव उस केन्द्रीय समिति द्वारा होता है जो कि 
दलीय वांग्रेस द्वारा चुनी जाती है । ये सदस्य अपने पद पर इसलिए रहते 
है क्योंकि इन्होंने क्रान्ति के समय महत्वपूर्ण कार्य किये हैं श्रथवा इन्हें वर्तमान 
नेताग्रों का विश्वास प्राप्त है। पालिट ब्यूरो का समापति दल का महासबिव 
कहलाता है । यह निकाय छोटे श्रौर वड़े सभी विपयो पर नीति की रचना 
करता है । विदेश मन्त्रालय को प्रत्यक्ष एव नियमित हूप से सारी सूचना 
पालिट ब्यूरो को देनी होती हैं । जब निर्णय लिए जाते हैं तो युकाव देने के 
लिए या तकनीकी परामर्श देने के लिए विदेशमन्त्री को झामन्त्रित किया जा 
सकता है, वैसे विदेशमन्त्री हमेशा ही इसका सदस्य नहीं होता । परालिटब्यूरो 
हे कार्य छीतुलना ग्रेट ब्रिटेन में कैविनेट से की जाती है। यद्यत्रि यह 
निकाय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता छिन्तु शक्तिया पर्याप्त 
प्रयुक्त र रता है । 

साम्यवादी दल का सचिवालय पालिट ब्यूरो के बाद ग्राता है तथा 
विदेश नीति के निर्णय लेने में उसमें कम नाग लेता है । सचिवालय का कार्य 
दलीय यन्त्र को निर्देशित करना तथा उसे सहयोग देना है। इसका नेतृत्व 
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महासचिव करता है । सचिवालय के सदस्यों द्वारा पालिट व्यूरों के सदस्य के 
रूप में नीति निर्माण की प्रक्निय़ा प्र पर्याप्त प्रमाव डाला जाता है । 


साम्यवादी दल की कांग्रेस जिसमें कि हजार से* प्रधिक प्रतिनिधि 
होते हैं, सैद्धान्तिक रूप से दल की सर्वोच्च सत्ता कहलाती है । उच्च कार्य- 
पालिका श्रज्ों द्वारा प्रस्तावित दलीय नीति को स्वीकार करने तथा संशोधित 
करने का इसे अधिकार रहता है । इस केन्द्रीय समिति में १७४५ पूर्ण सदस्य 
होते है, ११३ कांग्रस द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं तथा विभिन्न सोवियत 
गणराज्यों के दलीय नेता होते हैं ॥ समिति का मुख्य कार्य पालिट ब्यूरो और 
सचिवालय की नियुक्ति करना तथा उन नीतियों पर पुनः विचार करना 
है जो कि पालिट ब्यूरो द्वारा निर्घारित की जाती हैं । कमी-कभी केन्द्रीय 
समिति द्वारा वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। खश्चेव को 


हटा कर उसके स्थान पर भि० ब्रिजनेव को वैठाने का काम [इसी 
" ने ही किया । 


सरकार झौर निर्णय प्रक्रिया 
[776 6०₹शाआपाशाई क्ाए 96€2ंञं०0 शशक्षाताएट् 77००९४५ ] 


सोवियत संघ की व्यवस्था में नीति सम्बन्धी निर्णय लेने कभी दृष्टि 
से सरकारी संस्थायें दलीय नेतृत्व से कम महत्वपूर्ण होती हैं। मन्त्रिपरिषद 
(४० 0०प्णाणं। 0। (78679) में प्रमुख कार्यपालिका बड्ध होता है । इसमें 
एक सभापत्ति होता है जो कि सोवियत संघ का प्रधानमन्त्री है। इसके 
अतिरिक्त कुछ उपसभापति, विभिन्न मन्त्रालयों के अध्यक्ष भौर कुछ श्रन्य लोग 
होते हैं। परिषद द्वारा मन्त्रालयों के कार्य का निर्देशन किया जाता है । 
यह सशस्त्र सेनाओं का पर्यवेक्षण करती है और दलीय निर्देशों के तहत विदेशी 
मामलों को सामान्य निर्देशन देती है | नीति निर्धारण की प्रक्रिया में इसका 
महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि उच्च शिखर के दलीय नेता एवं इसके 
सदस्य प्रायः एक ही होते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार और दल की स्थिति 
एक जैसी होती है । 


सर्वोच्च सोवियत (708 8ए्राधा6 50एं०६) को सैद्धान्तिक रूप 
से मन्‍्त्री परिषद से उच्च बताया गया है किन्तु जनता द्वारा निर्वाचित यह 
हिसदनीय व्यवस्थापिका निकाय नीति निर्घारण में बहुत कम योगदान करता 
है | सर्वोच्च सोवियत की बैठक वर्ण में दो घार होती है। इसका एक सत्र 
एक से लेकर तीन सप्ताह तक का होता है जिसमें कि यह मन्त्रियों द्वारा 
प्रस्तुत प्रतिवेदनों की सुनवाई करती है। सर्वोच्च. सोवियत में संघ के मुख्य 
नेताश्रों द्वारा नीति सम्बन्धी घोषणायें की जाती हैं, यह अपनी प्रेसीडियम 
चुनती है, वाधिक वजठ पर मतदान करती है और मन्त्रिपरिषद के सदस्यों 
को नामजद करती है। प्रेसीडियम का प्रथम समापति सांवैधानिक रूप से , 
सोवियत राज्य का ताम मात्र का श्रध्यक्ष होता है । सर्वोच्च सोवियत की 
श्रनेक शक्तियों का प्रयोग; औपचारिक रूप से प्रेसीडियम द्वारा: किया जाता 
है; जैसे, युद्ध की घोषणा करना, संधियों को स्वीकार करना, राजदूतों 43 
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नियुक्ति करना, विदेशी कूटनीतिज्ञों की भ्रगवानी करना, श्रादि परालिढ 
ध्यूरो प्रौर मन्न्रिपरिषद के सदस्य सामान्यतः: सर्वोच्च सोवियत के 
सदस्य होते हैं । 


सरकार का एक अन्य प्रमुख श्र विदेश मनन्‍्त्रालय है जो कि विदेश 
नीति के निर्णेयों को क्रियान्वित करता है। इसकी सहायता प्रमुख दलीय 
ग्रधिकारियों एवं कूटनीतिज्ञों द्वारा को जाती है। सोवियत विदश मन्त्री की 
तुलना अमरीकी राज्य सचिव या ब्रिटिश विदेश सचिव से नहीं की जा 
सकती । उसे पालिट ब्यूरो का सदस्य होना जरूरी नहीं है जब कि अमरीका 
का राज्य सचिव हमेशा राष्ट्रपति की कंबिनेट श्रौर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का 
सदस्य होता है। मास्को में विदेश मस्ती का सम्मान और स्थिति दलीय 
नेतृत्व पर प्राघारित है । बहुत दिनों तक माशेल स्टालिन ने इस पद पर 
अपने व्यक्तिगत विश्वासपात्र मि० मोलोतोव को रखा। यह स्टालिन के 
पालिट व्यूरो का सदस्य था और कभी-कभी मन्त्रि परिषद का प्रथम समापति 
भी बत जाता था | जब मोलोतोव के स्थान पर विशिसकी (५।४॥79:9) 
ग्राया तो वह पालिट ब्यूरो का सदस्य नहीं था। इसी प्रकार ग्रोमिको भी पालिट 
ब्यूरो का सदस्य नहीं रहा । शीर्ष स्तर पर नियोजन एवं निर्देशन स्टाफ रहता 
है जिसमें कि विदेश मनन्‍्त्री तथा उपमन्त्री होते हैं । स्टालिन की मृत्यु के बाद 
से विदेश मन्त्रालय को उच्चत्तर स्थिति प्राप्त हो गई है और इसकी सेवायें 


पर्याप्त सम्मानजनक बते गई हैं। मुझ्य दलीय प्रधिकारियों को कुछ उच्च 
कूटनीतिक पदों पर रखा जाता है | 


सुरक्षा मन्त्रालय सोवियत विदेश नीति की एक अ्रन्य नि्शायक 
इकाई है। यह सैनिक संस्थान अत्यन्त महत्वपूरों योगदान करता है। इसमें 
एक सामान्य स्टाफ होता है तथा एक मुरु्य राजनैतिक निदेशालय हीता है 
जो के सशस्प्र सेनाओं पर दलीय नियन्त्रण रखने वाला मुरुय साधन हे । 
सेवाग्रों के प्रत्येक स्तर पर राजनैतिक श्रधिकारी - रखने से दलीय नियन्वण 
सुरक्षित बनता है। सशस्त्र सेवाप्रों के उच्च अधिकारी पालिट ब्यूरो में लिए 
जाये भ्रथवा न लिए जायें किन्तु राष्ट्रीय नीति एक ऐसा सैनिक सस्थान बनाने 
की होती है जो कि पृज्जीवादी देशों और चीन को लगातार चुनौती देता 
रहे तथा सोवियत संघ पर श्राक्मण का विरोध करे। राष्ट्रीय सरक्षा से 
सम्बन्धित प्रमुख वीति सम्बन्धी निर्णय पालिट ब्यूरो के दत्लीय नेताओं द्वारा 
लिए जाते हैं। वे ऐसा करते सप्रय सैनिक विशेषज्ञों से विचार बम एवं 
020 परामश लेते हैं। समस्त नीति का सम्बन्ध एक राष्ट्रीय नीति से 
हाता है। सेना को दलीय नेतृत्व द्वारा स्वीकृत योजना के आवधीन कार्य करना 
होता हैं। सन्‌ (६३७-३८ में जो के 


रा शुद्धिकरण किया गया उससे कक 
राजनतिक तत्व पर्याप्त प्रधान रहता सैस स्पप्ट है कि 


पा पहता है। स्टालिन नें अपने श्रधिकांण 
हत्वपूर्ण सैनिक नेताओं की स्वामीमक्ति पर संदेह किया पद 
हेंटा दिया। स्टालिन की मृत्यु के वाद 2 88785 


हर दद पैनिक और राजनैतिक नताओं के थे 
लय विरोध देखने में आया है । कभी-कभी पालिट ब्यूरों के के बीच 
गे से सेना को भसन्तोष हो जाता पद ब्वुरो के नीति सम्बन्धी 


है । सेना का सोवियत संघ में पर्याप्त 


श्न्द विदेश नीति 


सम्मान है और यह आशा नहीं की जाती कि वह राष्ट्रीय हित के विरुद्ध 
नीतियां अपनाएगी । सैनिक शक्ति, विदेश नीति, आर्थिक विकास श्रौर 
सोवियत साम्यवाद का प्रसार आदि को पालिट ब्यूरो द्वारा एकीकृत कार्यक्रम 
का रूप दिया जाता है और एक बड़ी रणकौशल की नीत्ति श्रपनाई जाती है 
ताकि सोवियत संघ की शक्ति को महान बनाया जा सके, कमजोर विरोधी को 


नष्ट किया जा सके और श्र्ध-विकसित दुनियां के नए च्षेत्रों में साम्यवाद को 
प्रसारित किया जा सके । 


सोवियत संघ की विदेश नीति में विदेशी आर्थिक मामलों का पर्याप्त 
महत्व है । सोवियत नीति में प्राथिक और सँनिक सहयोग के कार्यक्रमों पर 
पर्याप्त जोर दिया जाता है ताकि उपनिवेशों में होने वाली क्रांति तथा बद्ें- 
विकसित राष्ट्रों के उदय से उत्पन्न छुनीतियों का सामना किया जा सके | 
इन कार्यक्रमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी विदेशी आ्थिक सम्बन्धों की एक 
राज्य समिति की बनाया जाता है । यह समिति आधधिक और व्यापारिक 
सम्बन्धों का विकास करती है, तकनीकी और आशिक सहयोग का पर्यवेक्षण 
करती है, वैज्ञानिक सहयोग का प्रबन्ध करती है, विदेशों में उद्यमों की रचना 
के लिए मदद करती है आादि-प्रादि । पालिट ब्यूरो द्वारा जो नीति सम्बन्धी 
नियोजन किया जाता है उसमें राष्ट्रीय नीति के इन सभी पहलुओं को समाहित 
कर लिया जाता है । विदश व्यापार के मन्त्रालय द्वारा विदेशी व्यापार का 
पर्यवेक्षणः किया जाता है। यह राजनैतिक लक्ष्यों को प्रोत्साहन देने 
के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसके लक्ष्यों को बाजार की स्थिति के 
द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रीय आथिक योजनाओं के आधार पर निर्धारित किया 
जाता है । इसका कारण यह है कि सोवियत व्यापार प्राय: राज्य के श्रज्ों 
हारा ही किया जाता है ग्रौर इसलिए राजनैतिक और आशिक कारणों से 
बाजारों एवं कच्चे माल के साधनों में तुरन्त परिवर्तन किया जा सकता 
है । जब संयुक्त राज्य श्रमरीका ने सन्‌ १६६० में क्यूबा से चीनी न खरीदने 
का निर्णय लिया तो मास्क्रो ने २४ घन्टों के मीतर-मीतर यह घोषणा कर दी 
कि वह क्यूवा से चीनी खरीदेगा । द्वितीय विश्व युद्ध के वाद सोवियत संघ में 
जो श्राथिक एवं वैज्ञानिक प्रगति हुईं है उप्से उसकी श्रान्तरिक सत्ता और 
सैनिक शक्ति में पर्याप्त परिवर्तत हुआ है | विज्ञान श्रौर तकनीकी के ज्षेत्र में 
सोवियत प्रगति उसकी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने में पर्याप्त महत्वपूर्ण रही है । 
इससे एशिया और श्रफीका के नेता पर्याप्त प्रमावित हुए भर विश्व राजतीति 
में सोवियत संघ का सम्मान बढ़ा | इस सम्मान की प्राप्ति के लिए सोवियत 
संघ ने सक्तिय रूप से प्रयास किया था । 


सोवियत संघ में जब विदेश नीति सम्बन्धी निर्णय लिए जाते ४ तो 
वे एक विशेष प्रक्रिया में हो कर तिकलते हैं। नीति सम्बन्धी निर्ण॑यों के 
प्रस्तावों का या तो सम्बन्धित मनन्‍्त्रालय में विकास होता है श्रथवा पार्टी के 
सचिवालय में । इन प्रस्तावों को मन्‍्त्री परिषद द्वारा स्वीकार क्रिया जाता 
है । उसके बाद नीतियों को और उससे सम्बन्धित समस्याञ्रों को पालिट 
व्यूरो के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता हैं । यहां इन पर सम्बन्धित प्रभिकरणों 


सोवियत रूस की विदेश नीति १०६ 


द्वारा विचार-विमर्श किया जाता है और उसके बाद निरेय लिया जाता है। 
लिए जाने वाले निर्णायों को वापस मन्त्री परिपद तथा सम्बन्धित मन्त्रालयों 
को और दलीय सचिवालय को भेजा जाता है ताकि उनको क्रियान्वित किया 
जा सके । इन नीतियों से सम्बन्धित प्रतिवेदन तथा किए जाने वाले कार्यो की 
यूचना सर्वोच्च सोवियत को प्रस्तुत की जाती है। सभी स्तरों पर नीति की 
एकता का ख्याल रखा जाता है | विभिन्न निकायों को एक पंक्ति में रख कर 
एक से दूसरे को प्रमावित किया जाता है । 


सोवियत विदेश नीति के प्राधार 
(76 885९5 ० 86शंश ए०थंए० एऐणांएए ) 


सोवियत विदेश नीति धन्य देशों की विदेश नीति की भांति अनेक 
तत्वीं पर निर्भर करली है जो क्रि प्रकृति की दृष्टि से पर्याप्त जटिल हैं। इन 
तत्वों में वातावरण, राजनैतिक परंपरायें, ऐतिहासिक अनुभव, सोवियत नेताश्रों 
के व्यक्तित्व तथा उनके आपसी सम्बन्ध श्रौर माक्सेवादी-लेनितवादी सिद्धान्त 
प्रादि महत्वपूर्ण हैं। सोवियत संघ का एक बड़ा ज्षेत्र पर्याप्त साधन स्रोत, 
मानव-णक्ति एवं झौद्योगीकरण सोवियत नेताओं को व्यापक्र विदेश नीति 
प्रपनाने की औ्रोर प्रेरित करता है । सोवियत संघ की भौगोलिक स्थिति ने 
प्रैन्य प्मताझों के साथ मिल कर उसे विश्व की महान शक्ति बना दिया है। 


जहां तक सोवियत रूस की विदेश नीति का सम्बन्ध है यह दूसरे 
देशों से मिन्‍त कुछ विशेषतायें रखती है । एक ओर तो यह अपने राष्ट्रीय 
लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रथत्नशील है तथा दूसरी श्रोर यह ॒विश्व- 
व्यापी राजनतिक आन्दोलन के लक्ष्यों एवं नियमों का संचालन करती 
है । वैसे तो “अ्रधिकांश देशों की विदेश नीति,”जैसा कि टर्न (९. 8. पा । 
महांदघय का मत है, “एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि उनके राष्ट्रीय 
प्रितत्व की स्थापना के लिए प्रयत्नणील रहती है। ऐसा वह कभी तो 


दूसरे देशों के मूल्य पर करती है श्लौर कभी उनके साथ शान्तिपूर्णा सहयोग 
करयः || हे 


रुस की विदेश नीति के आघारों का अध्ययन करते समय यह ध्यान 

ए्नना भतिवाय॑ है कि यह एक साम्यवादी राष्ट्र है जहां कि मार्क्स के विचारों 

को सर्वप्रथम सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया था । साम्यवाद के सिद्धांतों 

परम के राष्ट्रीय जीवन पर जितना प्रभाव है उतना ही उसके अ्रन्तर्राष्टरीय 

दृष्टिकोणों पर मी क्योंकि विदेश नीति प्रायः ग्रहनीति की ही श्रमिज्यक्ति 
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११० विदेश नीति 


होती है । रूस की विदेश नीति के इस सैद्धान्तिक आधार का अनेक रूपों में 
प्रभाव होता है; इसकी मान्यतायें उन देशों से भिन्‍न हो जाती है जहां कि 
साम्यवादी व्यवस्था नहीं है । रूस की विदेश नीति के प्रमुख आधघारों का 
वर्णोत' निम्न प्रकार से किया जा सकता है-- | 


(१) प्रतीत को परस्परायें 


वर्तमानकाल में सोवियत रूस की विदेशनीति की जो प्रकृति है वह 
अपने श्रतीत से बहुत श्रधिक प्रमावित है । वेसे इस देश के राजनैतिक स्वरूप 
में बहुत परिवतंन हो चुके हैं तो भी जारों के समय में यह जिन प्रक्रियाप्रों को 
श्रपनाता था उन्हें यह पूरी तरह से नहीं छोड़ पाया है । 


माक्‍्स, लेनिन तथा स्टालिन की विचारधारा ने रूस की विदेश नीति 
को दिशा संकेत दिया है तथा लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आधार प्रदान 
किया है, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण तत्व ऐसे हैं जो कि भव भी पूर्ववत्त्‌ बने हुए 
हैं । पश्चिमी शक्तियों के साथ इसके सम्बन्ध विरोध एवं संघषंपूर्ण हैं। युद्ध 
के बाद यह श्राशा की गई थी कि रूस पश्चिम के साथ सहयोगपूर्ण सम्बन्धों 
की स्थापना कर लेगा । कुछ रूसी लेखक भी इसका समर्थन करते हैं | उनका 
कहना है कि युद्धोपरान्त पश्चिम के दृष्टिकोण को देखकर रूस श्रपरिहार्य 
संघष॑पूर्ण सम्बन्धों की स्थापना के लिए मजबूर हो गया । किन्तु टर्न (7२.5. 
प्रथ०) की भाँति अनेक पश्चिमी विद्वानों का कहना है कि इस वात का कोई 
प्रमाण नहीं मिलता कि रूस ने दोनों गुटों की मित्रता की सम्भावना एवं 
लाभों में कभी विश्वास किया था ।२ 


रूसी विदेश नीति के परम्परागत लक्ष्यों के बारे में यह कहा जाता 
है कि इवान दा टेरिवल ([ए०४ ६॥6 रध्यं06) का प्रमुख लक्ष्य मंगोलों 
को बोल्गा के पार पहुँचा देता एवं पोलिश विस्तार के खतरे को मास्को के 
लिए कम कर देना था । पीटर का महाब्‌ लक्ष्य स्वीडन की शक्ति को समाप्त 
कर देना था। एलिजाबेथ तथा केथेरिन महान पोलिश तथा लिथुआनियन 
राज्यों को नष्ट कर देना चाहते थे। उनके उत्तराधिकारी भी इन दिशाश्रों 
में विस्तार करते रहे । सच्‌ १६१४ में आकर जारों की विस्तारवादी नीति 
कुछ धीमी हो गई किन्तु समाप्त नहीं हुई । इससे पूर्व 2 एवं श्रफगानि- 
स्‍्तान भी इस विस्तार के शिकार बन चुके थे । न में रूम का विस्तार 
उसे अफगानिस्तान तथा भारत की सीमाओं के निकट ले भ्राया । जैसे ही रूस 
ने साइवेरिया की शोर बढ़ना शुरू किया त्यों ही चीन के विरुद्ध उसके हित 
टकराने लगे । सुदूर पूर्व में अपनी कूटनीति को बढ़ाने के लिए जारशाही. रूप... 
ने मान्चु दरवार को घूस देने में संकोच न किया । सन्‌ १६१८ से सव॒ १६२६ 
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सोवियत रूस की विदेश नीति १११ 


तक झसी साम्यवादियों ने चीनी साम्यवादियों का सीधा समर्थन किया किन्तु 
चांगकाई शेख के शक्ति में श्राते ही उन्होंने भ्रपना हाथ खींच लिया । इस 
प्रकार वर्तमान रूस की विदेश नीति ने जो कुछ भी श्रपनी परम्पराओं से 
श्रपताया उनमें से प्रथम तथा महत्वपूर्ण तत्व “विस्तारवादी नीति है” । 


जारशाही से ग्रहण रूसी विदेश नीति की दूसरी विशेषता रूस के 
लोगों का गहरा एवं रहस्यमयी विश्वास है जिसके श्राधार पर विश्व के 
इतिहास में महत्वपूर्ण कार्य करना वे भ्रपना उत्तरदायित्व मानते हैं। रूस 
प्रारम्म से ही दास लोगों का नेता तथा उनकी प्रे रणा का प्रघान स्रोत रहा है । 
दासों का श्रातृत्व (28-8]4एं9॥ ) आज भी रूसी विदेश नीति में महत्वपूर्ण 
भाग ले रहा है तथा पोलेण्ड, चेकोसलोवेकिया, यूगोस्लाविया श्रौर बल्गेरिया 
आदि देशों को इसने प्रभावित किया है। मास्को विश्व साम्यवाद का आध्या- 
त्मिक केन्द्र बना दिया गया है श्रौर विश्व के सभी साम्यवादी यहीं से प्रेरणा 
एवं मार्ग-दर्शन प्राप्त करते हैं । गैर-साम्यवादी देश भी यह स्वीकार करते हैं 
कि किसी भी सैद्धान्तिक विवाद एवं संदेह पर क्रेमलिन का निर्णय श्रन्तिम 
होगा । यह भ्रवश्य है कि चीनी साम्यवाद के उदय से इस स्थिति में श्रब 
बहुत कुछ परिवर्तन आ गया है । 


(२) संद्धान्तिक पृष्ठभूमि 


किसी भी भ्रत्तर्राष्ट्रीय प्रश्त एवं परिस्थिति पर विचार करते समय 
स्स के कर्णधारों द्वारा जिस दिशा में मस्तिष्क की तंत्रियां संचालित की जाती 
हैं वह है साम्यवाद की स्थापना तथा मावर्स श्र लेनिन के मन्त्रों की 
साकार श्रमिव्यक्ति । इस दृष्टि से सोवियत नीति स्वेच्छाचारी, भ्रबौद्धिक 
और गूढ़ार्थंक वन जाती है,वैसे समय-समय उत्तरदायी व्यक्तियों के वक्‍तव्य इसकी 
दिशा का परिचय देते रहते हैं। घटनाओं का सैद्धाम्तिक विश्लेषण करने के 
भाव: रूस की विदेश नीति गलत निर्णयों पर भी पहुंच जाती है। 
पक एवं ऐतिहासिक भोतिकवाद मार्स-लेनिन के सिद्धान्तों की मूल 
प्रात्मा है। स्टालिन तथा भ्रन्य सोवियत नेताओं की नीतियों एवं सामान्य 
देख्टिकोणों में तथा इस सिद्धान्त में एक गहरा सम्बन्ध दिखाई देता है । वे 
पजीवदी शक्तियों को वर्तमान समाज की पतनोन्मुख तथा असद्भठित शक्ति 
ते हैं। स्टालिन का कहना था कि प्‌'जीवाद क्रान्ति का विरोधी है जिसके 
अर पूजीवादी स्वामित्व को समाजवादी स्वामित्व के रूप में बदल दिया 
मी । स्टालिन तथा लेनिन समाजवाद के विकासवादी, क्रमिक एवं प्रजा- 
तमात्मक तरीकों की तीब्र श्रालोचता करते थें; क्योंकि ये पजीवाद को 
ता धदान करते हैं। इस आधार पर सोवियत रूस ने पजीवादी देशों के-- 
के त्रान्दोलनों को बुरा-मल्ा कहा । सोवियत सिंडाल्ल की दूसरी 
पशपता ने भी सोवियत विचारों पर भारी प्रभाव डाला हैं । 


एजीवाद के... मत ये कि साज्ाज्यवाद पू'जीवाद की अन्तिम सीढ़ी है । 
देसते है 2 कब पे ही साम्राज्यवादी युद्धों का जन्‍म होता . है, उपनिवेश 
६ पता प्रतिक्रिया-स्वरूप इन उपनिवेशों में प्‌जीवाद के विश संधर्ष 


श्श्र विदेश नीति 


का उदय होता है। फरवरी, १९४६ में स्टालिन ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
करते हुए बताया कि “उसके मतानुसार युद्धों का तब तक अस्तित्व रहेगा जब 
तक कि पू जीवाद की व्यवस्था रहेगी ।” इन सिद्धान्तों को कठोरता से लागू 
करने के कारण रूसी विदेश नीति ने कई बार बहुत श्रसाघारण गलतियां की 
हैं। उदाहरण के लिए जमंनी और पूर्वी योरोप के देशों के श्रमिक वर्ग के बारे में 
इसने यह श्रनुमान लगा लिया कि या तो ये छस समर्थक नहीं हैं श्रथवा इनके 
पास श्राशानुकूल शक्ति नहीं है। पूर्वी योरोप में राष्ट्रवाद के उदय की संभा- 
वनाओों पर भी यह इसी कारण विचार नहीं कर सकी थी । साम्यवांदी 
विचारघारा से प्रभावित रहने के कारण ही सोवियत रूस की यह पक्की धारणा 
बनी कि पश्चिमी देशों के साथ उसके सम्बन्ध कमी भी मैत्रीपूर्ण नहीं हो सकते 
क्योंकि वहां का समाज, राज्य, घमम, संस्कृति एवं श्रथे-व्यवस्था ग्रादि सभी 
कुछ प्‌ जीवादी आ्राघारों पर स्थित हैं | साम्यवादी एवं असाम्यवादी समुदायों 
के बीच संघर्ष का होना स्वाभाविक तथा अपरिहाय॑ है । 


प्रारम्भ में अ्रसंलग्न देशों के प्रति रूस का रुख बड़ा अमैत्रीपूर्ण था। यह 
समझा जाता था कि जो रूस का मित्र नहीं है श्रथवा उसके गुट में नहीं 
है वह श्रवश्य ही क्रान्ति विरोधी तथा पूजीवाद का समर्थक है । पू जीवाद राष्ट्रों 
के साथ साम्यवादी देशों का मतभेद इतना मौलिक है कि वह हिंसात्मक एवं 
विध्वंसात्मक रूप भी घारण कर सकता है । स्टालिन का कहना था कि पू जीवाद 
के ऊपर शांतिपूर्ण साधनों से विजय नहीं की जा सकती । वर्तमान परिस्थितियों 
में पूजीवाद को केवल क्रांतिकारी साधनों से ही उखाड़ा जा सकता है । यह्‌ 
क्रान्ति हिसात्मक रूप घारण कर मौत का भी कारण बन सकती है। सब्‌ 
१६२१ में इस मत के ठीक विपरीत उसने कहा था कि पूजीवादी राष्ट्रों के 
साथ हमारे वर्तमान सम्बन्धों का श्राधार दो विरोघी व्यवस्थाओं का 
शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व है । इस प्रकार सोवियत रूस पूजीवादी राष्ट्रों पर 
कभी आक्रमण नहीं करेगा और आशा है कि पूजीवादी राष्ट्र भी रूस 
पर आक्रमण नहीं करेंगे क्योंकि इसका परिणाम होगा विश्व से पूजीवाद 
की पूरी तरह समाप्ति । जनवरी, १६३४ में साम्यवादी दल की १७वीं कांग्रेस 
में स्टालिन ने कहा था कि “हमारी विदेश नीति स्पष्ट है । हम प्रत्येक के साथ 
शांति एवं मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध चाहते हैं । हम किसी पर श्राक्रमण करने की तो 
क्या, आक्रमण की घमकी देने की भी नहीं सोचते । किन्तु हम धमकियों 
से नहीं घबराते श्रौर जो युद्ध छेड़ने का प्रयास करते हैं उनको घू से का बदला 
घूसे से ही देने को तैयार हैं ।”? ५ 
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सोवियत रुस-की विदेश नीति (हरे 


इस प्रकार सोवियत विदेश 230 सिद्धान्तों से पूरी तरह प्रभावित है; 
यहां व्यवहार को हमेशा सैद्धान्तिक रूप में ही समझा जाता है तथा किसी 
कार्य को न्‍्यायोचित ठहराने के लिए विचारधारा का सहारा लिया जाता है । 
माक्स के समी सिद्धान्तों को लेनिन ने भन्तर्राष्ट्रीय जगत में लागू किया तथा 
वर्तमान परिस्थितियों के भ्रनुकूल बनाया । लेनिन ने एक बार कहा था कि “हम 
केवल राज्य में नहीं वरन्‌ राज्यों की व्यवस्था में रह रहे हैं श्रौर श्रधिक समय 
तक पू जीवादी राष्ट्रों के साथ-साथ सोवियत गणराज्य का श्रस्तित्व विचार से 
परे की वात है । भ्रन्त में एक को या दूसरे को समाप्त हीना पड़े गा ग्रौर जब 
तक यह श्रन्त भ्राये तव तक सोवियत गणराज्य एवं बुजु श्रा राज्यों के बीच 
संघर्षपूर्०णा विघटनों की एक ख्यूछूला का श्राना अ्रपरिहाय है ॥/7 


वाद में खुश्चेव के प्रधानमंत्रित्त में आकर रूप्त का दृष्टिकोण 
स्टालिनवादी तानाशाही प्रवृत्तियों से थोड़ा नरम हुआ । शक्ति एवं 
वाध्यता का सहारा छोड़ कर रूसी नेता यह मानने लगे कि एक देश 
वी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तेन उस देश के लोगों का आन्तरिक मामला है 
इसमें उनको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । स्र्‌ श्चेव ने कहा था कि “निश्चय 
ही केवल दो भाग शेष हैं या तो शान्तिपूर्ण सह-प्रस्तित्व और या इतिहास 
का सकसे भयानक व॒ विध्वंसक युद्ध, तीसरा रास्ता है ही नहीं ।? कुछ 
लेखकों का मत है कि सोवियत रूस ने अपनी जारशाही की विस्तारवादीं 
नीति को सैद्धान्तिक चोला पहना दिया है श्रौर वह श्रान भी पहले की तरह 
रे विश्व साम्राज्य के स्वप्न देख रहा है । 


(३) भ्राथिक नीतियां 

सोवियत रूस की सबसे प्रमुख विशेषता जो उसे विश्व के श्रसाम्यवादी 

राज्यों से पृथक करती है वह है वहां की साम्यवादी भ्रथ॑व्यवस्था एवं उत्पादन 
ग साम्यवादी तरीका । कहने की आवश्यकता नहीं कि वहां की श्रर्थव्यवस्था 
में व्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान पर सामाजिक स्वामित्व है, व्यक्तिगत लाम 
के लिए उत्पादन के स्थान पर सामाजिक श्रावश्यकता के श्राधार पर उत्पादन 
होता है श्रथवा हम दो शब्दों में कह सकते हैं कि यह अर्थव्यवस्था पूञजीवादी 
अप््या के ठोक विपरीत है। सोवियत रूस की विदेश नीति का रूप 
निश्चित करते समय यह सर्देव ध्यान रखा जाता है कि इससे विश्व में 
भमाजवादी भ्रथ॑ंव्यवस्था को प्रोत्साहन मिले श्ौर पूज्जीवादी श्रर्थव्यवस्था 
नष्ट हो जाय । अपने उत्पादन के तरीकों एवं व्यवहारों में क्रान्तिकारी 
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११४ विदेश नीति 


परिवर्तन करके रूस बहुत शीघ्र ही एक समर्थ राष्ट्र बन गया है तथा इसने 
अपने कृषि प्रधान रूप को श्रौद्योगीकृत बना लिया हैं । विश्व के भ्र्घधविकसित 
एवं अविकासशील राष्ट्रों < लिए यहां की अ्रथ॑ंव्यवस्था एक आ्रादर्श है। 
इस आदर्श का प्रसार करने के लिए सोवियत रूस पूज्जीपत्ति राष्ट्रों के साथ 
गहरे भ्राथिक सम्बन्धों की स्थापना करता है। साम्यवादी दल की १५वीं 
कांग्र स ते एक प्रस्ताव द्वारा दिसम्बर १६२७ को शभ्राथिक सहयोग की नीति 
के इस सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुए कहा था कि “हमें हमारी नीति को 
दूसरे देशों के साथ अधिक से अभ्रघिक श्राथिक सम्बन्धों का विकास करने के 
विचार पर भाघारित करना चाहिए जहां तक कि ऐसे सम्बन्ध संघ की 
भारथिक शक्ति को बढ़ाते हैं । हमें इसे पूअ>जीपति विश्व से श्रधिक स्वतन्त्र 
बनाना चाहिए तथा संघ के श्रग्रिम श्रौद्योगिक विस्तार के लिए समाजवादी 
नींव को बढ़ाना चाहिए ।”? ग्रदुर्खानोव श्रब्दुकंमन के शब्दों में सोवियत विदेश 
नीति स्टालिन के राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई थी । ये लक्ष्य थे- 
श्रौद्योगीक रण, समष्टिकरण तथा एक राक्षसी तथा श्रातंकवादी यन्त्र 
का निर्माण ।9 


सोवियत विदेश नीति के लक्ष्य 
[076०४ ० 80₹06 ए0थंड्रा एगांटः ] 


साम्यवादी विचारधारा सोवियत विदेश नीति के लिए केवल आधार 
ही प्रदान नहीं करती वरच्‌ यह उसके लक्ष्यों की श्रोर भी स्पष्ट रूप से संकेत 
करती है । रूसी विदेश नीति श्रन्य देशों की विदेश नीति की भांत्ति 
उसके राष्ट्रीय हित की पति करती है, उसे विश्वास की महान 
शक्ति बनाने का प्रयत्न करती है, उसके मित्रों की संख्या को 
बढ़ाने में सहायक बनती है । इसके अतिरिक्त वह ॒साम्यवाद के 
प्रसार, साम्यवादी देशों के संगठन तथा उसके हितों में एकरूपता 
की स्थापना, पूज्जीवादी व्यवस्था का श्रन्त, पूञ्जीवादी युद्धों का भ्रन्त, 
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सोवियत रूस की विदेश नीति ११५ 


एशिया, श्रफ्रीका आदि देशों में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना, 
साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद की समाप्ति आदि लक्ष्यों की पूति के 
लिए संचालित होती है । सोवियत विदेश नीत्ति के मृरुय-मुख्य लक्ष्य निम्न 
प्रकार हैं--- 


१, विश्व में साम्यवाद की स्थापना 


साम्यवादी घोषणा-पत्र में विश्व के मजदूरों को एक होने का 
प्राह्मात किया गया है तथा विश्व से पूज्जीवाद के एकदम समाप्त होने की 
मविष्यवाणियां की गई हैं तथा इसका स्थान साम्यवादी समाज ले लेगा ऐसी 
पग्राणा लगाई गई है । यही कारण है कि सोवियत रूस की विदेश नीति भी 
विश्व भर में साम्यवादी श्रान्दोलनों को प्रोत्साहन देने एवं क्रांतियों को सफल 
बनाने में सक्रिय सहयोग प्रदान करती है । साम्यवादी लोग सोवियत रूस को 
उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं जितना कि घामिक विश्वास वालों के लिए 
तीर्थ स्थान महत्वपूर्ण होता है। इससे भी श्रधिक वे विश्वव्यापी साम्यवादी 
व्यवस्था के श्रन्तिम राजनंतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मास्क्रो से 
सैनिक एवं श्रन्य प्रकार की सहायता पाने की पूरी आशा रखते हैं । 


सोवियत संघ की विदेश नीति के प्रमुख एवं प्रथम निर्माता लेनिन 
के। भुकाव अन्तर्राष्ट्रीयगावाद की ओर भ्रधिक था, इसके लिए वे राष्ट्रीय 
स्वार्था का वलिदान करने को मी तैयार थे । उन्होंने रूस के राष्ट्रोय हितों 
को थिना किसी संकोच के अपने दल की विचारधारा से गौणा बना दिया 
था । उनका मत था कि वतंमान राष्ट्रीय युद्धों को ग्रहयुद्"ों में बदल दिया 
जाय श्रर्थात्‌ पूज्जीपति राष्ट्र आपस में लड़; इसके स्थान पर एक ही देश 
में सवंहारा वर्ग बुजु भ्रा वर्ग के विरुद्ध युद्ध छेड़ दे श्रौर इस प्रकार सारे संसार 
में इन दोनों वर्गों के बीच युद्ध छिड़ जाय । राष्ट्रीयता के विचार का यहा 
कोई स्थान नहीं था वरन्‌ वर्ग हित प्रधान था। लेनिन का कहना था कि 
विदेण नीति के प्रश्नों पर दो प्रकार से विचार किया जाता है । स्वहारा के 
मत में समाजवादी क्रांति महत्वपूर्ण है तथा सबसे प्रथम स्थान पर है जवकि 
दुजु भ्रा फे मत में महाशक्तिवान राज्य की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता श्रष्ठ है तथा 
इसे सब चीजों से अ्रधिक प्राथमिकता दी जानो चाहिए। लेनिन के ही शब्दों 
में-- "हम न तो महाणक्ति की और न ही राष्ट्रीय हित्तों की रक्षा करते हैं । 
के यह मानने है कि समाजवाद श्रर्थात्‌ विश्व समाजवाद के हित राष्ट्रीय 
हिनों को तुलना में भ्रधिक महत्वपूर्ण हैं, राज्य के हितों से अधिक महत्वपूर्णो 
है ।!) कामिन्टन के द्वारा साम्यवाद को विश्वव्यापी बनाने के लिए झ्नेक 
प्रकार फ तरोकेई प्रपनाये जाते हैं। स्टालिन के समय में रूस की विदेश 
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२१६६ हर .... विदेश नींति 


दा ने साम्यवाद के विश्व में प्रसार को गौण बना दिया था किन्तु भुलाया 
नहीं था । 


२. राष्ट्रीय हित की साधना 
सोवियत रूस में साम्यवाद की स्थापना के वाद जिस विदेश नीति 
का विकास हुआ उसने राष्ट्रीय हित को एक प्रकार से भ्रन्तर्राष्ट्रीय हित के 
साथ एकाकार कर लिया । यह समझा जाने लगा कि विश्व में पूजजीवाद की 
समाप्ति एवं समाजवादी समाज की स्थापना ही सोवियत संघ का सबसे बड़ा 
हित है । एक बार लेनिन ने कहा था कि हमें श्रपनी क्रियाओ्ों को इस ढंग से 
व्यवस्थित करना सीखना चाहिए कि हम स्वेहारा की तानाशाही को एक 
लग्वे समय तक बनाये रखने में समर्थ बन सकें । साम्यवादी व्यवस्था के 
अनुसार यहां देश की विदेश नीति केवल दल के हाथों में रहती है। यहां 
शक्ति का केन्द्रीकरण पहले दल में, उसके बाद नौकरणशाही में तथा उसके 
वाद एक तानाशाह में हो जाता है । इस दृष्टि से यह कहना सच ही है कि 
सोवियत रूस की विदेश नीति एक राष्ट्रीय राज्य की नीति नहीं है वरत्‌ यह 
सत्ताघारी वर्ग की सँद्धान्तिक एवं दलीय नीति है । दल का हित स्वामाविक 
रूप से विश्व में अपना प्रसार करना है। विरोधी विचारधारा, अर्थव्यवस्था 
एवं मान्यताओं से पूर्ण पृओजीवादी प्रजातन्त्रों से घिरा हुआ सोवियत संघ 
मिशए्चय ही अपने किसी भी हित को प्राप्त नहीं कर सकता अतः यह उचित 
ही नहों वरन्‌ श्रावश्यक भी है कि सोवियत रूस साम्यवाद का प्रसार करे 
तथा पूजीपति राष्ट्रों से अपने हितों की एवं स्वतन्त्रता तथा श्रखण्डता की 
रक्षा करने के लिए समाजवाद में विश्वास करने वाले राष्ट्रों का एक अलग से 
गुट बना ले ! 


३, एक नवीन साम्राज्य की स्थापना 


पश्चिमी श्रालोचकों द्वारा सोवियत रूस की साम्यवाद के प्रसार की 
नीतियों को प्राय: उसकी साम्राज्यवाद की पुरानी परम्परा को कायम रखने 
का एक दूपरा तरीका बताया जाता है । श्रब्दुकेमत बटोर्खानोव (2 90778॥- 
गराध्या 8००४८४४70ए) का कहना है कि 'जारशाही रूस लक्ष्य क्षेत्रीय प्रसार 
था जो केवल यूरेशियन क्षेत्र की ओर ही निर्देशित था अतः यह स्थानीय 


प्रकृति का था । किन्तु सोवियत रूस का लक्ष्य सैद्धान्तिक है और इसलिए यह 
विश्वव्यापी है ।77 


विश्व समाजवादी क्रान्ति के नाम पर सोवियत रूस एक नवीन प्रकार 
के साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विकास कर रहा है! यह पुराने 
तरीके के साम्राज्यवाद की पुनरावृत्ति नहीं है | यह राष्ट्रवाद से ऊपर है और 


जज 
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इस प्रकार एक क्रान्तिकारी विकास है। यह आाथिक साम्राज्यवाद नहीं है 
वरत्र विचारों का साम्राज्यवाद है। प्रारम्म में यह कच्चे माल, बाजारों, 
मुफ्त के श्रम या पूञ्जी लगाने के स्थानों में रुचि नहीं लेता ताकि उन देझों 
पर यह एक निश्चित राजन॑तिक तथा सँद्धान्तिक शासन जमा सके | 
पूजजीवादी साम्राज्यवाद अपने उपनिवेशों तथा अन्नीनस्थ लोगों पर श्रपनी 
व्यवस्था एवं विचारघारा को नहीं थोपता । किन्तु साम्यवादी साम्राज्यवाद 
मुख्यतः इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्तशील रहता है, अन्य बातें तो 
घटनावश हो सकती हैं। इस प्रकार अटोर्खानोव के शब्दों में यह कहा जा 
सकता है कि “सोवियत साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद का एक नया प्रकार है; 
यह अधिक गतिशील तथा अ्रधिक्र सफल है। यह एक अजातीय साम्राज्यवाद 
है जो कि एक ऐसे शासकीय वर्ग की स्वापना कर देता है जो उस उपनिवेश 
की जनता का सोवियत नीतियों के लिए समर्थन पा सके और स्वयं उसके 
निरीक्षण का कार्य संमाल ले ॥? 


रूसी साम्राज्यवाद को मली प्रकार से समभने के लिए ग्रावश्यक हे 
कि हम अ्रपने श्रापको रूस वालों की स्थिति में रख कर उन्हीं की ग्रांसों से 
विश्व की श्रोर देखें । सोवियत साम्राज्यवाद स्टालिन के समय में भी संसार 
के लिए एक चुनौती वन गया था । खुण्चेव के आने पर स्टालिनवाद की बुरी 
तरह श्रालोचना की गई किन्तु उसे साम्राज्यवादी नहीं बताया गया क्योंकि 
ये नीतियां स्वयं खुश्चेव को भी श्रपनानी थी । क्रेन्करणा (पक (टाथा- 
४०३७) का तो यहां तक कहना है कि सोवियत रूस एक देश नहीं है बरन 
एक साम्राज्य है ।? रूस की विदेश नीति जिस साम्राज्य की स्थापना 
फा स्वप्न देखती है उसका उदाहरण विश्व के इतिहास में प्राप्त नहीं है | यह 
प्रपने 4कार का श्रनूठा ही है। विश्व मर में मजदूर बर्ग का प्रथुत्व हो जे 
तथा सारा संसार मास्को के नेतृत्व के श्राधघीन रहे, यह रूसी साम्राज्यवाद का 
प्रन्तिम नक्ष्य है । 
४. साम्राज्यवादी युद्धों णो रोडना 


वर्तमान विश्व के प्रपरिवांश प्रन्तर्राप्ट्रीय बिबाद एवं भेगणे चाट ये 
बातचीत तक सीमित हों अथवा झस्धों का सहारा ले रहे हों, मुग्य रत से 
पृजी पतियों द्वारा ही पैदा बिये जाते हैं। ये ग्रन्यार्गप्ट्रीय कगट तय पंदा 
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होते हैं जव॒कि दो पृथ्जीपति देशों के हित परस्पर टकराते हैं । इन 
मुख्य हिस्सेदार मी पूज्जीपति ही होते हैं। साम्यवाद का समर्थक 
नाते सोवियत रूस का यह विचार है कि इन मगड़ों में विजय भी 

वर्ग के लिए उतनी ही श्रनुपयोगी एवं हामिकारक है जितनी कि उर 
हार हानिकारक हो सकती है । इसलिए किसी भा कीमत पर मजदूर 
इन युद्धों में सहयोग नहीं देना चाहिए । सोवियत रूस की विदेश 
प्रयास करती है कि इस श्रकार के युद्धों के स्थान पर वर्ग युद्ध € 
५ का समाप्त करके स्वेहारा वर्ग शासन को अपने 
ले सके । 


५. शान्तिपुर्रा-सह 
स्टालिन के समय में रूस की विदेश नीति पश्चिमी ग्रुट द 
तरह से विरोध करती थी तथा यह माना जाव। था कि पूड्जीवार्द 
साम्यवादी देशों के बीच संघर्ष तथा युद्ध का हांना अनिवार्य है। युद्ध के 
कोई भी पूञ्जीवादी देश अपनी शक्ति का त्याग नहीं करेगा | स्टालि 
विचार था कि जो लोग श्रागामी विश्व युद्ध के खतरे को टालने की दर 
लेनिन के इस विचार को “कि साम्राज्यवाद युद्ध को जन्म देता है' गलत 
हैं, वे स्वयं ही अ्रसत्य हैं । शान्ति की स्थापना के लिए चाहे कितने ही ; 
किए जायें, वे सभी युद्ध तव तक नहीं रोक सकते जब तक कि पूर्ज्जी 
दुनियां में कायम है। 


खश्चेव ने स्टालिन द्वारा श्रपनाई गई कठोर द्व पपूर्णा विरोधी नी 
को थोड़ा नरम बनाया । साम्यवादी दल की २०वीं कांग्रेस में बोलते 7 
उन्होंने कहा था कि “उन्नीसवीं कांग्रेस से ग्राज तक का जो समय गुजर र 
है उसमें श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में भ्रनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गए हैं। ज॑ँ 
शीतयुद्ध का छिड़ता, कोरिया तथा इन्डोचाइना में हिंसात्मक वारदातें, दोर. 
गुटों में तीत्र मतभेद के कारण सेनिक संगठनों का सूत्रपात जैसे चाटो, सीएटो 
वगदाद सन्धि श्रादि | ये सन्धियां विश्व में पूल्जीवादी प्रश्न॒त्व की बनाए 
रखने के लिए की गई हैं। इस समय तक विश्व स्पष्ट रूप से दो भागों 
में विभाजित हो चुका था तथा दोनों ही ग्रुटों के बीच एक अपूर्व संतुलन भी 
भा । खुश्चेव के मतानुसार इस संतुलन के रहते हुए विश्व युद्ध श्रसंमव वन 
गया है । एक ग्रुट दूसरे ग्रुट की शक्ति की मात्रा तथा प्रतिक्रिया की सम्भावनाओं 
को देख कर उस पर आआराक्रमण करने का दुस्साहस कदापि न करेगा । शस्त्रों 
की दौड़ भाज अपनी पूरी गति पर है। इन परिवर्तनों के श्रतिरिक्त एक दूसरा 
मुख्य विकास यह हुआ कि पूज्जीवादियों के साम्राज्य एवं उपनिवेश झव तक 
एक-एक करके स्वतन्त्र राप्ट्र बनते जा रहे हैँ । इस नवीन समय में लेनित की 
यह भविष्यवाणी सच हो गई है कि विश्व के भाग्य का निर्णय करने में पूर्व 
के लोग महत्वपूर्ण एवं सक्रिय माग ले रहे हैं। एशिया श्रौर श्रफ्रीका के 
अविकस्मित एवं अ्र्वंविकसित देशों का जीवन स्तर ऊचा उठाने के लिए बड़ी 
झक्तियों ढ्ारा सहायता योजनायें प्रारम्म की जा रही हैं। यह विदेशी 
सहायता किसी शर्तें पर दी णाती है । ख़श्वेव के मतानुसार जतं यह है कि वे 
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देश उस गुट के सैनिक संगठन सें बंध जायें तथा श्रमेरिका की विश्व-विजय 
से पूर्ण विदेश नीति का सम्थन करें । गुटों से श्रलग रहने की पूर्वी देशों की 
नीति उनकी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को बनाएं रखने का प्रयास है | एक तीसरा 

मुख्य परिवर्तत यह है कि श्रविकसित देशों तथा साम्यवादी देशों के बीच 
मैत्री सम्बन्ध दिन प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा है । 


इन सव॒परिवर्तनों के कारण बिश्व में जिस प्रकार की स्थिति 
पैदा हो गई है उसमें सोवियत संघ द्वारा यह सोचा गया कि विदेश नीति को 
शक्ति एवं हिसा पर श्राघारित न रख कर पश्चिमी देशों के साथ शान्तिपुर्ण 
मसहअस्तिव की नीति अपनायी जाय । हाइड्रोजन बम के आविष्कार के कारण 
विश्व युद्ध! विश्व विनाश का प्रतीक बन छुका है । अब पूञजीवाद को समाप्त 
करने तथा साम्यवाद का प्रसार करते के लिए शान्तिपूर्ण साधनों का 
सहारा लिया जाना चाहिए | खुश्चेव के शब्दों में 'लेनिन का विभिन्‍न समाज 
व्यवस्थाप्रों के साथ शान्तिपूर्ण-सहग्रस्तित्व का सिद्धान्त हमेशा ही हमारी 
विदेश नीति का मार्ग रहा है | यह कोई चालवाजी नहीं है वरच्‌ सोवियत 
विदेश नीति का मौलिक सिद्धान्त है ।/! रूस की विदेश नीति का यह विश्वास 
है कि शान्तिपर्ण सहग्रस्तित्व की प्रतियोगिता निश्चित रूप से समाजवाद को 
विजया बना देगी । 


६ प्रमेरिका फो तीचा विजाता 


विश्व की एक महान शक्ति होने के नाते सोवियत रूस के हित अन्य 
मु देशों के साथ भी टकरा सकते हैं किन्तु उस्तका सबसे बड़ा प्रतिद्वन्द्दी 
तो वही हो सकता है जो उसे विश्व की एक मात्र महान शक्ति होने के मार्ग 
में बाधा उत्पन्न कर सके | इस दृष्टि से संयुक्त राज्य अमरीका उसका सबसे 
बढ़ा प्रतिहनन्द्री है। श्रतः प्राथिक, राजनैतिक, स॑निक तथा अन्य सभी क्षेत्रों 
में उसे नीचा दिखाना सोवियत संघ की विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य वन 
गया है। समाजवाद के शत्रुओं को यह दिखाने के लिए कि श्रमिक वर्ग में 
प्रपना नवीन समाज बनाने की प्री योजना है श्रोर निजी त्षेत्र में व्यक्तिगत्त 
लाम तथा प्राप्तियों के तथा कथित लामों से वंचित रहते हुए भी वे श्रपने 
देश का उत्पादन बहुत कम समय में झ्राशातीत स्तर पर ला सकते हैं, सोवियत्त 
रूस हर सम्मव प्रयास करता है । इसका कारण यह है कि भ्रपनी उन्नत एवं 
सफल पधर्थ-ध्यवस्था के प्रति एशिया और श्रफ्रीका के नवोदित राप्ट्रों को वह 
प्रमरोवा के प्रभाव से खींच कर साम्यवादी छत्रद्धाया में ला सकता है। 
सोवियत रूस द्वारा स्टील का उत्पादन तथा उपयोग संयुक्त राज्य अमरीका से 
दुगुना किया जाता है तथा कृषि, दूध उद्योग ग्रादि के ज्ेत्र में भी वह तीजम्र 
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१२० विदेश नीति 


गति से बढ़ता जा रहा है। उद्योग, विज्ञान, तकनीकी ज्ञान श्रादि ज्षेत्रों 
में प्राप्त की गई मारी सफलतायें पू०जीवादी व्यवस्था के विरुद्ध समाजवादी 
व्यवस्था की श्रेष्ठता की प्रमावशालो प्रमाण हैं । सोवियत रूस में विज्ञान ने 
जो प्रगति की हैं वह भी दर्शनीय है । ल्यूना-६ का चंद्रमा पर विना खटके 
उतर जाना तथा रूसी उपग्रह का बदली से ढंके शुक्र ग्रह पर उतर जाना 
यहां के विज्ञान के उत्कृष्ट विकास के प्रति संसार के ध्यान को बरवस ही 
भ्राकृष्ट कर लेते हैं । सच १६५७ में खुश्चेव ने कहा था कि “हमारे देश की 
सारी सफलतायें सोवियत संघ के साम्यवादी दल की लेनिन की नीतियों को 
क्रियान्वित करने का परिणाम है ।/? इस प्रकार अपने श्रभूतपूर्व विकास के 
परिणामों तथा प्रगति की सम्भावनाश्रों को दिखा कर सोवियत रूस पृथजीवादी 
व्यवस्था की सारहीनता तथा साम्पवादी समाज की उत्कृष्टता का दिग्दर्शन 
करना चाहता है । इसी प्रकार प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न पर सोवियत विदेश 
नीति इस बारे में सदंव जागरूक रहती है कि किसी देश विशेष श्रथवा 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर संयुक्त राज्य श्रमरीका का प्रमाव बढ़ने 


नहीं पाये । 
सोवियत विदेश नोति के साधन 
(पक (९४७४ ण॑ एेप्तक्लांभा ए0शंट्रा) 2००४) 


जहां तक पश्चिमी व्विचारकों का प्रश्न है वे सभी प्राय: एकमत से 

यह स्वीकार करते हैं कि रूस में चाहे जारशाही रहे या साम्यवादी 

विचारधारा किन्तु भ्रन्त में यही साबित हो जाता है कि सोवियत विदेश नीति 

शुद्ध रूप से स्थायी चालबाजी है, इसके अतिरिक्त यह कुछ भी नहीं है। 

सोवियत विदेश नीति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिन साध्नों का 
प्रयोग करती है वे मुख्यतः निम्नलिखित हैं--- 

(१) कुशल राजनीति 


प्रत्येक देश की विदेश नीति के संचालन का प्रमुख साधन है 'कूटनीति' 
जिसके द्वारा वह अपने राष्ट्रीय हितों की तथा अ्रन्य लक्ष्यों की साधना का 
प्रयास करती है । सोवियत संघ द्वारा विदेश नीति के इस साधन का प्रयोग 
अपेक्षाकृत श्रधिक कुशलता, जटिलता एवं सफलता से किया जाता है। यह 
कहा जाता है कि इसी कारण पश्चिमी देशों की कूटनीति ने शभ्रपना यह 
प्रमुख लक्ष्य वना लिया है कि वह रूसी विदेश नीति के उन परिवतेनों 
(72८४ 9॥075$) का वारीकी से श्रध्ययन करे जो समय-समय श्रपने मुख्य 
लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साम्यवादी नेताश्रों द्वारा किये जाते हैं । 
सोवियत विदेश नीति चालबाजी (7४०४०७) से सुगमतापूर्वक काम ले 
सकती है क्‍योंकि वहां ऊचे दर्जे की केन्द्रीकृत तानाशाही है जो कि श्रासानी ” 
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सोवियत रूस की विदेश नीति ६२१ 


से लॉकमत को अपने पक्ष में कर सकती है। इस चालबाजी के पीछे बहुत 
जोरशोर तथा प्रमावशाली प्रचार का यन्त्र रहता है।इस यन्त्र के द्वारा 
देश में तथा विदेश में साम्यवाद को और इस प्रकार रूस के हितों का प्रचार 
किया जाता है । सोवियत रूस द्वारा अपनाई जाने वाली चालबाजी के भागं में 
प्रनेक वाघायें मी हैं जो वहां के लोगों की संदेहशील प्रकृति एवं कठोर 
नौकरणाही से पैदा होती है । इसके अ्रतिरिक्त साम्यवादी विचारधारा एवं 
सैद्धान्तिक लक्ष्यों में एक स्थायित्व पाया जाता है भ्रतः उनमें किसी प्रकार 
का परिवर्तत बहुत सोच समझ कर ही किया जा सकता है । 


(२) साम्यवादी दल 


सन्‌ १६१७ की क्रान्ति के बाद सोवियत रूस की विदेश नीति का 
प्रमुख साघन वहां का साम्यवादी दल वन गया । सनू १६१७ से राजनैतिक 
विकासों की जी प्रकृति रही है उसने सोवियत नेताश्रों को साम्यवादी दल 
का प्रयोग दूसरे देशों में साम्यवाद का प्रचार करने के लिए ही नहीं वरव्‌ 
विदेश नीति के एक साघन के रूप में करने को प्रेरित किया ।१ कहा जाता 
है कि सन्‌ (६४७ के प्रारम्म में तथा सु १६९५० के वसन्‍्त में फ्रांसीसी 
साम्यवादी दल को यह ब्रादेश दिया गया था कि नाटो संधि के ग्रधीन शस्त्रों के 
जो जहाज जायें उनको खाली करने में $4ए0०0088० कर दे । सोवियत 
नीति को साधने में दूसरे देशों के साम्यवादी दल जो त्याग करते हैं उसकी 
एक सीमा होती है । इधर साम्यवादी क्रांति की सम्मावना के प्रति साम्यवाद 
का दृष्टिकोण भी बढ़ी तीव्रता से वदल रहा है। रूसी क्रांति तो आज एक 
प्राद्श वन गई है किन्तु सम्मावित क्रांति चकोस्‍लोवाकिया की प्रकार की 
मानी जाती है जहां शासन सत्ता योग्यतम (ए62००:१) के हाथ में है 
नथा लाल सेना स्थित रहती है । 


योरोप के द्वितीय विश्व युद्ध वे बाद से हो सोवियत रूस की यह नीति 
रह। हैं कि वह स्पप्टत: दो भागों में वंट जाय तथा उसके श्रधिकतम भाग पर 
उसका सैनिक तथा राजन॑तिक नियन्त्रण हो जाय। पूर्वी योरोप पश्चिमी 
शक्तियों के विरुद्ध तथा साम्यवाद का समर्थक है, तो भी यह नहीं कहा जा 
सकता कि ये देश सोवियत संघ के घनुचर हैं । मार्शल टीटो ने मास्को का 
प्राधिषत्य स्वीकार करने से मना कर दिया है, यूनानी साम्यवादी सरकार पर 
प्रपना अधिकार नहों कर पाये है। इस क्षेत्र में बल्कान राष्द्रीयता का 
दियास सोवियत कूटनीति के लिए एक धक्का है जिसे वह प्रस्वीकार नहीं 
फेर सकता । 


सौह दीवार के पीछे से ही स्ताम्यवादी दल को विदेश नीति के घस्त्र 
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३२२२ चिदेश नीति 


के रूप में पूरी तरह से प्रयुक्त किया गया है। जब साम्यवादियों ने फ्रांस व 
इटली की सरकार में. भाग, लेना प्रारम्म किया तो रूस के साम्यवादी दल 
से अपना हित साधने के लिए उन पर प्रमाव डाले ताकि वे झ्रारथिक एवं 
राजनैतिक पुनर्निर्माण के काये की गति को घीमा कर दें तथा मार्शल योजना 
और नाटो सन्धि को सफलतापूर्वक क्रियान्वित न होने दें ॥ जमंनी में भी 
साम्यवाद के नाम पर प्तोवियत रूस ने पूर्व और पश्चिम का विभाजन कर 
दिया है तथा उसका यह प्रयत्न रहता है कि पश्चिमी शक्तियों को पूरी तरह 
से जर्मनी से बाहर कर दिया जाय । जर्मनी का सोवियत रूस के लिए. बहुत 
महत्व है । टारने के शब्दों में--''पूरी जमंनी पर नियन्त्रण” सोवियत विदेश 
नीति के लक्ष्यों में प्रधान है श्रौर सावियत संघ तब तक श्रपने झ्रापको 
सुरक्षित नहीं मान सकता जब तक कि जमंनी उसके नियन्त्रण से बाहर है।”? 


(३) श्रन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें 


सोवियत विदेश नीति मुख्य रूप से प्रचार के यन्त्र को प्रयुक्त करके 
विश्व राजनीति में श्रगे बढ़ती हैं। यह प्रचार देश में तथा विदेश में 
साम्यवाटी दलों द्वारा किया जाता है । अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं संस्थाओं को 
यह अपने प्रचार के लिए एक प्रमुख केन्द्र बना लेती है। संयुक्त राष्ट्र संघ 
तथा श्रन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाग्रों के प्रति सोवियत रुख उसकी विदेश नीति का 
एक महत्वपूर्ण भाग है । कुछ विचारकों को इस बात में सन्देह है कि रूस ने 
'सान फ्रांसिस्को चार्टर” पर हस्ताक्षर करते समय संघ के कार्यो में गम्मीरता- 
पूर्वक भाग लेने का लक्ष्य श्रपनाया भी था या नहीं । कारण यह है कि बहुत 
समय तक तो वह इसका तिरस्कार ही करता रहा था । भ्रस्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों 
पर सोवियत दृष्टिकोण को देखकर यह कहा जा सकता है कि सोवियत नेता 
जिस राष्ट्रीय सम्प्रभुता पर जोर देते हैं तथा दूसरे राष्ट्रों को संघ का पनु- 
गामी न बनने की जो प्र रणा देते हैं वह उसके असहयोगपूर्ण दृष्टिकोण का 
द्योतक है | सोवियत नेता किसी भी गैर-साग्यवादी संस्था के नाम पर अपनी 
राष्ट्रीय सम्प्रभुता को सीमित करने के पक्ष में नहीं हैं। इस कारण सोवियत 
संघ श्रन्तर्राष्ट्रीय बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप में सहयोग देना नहीं 
चाहता । इसके श्रतिरिक्त संघ की कार्यवाहियो के संचालन के लिए जो सूचना 
एवं विचारों का आादान-प्रदात श्रावश्यक है उसे रूस अपनी गुप्त नीति के 
कारण पूरी नहीं करता । 


यद्यपि सोवियत संघ ॒ संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाहियों के सफल 
संचालन के लिए सहयोग नहीं करता तो भी रूस के लिए संयुक्त राष्ट्र का 
महत्व है । संयुक्त राष्ट्र संच. उसे एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां से वह 
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सोवियत रूस की विदेश नीति १२३ 


पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध आ्राक्तमण कर सके, प्रपने पक्ष को सामने रख सके . 
तथा किसी प्रकार का विधेयात्मक कदम उठाने से संघ को रोक सके । इस 
प्रकार थोड़ी श्रसुविधा के द्वारा ही रूस को संघ से बहुत सारे लाम प्राप्त हो 
जाते हैं । यही कारण है कि वह इसकी सदस्यता को जारी रखेगा शझौर तव 
तक नहीं छोड़ेगा जव तक कि उसके राष्ट्रीय सम्मान पर कोई भारी मुकका 
इसके द्वारा न लगाया जाये । संघ के अनेक अभिकरणों में जन्र भी रूस ने 
माग लिया है वहां उसके सहयोग को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने 
केवल उन्हीं श्रमिकरणों में कार्य किया है जहां से वह बिना कुछ नुकसान 
858 पश्चिम को हानि पहुचा सके ग्रथवा स्वयं ही कोई लाभ उठा 
सके । 


(४) उपन्विशदाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध 


१२६ विदेश मींति 


कमी 2097 0क देकर उन्हें आर हृदय से क्रियान्वित किया जाता है 
झथवा उनको केवल प्रचार एवं चिदेश नीतिका सा 

3 धन ही बनाये रखा 

सोवियत विदेश नीति की घिभाजक रेत्ा 

(76 १ेद्याशक्ाणा 78 0 500० रैेगथंशा एगाक) 





सन्‌ १६१७ की अव्दृवर क्रांति से आज तक की सोवियत विदेश नीति 
सुल्दतः पांच नायों में वांदा जा सकता है । प्रथम काल १६१७ से १६२० 
तक क्य है जो सनिकशाही से पूर्णो होते हुए भी कमजोर सोवियत राज्य का 
रू्ूए या । उस समय रुस को श्रनेक शक्तिशाली परन्तु भ्रमंत्रीपूर्णा पृ जीवादी 
ग्रमना करना पड़ा । सोवियत विदेश नीति का दूसरा काल १६२१ 
१६३६ तक का हूँ। इसमें सैनिक साहसों को छोड़कर सुरक्षात्मक नीति का 
प्रदुरूररा किया गया । सोवियत विदेश सम्बन्धों का तीसरा काल १६३६ से 
१६४४ तक का है जबकि झूस ने प्रादेशिक एवं राजनैतिक विस्तार की 
मीहियां अपनायीं । स्टालिन के जीवन के अन्तिम वर्षों को सोवियत विदेश 





| 
ं 


द्व्का 

ब्ूल १६५३ से प्रारम्म होता है जो कि अब तक चल रहा है / सोवियत हस 
हे विदेश नीति जो स्टालिन के समय में थी वह उसके वाद इतने ऋंतिकारो 
झूर में परिवादत होगई कि दोनों के वीच न केवल भ्रसमानतायें हैं वरन्‌ श्रवेक 
लाये हैं। खुश्वेव के अधानमंत्रित्त में सोवियत रूस ने 
झपनाई गए नीतियों का बहिष्कार कर दिया । उसको क्र को 
इस रर5 हे खोद डाला गया । नीतियों के इस मुलभूत परिवर्तन का साम्य- 
<-३- चंद इाउ घोर दिरोध किया गया और यह माना गया है कि यह कार्ये 
हे हर स्पलेलत के मूल सिद्धांतों का उल्लंधत है और इस प्रकार संशोधनवाद 
हा सनक है । सन्त रूसी नेतामों का मत था कि वे पहले परिस्थितियों के 

| ८ टेप उराों एवं दृष्लिकोशों से चल रहे थे किन्तु श्रव वे सच्चे 


मी 
ग्राम 
$ 
जाके 
हु 4)) 
४ ॥ 29 
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2 अकाल 

कक नकल 
स्पों में लेनिनवाईी बंद गए हूं । 


सोवियत रूस की विदेश नीति १२५ 


कारण वह मुफ्त में सम्मान प्राप्त करना चाहता है; यदि पश्चिमी देश इन 
प्रस्तावों को मान रहे होते तो रूस सम्मवतः इनको करने की भूल ही न 
करता । पिछले कुछ वर्षों से रूस इस दिशा में ग्रम्मीरता पूर्वक कार्य कर 
रद्दा है । 


हाल ही में सोवियत रूत के सुरक्षा मन्‍्त्री श्री मेतिनोवरकी द्वारा 
सोवियत सेना और नौ सेवा की चौथी वर्ष गांठ के अवसर पर की गई घोषणा 
के अनुसार रूस अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ायेगा। इसका कारण उन्होंने यह 
बताया है कि अमरीकी साम्राज्यवादियों और उनके नाटो मित्रों द्वारा 
भ्ाक्रामक कार्यवाहियां बरावर बढ़ाई जा रही हैं जिससे शाँति के लिए खतरा 
पंदा हो गया है । उन्होंने इस प्रसंग में वियतनाम में अमरीकी हस्तत्ञेव श्रौर 
पश्चिमी जमंद्री के शासक गुटों की सैन्यवादी नीतियों तथा अमरीका से 
सहायता प्राप्त करने फे उनके स्वप्नों का उल्लेख किया है । सोचियत रूस की 
यह नीति उसकी श्रव तक की सैन्य नीतियों एवं घोषणाग्रों से भिन्न है और 
पिछले वर्षों में वह अपने सैन्य बल को कम करता रहा है तथा उसने शस्त्र 
नियन्त्रण, निःशस्त्रीकरणा, आाणविक शास्त्रों की रोक के लिए वरावर प्रयत्न 
किये हैं। इस प्रकार वह संसार पर यह प्रभाव डाल सका है कि उसकी नीति 
शांतिवादी है, वह शांति का हामी है तथा शस्त्रास्त्रों के नियन्त्रण का समर्थक 
है । उसने बराबर यह दावा किया है कि यश्यपि श्रमरीका श्रपनी सैन्य शक्ति व 
सैन्य व्यय बराबर बढ़ने में मदद कर रहा है किन्तु फिर मी सोवियत रूस 
प्रपने सैन्य व्यय में कमी कर रहा है क्योंकि वह विश्व शांति, सहम्रस्तित्व एवं 
शांतिपूर्स आाथिक विकास का हामी है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनींति एवं घटना- 
चक्र ते कई बार ऐसी करवट लीं जिससे शांति को खतरा पैदा हुश्रा किन्तु 
सोवियत विदेश नीति श्रपरिवर्तित रही किन्तु इस घोषणा ने विश्व को 
भकित करके चिन्ता में डाल दिया । कुछ विचारकों का मत है कि अमरीका 
की सैन्यवादी नीतियों मे ही रूम को भी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने को विवश 
कर दिया है । इसमें सन्देह नहीं कि शस्त्रीकरण की होड़ विश्व शांति के लिए 
सबसे अ्रधिक खतरनाक घीज है किन्तु जब एक गुट शस्त्रीकरण कर रहा है 
तो दूसरे को चुप बैठा रहने की सलाह नहीं दी जा सकती | विश्वशांति कायम 
रखन का उत्तरदायित्व इन दोनों महाशक्तियों के ऊपर है । ऐसी स्थित्ति में यह 
कहा जाता है कि श्रमरीकी द्वारा वियतनाम के मामले में सैन्य हस्तक्षेप करना 
ओर पश्चिमी जर्मनी को योरोप के लिए खतरनाक बनाना उचित नहीं था । 
यह ठीक है कि अमरीका मी तृतीय विश्व युद्ध नहीं चाहता किन्तु वह जिन्न 
अकार से श्रपना सैन्य प्रमाव बढ़ा रहा है, पैनिक भ्रुटवन्दियाँ कर रहा है और 
सेन्‍्य हस्तक्षेप कर रहा है, उससे कभी भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि 
कोई भी स्थानीय या ज्षेन्नीय युद्ध बड़े युद्ध का रूप घारण कर ले | रूस 
सम्भवत: की स्थिति का सामना करने का प्रबन्ध कर लेता चाहता है । इन 
विचारकों का सुझाव है कि ऐसी परिस्थिति में उचित यही होगा कि 
तिःशस्त्रीकरण के लिए फिर से नये प्रयत्न हों श्रौर जर्मनी व वियतनाम के 
मामलों को तय करने के लिए कोई शांतिपूर्ण रास्ता खोजा जाय । विश्व का 
भविष्य बहुत कुछ इस वात पर निर्भर है कि निःशस्त्रीकरण योजनाम्रों को 


१२६ विदेश नींति 


कमी वास्तविक रूप देकर उन्हें सच्चे हृदय से क्रियान्वित किया जाता है 
अभ्रथवा उनको केवल प्रचार एवं विदेश नीति का साधन ही बनाये रखा 
जाता है | 

सोवियत विदेश नीति की घिभाजक रेखा 


(वफ्९ ऐशशआशल्याणा ॥0९ ण 5०0शञं९ ऋभशंशत ?०ॉं० ) 


सन्‌ १६१७ की शअ्रक्ट्ूबर क्रांति से आज तक की सोवियत विदेश नीति 
को मुख्यतः पांच भागों में बांदा जा सकता है । प्रथम काल १६१७ से १६२० 
तक का है जो सैनिकशाही से पूर्ण होते हुए भी कमजोर सोवियत राज्य का 
समय था । उस समय रूस को श्रनेक शक्तिशाली परन्तु श्रमैत्री पूर्ण प्‌ जीवादी 
देशों का सामना करना पड़ा । सोवियत विदेश नीति का दूसरा काल १६२१ 
से १६३९६ तक का है। इसमें सैनिक साहसों को छोड़कर सुरक्षात्मक नीति का 
ग्रमुसरण किया गया । सोवियत विदेश सम्बन्धों का तीसरा काल १६३६ से 
१६४५ तक का है जबकि रूस ने प्रादेशिक एवं राजनतिक विस्तार की 
नीतियां अपनायीं | स्टालिन के जीवन के अन्तिम वर्षों को सोवियत विदेश 
नीति का चौथा काल कहा जा सकता है। सोवियत विदेश नीति का पांचवां 
काल १६५३ से प्रारम्म होता है जो कि अब तक चल रहा है । सोवियत रूस 
की विदेश नीति जो स्टालिन के समय में थी वह उसके बाद इतने क्रांतिकारी 
रूप में परिवर्तित होगई कि दोनों के बीच न केवल श्रसमानतायें हैं वरन्‌ भ्रनेक 
विरोधी तथ्य भी आगये हैं। खुश्चेव के प्रधानमंत्रित्वत में सोवियत झूस ने 
स्तालिन द्वारा श्रपनाई गई नीतियों का बहिष्कार कर दिया । उसकी कब्र को 
पुरी तरह से खोद डाला गया । नीतियों के इस मूलभूत परिवर्तेत का साम्य- 
वादी चीन द्वारा धोर विरोध किया गया श्रीर यह माना गया है कि यह कार्य 
मार्क्स श्रौर लेनिन के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है श्रौर इस प्रकार संशोधनवाद 
का प्रतीक है । किन्तु रूसी नेताग्रों का मत था कि वे पहले परिस्थितियों के 
छारण कुछ विशेष उपायों एवं दृष्टिकोणों से चल रहे थे किन्तु श्रव वे सच्चे 
ध्र्थों में लेनिनवादी बन गये हैं । 


स्टालिनवादी विदेश नीति 
(इछ्ला75 7००१० 2००) 


पूर्वी योरोप में स्टालिन की सैनिक एवं राजनैतिक सांम्राज्यवादी 
नीतियां तथा देश एवं विदेश में मार्क्स-लेनिन के सिद्धांतों के श्रक्षरशः पालन 
पर जोर देना, तथा कमी समझौता न होने योग्य मनमुटावों का रहना शीत 
युद्ध को संस्थागत रूप देने का कारण वन गया। युद्ध के बाद के प्रारमस्मिक 
यर्चो में प्रजातंत्रात्मक चेकसलोवाकिया सोवियत संघ तथा उसके:युद्ध पूर्व के मित्रों 
के बीच एक जोड़ने वाली कड़ी वना हुप्रा था तया यह श्राशा की जाती थी कि 
दोनों गुटों के बीच समझौता हो जायगा तथा सहयोग बढ़ेगा । किन्तु इस बीच 
की कड्ठी के समाप्त होते ही श्राशायें समाप्त होगई तथा दोनों ग्रुटों का विरोध 
स्पष्ट रूप से सामने झ्रगया । स्टालित थैेर झूस का प्रमुख लब्ष्य योरोप में 
श्रपता प्रमु॒त्व स्थापित करना था । 


सोवियत रूस की विदेश नीति १२७ 


जून १६४८ में दो महत्वपूर्ण घटनायें घटीं-एक थी बलिन का पेरा 
(877. 800०८४(७) तथा दूसरी थी. माल टीटो द्वारा कोमिन्फार्म छोड़ 
देना । इन दोनों घटताश्रों को स्टालिन की युद्धोपरान्त नीति की दो बड़ी भूल 
कहा जाता है । रूस की साम्यवादी पार्टी ने माशेल टीटो की दल-विरोधी. 
एवं रूस विरोधी नीतियों को मावर्सवाद तथा लेनिनवाद के विरुद्ध बताया 
झौर कहा कि यह राष्ट्रवाद से प्रभावित एवं पूजीवाद की श्रोर झुका हुआझा 
कृत्य है जिसका विश्व के मजदूर आन्दोलन पर गहरा एवं विपरीत प्रमाव 
पड़ेगा । स्टालिन ने टीटो को अपना समकक्ष मानने से इन्कार कर दिया तथा 
उसके साथ की गई व्यापारिक एवं राजनैतिक वातचीत के प्रति अ्रसंतोष 
प्रकट किया । रवीन्स्टीन (&शंग्र 2. २०छग्रशशां)) के शब्दों में 'टीटोवाद' 
सोवियत प्रमाव की प्रतिक्रिया से कुछ अधिक था। इसमें राष्ट्रवाद तथा 
साम्यवाद को एक ऐसी विचारधारा व आन्दोलन में मिला दिया गया जिसके 
विभिन्न झूपों में स्वतन्त्रता कीयू थी, जो कि मास्कों को स्वीकार 
नहीं थी ।? 


४ भ्रप्रेल, १६९४६ को उत्तरी अटलाण्टिक सन्धि संगठन पर हस्ताक्षर 
किये गये । सोवियत रूस द्वारा इसकी तीब्र प्रालोचना की गई । कहा गया 
कि रूस ने पूर्वी योरोप के देशों के साथ जो सन्धियां की हैं उनका लक्ष्य 
प्रात्म-रक्षा है किन्तु नाटो को आत्मररक्षा के हित से न्‍्यायोचित नहीं ठहराया 
जा सकता । यह तो स्पष्टतः उन देशों के वियरीत की गई थी जो ब्रिटिश 
अमरीकी गुट की श्राज्ञा का पालन नहीं करते तथा उसके विश्वव्यापी साम्राज्य 
के मार्ग में बाधा डालते हैं। यह सन्धि संयुक्त राष्ट्र संघ की आत्मा का हनन 
करती है। इस प्रकार सोवियत सरकार द्वारा नाटो को श्राक्रमश॒कारी पू जी- 
वाद की एक नवीन श्रमिव्यक्ति माना गया । 


सुदूर पूर्व में स्टालिनवादी रूस के लक्ष्यों को जाजें एफ० केनन 
(09607४६ छ. &७॥॥०॥) द्वारा चशित्त किया गया है | उनका कहना है कि 
रूस भ्रव भी एशिया में कम से कम देकर श्रधिक से श्रघिक पाना चाहता है । 
मास्को के लक्ष्य हैं--- (४) यदि पूर्णत: नहीं तो श्रशतः एशिया की भूमि के 
कूटनीति एवं प्रादेशिक सम्पत्तियों पर श्रधिकार कर लेना जो जारों के समय 
में हूस के अधीन थी, (॥) केन्द्रीय एशिया में सोवियत सीमाझ्रों के निकटवर्ती 
चीनी प्रान्तों पर अधिकार कर लेना श्लौर (॥) उस समय जापान द्वारा 
श्रधिक्ृत उत्तरी चीन के सभी ज्षेत्रों पर पर्याप्त नियन्त्रण रखना ताकि विदेशी 
शक्तियों के पुन्त: हस्तक्षेप को रोका जा सके । रूस इस क्षेत्र से प्रिटेन-अमे रिका 
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श्श्८ विदेश नीति 


सहित सभी बाहरी शक्तियों का प्रभाव हटाना चाहता था | दिसम्बर, १६४६ 
में माग्मो मास्को गये और दो माह तक रूस-चीन सम्बन्धों पर वार्ता 
होती रही । 


१४ फरवरी, १६५० को तोन सन्धियों पर हस्ताक्षर किये गये । 
उनमें पहली सैनिक सन्धि थी जो स्पष्टत: संयुक्त राज्य अमेरीका के विरुद्ध की 
गई थी । दूसरी का सम्बन्ध मंचूरिया से था तथा तीसरी सन्धि के श्रनुसार 
रूस ने पांच वर्षों में चीन को ३० करोड़ डालर की राशि देना तय किया 
था । ये समझौते १६४४ में पुनः स्वीकार किये गये । कोरिया का युद्ध छिड़ने 
के बाद संयुक्त राज्य प्रमेरीका ने उत्तरी कोरियाई सेनाश्रों क्री वापसी में जब 
रूस का सहयोग मांगा तो उत्तर में रूस ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को 
एक स्थायी सदस्य के श्रमाव में कार्य करने में श्रयोग्गय बताया और संयुक्त 
राज्य श्रमेरीका के विरुद्ध प्रचार करते हुए उसे ग्रह युद्ध में हस्तक्षेप करने के 
लिए दोषी ठहराया । पश्चिमी विचारक कोरिया के युद्ध का पूरा उत्तरदायित्व 
स्टालिन के कन्धों पर डालते हैं क्योंकि उस समय उत्तरी कोरिया के साम्यवादी 
दल पर मास्को का नियन्त्रण था । रूस सोचता था कि दक्षिणी कोरिया भी 
शीघ्र ही साम्यवादी पंजे में भा जायगा किन्तु अमेरीका के युद्ध में कूदने पर 
उसे आश्चय हुआ । 


कुछ लोग स्टालिन की विदेश नीति में रूढ़िवाद ((?०राइाए१४४॥) 
की भलक पाते हैं। उनके श्रनुसार वह पश्चिम पर शक्ति के वल पर हावी 
नहीं होना चाहता था । उसने पश्चिमी शक्ति एवं सम्मान को नीचा गिराने 
तथा अपने साम्राज्य को शक्ति एवं स्थायित्व देने के प्रयास किये । श्रधिराज्यों 
में व्याप्त असंतोप के प्रति वह सजग था तो भी सोवियत शक्ति के विस्तार 
के प्रत्येक ग्रवसर का उसने लाम उठाया । १६५३ का वर्ण पश्चिमी विचारकों 
द्वारा सौमाग्यशील माना जाता है जबकि स्टालिन श्रपने नाम को छोड़ कर 
इस विश्व से सिघार गये । कहा जाता है कि स्टालिन ने रूस जैसे पिछड़े व 
प्रविकसित देश को दुनियां की महान झ्ौद्योगिक एवं सैनिक शक्ति बना 
दिया तथा चंगेजखान ओर तैमूरलंग जैसा साम्राज्य स्थापित कर दिया । विदेश 
नीति के लक्ष्य, साधन एवं क्षमतायें निर्धारित करने में स्टालिन श्रद्धितीय था । 
केन्द्रीय समिति के कार्य पर दल की १८वीं कांग्रेस की रिपोर्ट में १० मार्च 
सन्‌ १६३६ को स्टालिन ने सोवियत विदेश नीति की विशेषता में उसके साधन 
तथा तत्सम्बन्धी दल के कार्यो का उल्लेख किया था । लि 

सस्‍्टालिन द्वारा सोवियत विदेश नीति के निम्न लक्ष्य तथा विशेषताञ्रों 
छा तंरणोन किया गया--- 

(3) हम स्वतन्त्रता चाहते हैं तथा सभी देशों के साथ व्यापारिक 
सम्बन्ध बढ़ाना चाहते हैं । यह हमारी स्थिति है श्रौर इसका हम तब तक 
पालन करेंगे जब तक दूसरे देश ऐसा करेंगे और जब तक वे सोवियत हित 
को श्रांच न पहुंचायेंगे । 


सोवियत रूस की विदेश नीत्ति १२६ 


(#) हम सभी पड़ोसी देशों के साथ जो सोवियत संघ के साथ 
समान सीमायें रखते हैं, शान्तिपुर्ण, घनिष्ट तथा मित्रतापूर्णा सम्बस्ध बनाना 
चाहते हैं । हम इस स्थिति को तब तक बताये रहेंगे जब रह तक कि पड़ोसी देश 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सोवियत संघ की सीमाश्रों की एकत्ता एवं 
ग्रसण्डता को चुनौती नहीं दे देते । 

(70) हम उन देशों का समर्थन करेंगे जो कि प्राक्रमण का शिकार 
बने हैं श्रथवा जो श्रपने देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहे है । 

(४) हम झ्राक्रमणकारियों की धमकी से नहीं डरते तथा युद्ध छेड़ने 
वाले के प्रत्येक मुक्के का जवाब दो मुक्‍्कों से देने को तैयार रहते है । 


ऐसी सोवियत संध की विदेश नीति है । 


स्टालिन का कहना था कि सोवियत संघ अपनी विदेश नीति के 
संचालन के लिए निम्त पर भरोसा करता है-- 
(४) इसकी बढ़ती हुईं श्राथिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक शक्ति | 
(॥) हमारे सोवियत प्तमाज की नैतिक एवं राजनैतिक एकता । 
(7) हमारे देश के राष्ट्रों की श्रपनी मित्रता । 
(९) इसकी लान सेना श्रोर लाल जहाजरानी । 
(५) इसकी शान्ति की नीति । 
(शं) सभी देशों के मजदूर लोगों का नैतिक समर्थन, जो कि शान्ति 
की सुरक्षा के लिए मुख्यतः सम्त्रन्धित हैं । 
(शा) उन देशों की सदमावना जो किसी मी कारण से शान्ति का 
उल्लंघन करने में कोई रुचि नहीं लेते । 
विदेश नीति के ज्ञेत्र में दल के निम्नलिखित कार्य बताये गये-- 


(5) शान्ति की नीति को जारी रखना तथा मभी देशों के साथ 
व्यापारिक सम्बन्धों को मजबूत बनाना । 


(४) सदेव जागरूक रहना तथा अपने देश फो मुद्ध-प्रे मियों 
(एश-ए०णाह०४७) के प्रयासों से संघर्ण में पड़ने से रोकना । 

(7) लाल सेना एवं लाल जहाजरानी की शक्ति को सत्ता के उच्च 
शिखर तक पहुंचा देना । 

(४) सभी देशों के मजदूर लोगों के मित्रता के अन्तर्राष्ट्रीय बन्धनों 
को दुढ़ करना जो शान्ति में तथा राष्ट्रों की मित्नता में रुचि लेते हैं । 


स्टालिन की नीतियों को देख कर रविन्स्टीन के शब्दों में यह कहा जा 
सकता है कि “उसने पीटर महान की स्वेच्छाचारी परम्पराओं में शासन किया 
झौर सोवियत संध की श्रथ॑व्यवस्था का पाश्चात्यीकरणा कर दिया। विदेष 
नीति के ज्षेत्र में उसने मुख्यतः तिस्तारवादी जारों के पद-चिह्नों का अनुसरण 
किया । उसके उत्तराधिकारियों द।रा उसकी परम्परा को तिमाना पड़े गा ।!!? 
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१३० विदेश नीति 


५ मार्च, १६५३ को स्टालिन की मृत्युं के साय रूसी विदेश नीति का एक युग 
समाप्त हो गया । 


स्टालिन के बाद की सोचियत विदेश नीति 
(?05-छात्राग्ञा 5070 एणलंशा ९एगाल ) 


स्टालिन के बाद तीन मुख्य विकासों ने सोवियत संघ की शक्ति को 
चढ़ा दिया । पहला विकास यह था कि पूर्वी योरोप में सोवियत साम्राज्य 
में स्थायित्व श्रा गया । दूसरे, सोवियत संघ की आथिक तथा सैनिक शक्ति 
तेजी के साथ बढ़ने लगी । तीसरे, रूस के दक्षिणी ज्षेत्र में उसका प्रमाव 
बढ़ने लगा । मध्य-पूर्व, दक्षिणी एशिया और अफ्रीका के विकासशील देश 
उसके प्रमाव के ज्ञेत्र वन गये । विश्व का संतुलन एक प्रकार से साम्यवाद 
की श्रोर कुक गया । स्टालिन के बाद यद्यपि सोवियत साम्राज्य नहीं बढ़ा 
किन्तु सोवियत संघ की भ्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति इतनी बढ़ गई जितनी कि यह 
पहले कमी न थी । 


स्टालिन के उत्तराधिकारियों को जिन छ्ुनौतियों का सामना करना 
या वे थीं--प्तोवियत साम्राज्य की रक्षा करना, पूर्वी योरोप में सोवियत 
शासन के स्थाय्रित्व पर पाइचात्य स्वीक्ृति प्राप्त करना तथा जहां सम्मव 
हो सक्रे यहां बिना सोवियत सुरक्षा को खतरे में डाले देश की शक्ति का 
विस्तार करना । साम्राज्य की रक्षा करना उसे प्राप्त करने से प्रधिक कठिन 
होता है इसलिए उन्होंने इनको स्थानीय स्वायत्तता प्रदान की, श्राधिक 
सम्बन्धों को कम शोपणयुक्त बनाया तथा जीवन-स्तर के श्राधुनिक विकास 
को प्रोत्साहन दिया | स्टालिन के वाद सोवियत रूस को बलिन समस्या का 
सामना करना पड़ा, साम्यवादी चीन के साथ इसका सैद्धान्तिक विवाद बढ़ा, 
मार्णल टीटो के साथ मतभेदों में उतार चढ़ाव श्राया, पोल॑ण्ड भ्रौर हंगरी में 
क्रान्तियां हुयीं तथा एशिया एवं श्रफ्रीका महाद्वीपों में बड़े क्रान्तिकारी 
परिवतेन एवं संघर्ण हुए श्रीर इन सबके कारण सोवियत संघ की विदेश नीति 
के चक्र की गति काफो तेज हो गई । 


प्रघान मन्त्री खुश्चेव के शासन काल में सोवियत विदेश नीति पर से 
स्‍्टालिन की छाया को हटाने के प्रयास किये जाने लगे । २०वीं पार्टी कांग्रेस 
की विशेष रिपोर्ट में खुश्वेव ने स्टालिन युग में किये गये श्रपराधों का उल्लेख 
किया है | उनके मतानुसार “स्टालिन इस प्रकार से व्यवहार करता था मानों 
वह सब कुछ जानता है, सत्र कुछ देखता है, सबके लिए सोचता है, सव कुछ 
कर सकता है तथा वह कभी भी गलती नहीं कर सकता । वह श्रपने श्रापको 
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ईश्वर मान कर चलता था । उसका व्यवहार अ्मानवोय एवं हिसात्मक था ।” 
स्टालिन कभी भी समझा-बुझा कर काम नहीं लेता था किन्तु वह श्रपनी 
मान्यताओं को लादता था तथा श्रपने मतों पर पूर्ण समर्पण की मांग करता 
था । स्टालिन ने एक बार खुश्चेव से मार्शल टीटो के प्रति रोप प्रकट करते 
हुए कहा था कि “मैं अपनी छोटी श्रग्रुली उठा दूगा और टीटो नहीं रहेगा, 
बह गिर जायेगा ।/२ 


शातिन्पुरां सहश्नस्तित्व 


(7९४८९र्शए) (०-७ह्रं5(०7९९ ) 


स्टालिन की नीतियों के बाद सोवियत रूस की नीतियां पश्चिमी देशों 
के प्रति कुछ कम सरूुती का व्यवहार करने लगीं । शान्तिपूर्ण सहश्नस्तित्व श्रब 
रूसी विदेश नीति 7 आधारभूत सिद्धान्त बन गया । वैसे खुश्चेव का तो 
यह दावा था कि भ्रन्य सामाजिक व्यवस्थाओं से पूर्ण देशों के साथ शान्तिपूर्ण 
सहग्नस्तित्व के लेनिन के सिद्धान्त को सोवियद रूस की विदेश नीति प्रारम्भ 
से ही अपनाती चली श्रा रही है।यह कहा जाता है कि शान्तिपूर्णा 
सहअस्तित्व का सिद्धान्त सोवियत नीति की एक चाल है तथा अवसर 
के प्रति श्रभुकूतता है किन्तु रूसी नेता इसका विरोध करते हैं 
तथा कहते हैं कि यह तो मानी हुई बात है कि सोवियत संघ शक्ति 
में श्राते ही श'न्तिपूर्ण सहगञ्नस्तित्व के लिए पूरी दृढ़ता से कायं करने लगा, यह 
तो रूसी विदेश नीति का मौलिक सिद्धान्त है । इस नीति का श्रर्थ यह 
है कि यदि विभिन्न सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्था वाले देशों के 
शान्तिपुर्णा सहञ्नस्तित्व को धमकी दी गई तो इसे देने वाला सोवियत संघ न 
होगा ओर न ही शेष साम्यवादी गुट । इसका कारण यह बताया जाता है 
कि किसी मी साम्यवादी को युद्ध छेड़ने में रुचि हो ही नहीं सकती है क्योंकि 
वहां किसी प्रकार का वर्गभेद नहीं है जो कि युद्ध के द्वारा श्रपने आपको 
समृद्धिशील बनाने का स्वप्न देखे । कहा जाता है कि सोवियत रूस थुद्ध नहीं 
छेड़ सकता क्योंकि उप्तने वर्ग-भेदों को मिटा दिया है, उसके पास क्षेत्र एवं 
प्राकृतिक साधन बहुत हैं । कच्चा माल काफी है, माल की खपत के लिए 
बाजार भी बहुत है । 


सिद्धान्त रूप में भी युद्ध सोवियत संघ के लिए तिरस्कृत है क्‍योंकि 
इसमें लाखों का खून बहाने के बाद केवल कुछ को उसका लाभ भोगने का 
प्रवसर प्राप्त होता है । युद्ध समाजवाद के विपरीत है तथा व्यक्तिवाद एवं 
पूञ्जीवाद की निशानी हैं। इन समी तत्वों को जानते हुए भी साम्यवादी 
प्राक्रमण की कल्पना करने वालों के बारे में सोवियत संघ का यह विचार है 
कि ये लोग ऐसा करके श्रपनी विश्व विजय की योजनाओं तथा शान्ति, 
प्रजातन्त्र एवं सगाजवाद की हत्यापूर्ण क्रायंवाहियों पर पर्दा डालने के लिए 
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शसा करते हैं | सोवियत रूस पर प्राय: यह आरोप लगाया जाता है कि वह 
दूसरे देशों में हिसात्मक क्रांतियों के लिए प्रेरणा प्रदान करता है ताकि वहां 
से पुृज्जीवाद को खदेड़ा जा सके किन्तु प्रधान मन्‍्त्री खुश्चेव का कहना है 
पकि यद्यपि हम साम्यवादी पुञ्जीवाद का विरोध करते हैं किन्तु इसक। श्रर्थ यह 
नहीं कि इमने उन देशों के श्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है भ्रथवा 
हस्तक्षेप करने की योजना बनाई है जहां कि श्रमी तक पूञ्जीवाद स्थित 
है । इस सम्बन्ध में रूसी नेता रोमा रोला (7णाथ (२०70) के इस 
कथन में विश्वास प्रकट करते हैं कि “स्वतन्त्रता बाहर से थोपी नहीं जा सकती 
वह तो स्वयं ही पैदा होती है । इसे विदेशों से रेलों के डिब्बों में मर कर 
नहीं मंगाया जा सकता ।” 


सोवियत नेता दो व्यवस्थाओ्रों के बीच शान्तिपूर्ण सम्बन्धों में विश्वास 
करते हैं । किन्तु साथ ही यह भी कहते हैं कि वे साम्यवाद के लिए लड़ 
-. रहे हैं तथा उनका दावा है कि यह सभी देशों में श्रा कर रहेगा । इसीलिए 
विचा रकों द्वारा यह संदेह किया जाता है कि जब त्तोवियत पंथ साम्यवाद 
कहर लड़ रहा है तो उसके साथ शान्तिपूर्वक कैसे रहा जा सकता है । 
परन्तु इस प्रकार की श्रालोचना का लक्ष्य साम्यवादियों की दृष्टि में केवन 
बुजु भ्रा प्रचार है। वे इस तथ्य को जानते हुए भी भुला देते हैं कि यह लड़ाई 
बन्दूकों व बमों की तहीं वरच्‌ सिद्धान्तों की है। ऐसा वे इसलिए करते हैं ताकि 
सोवियत रूस को आक्रामक देश घोषित कर सकें ॥ समाजवाद की विजय का 
श्र्थ तो यह है कि उत्पादन का सम्राजवादी तरीका पूजीवादी उत्पादन के तरीके 
से प्रधिक लामदायक है यह सिद्ध हो जाये। ? जब विश्व के मजदूरों को 
साम्यवाद के गुरों का परिचय प्राप्त हो जायगा तब निश्चय ही वे समाजवादी 
समाज की स्थापना कर लेंगे । 


शान्तिपूर्णं सहश्रस्तित्व का श्रर्थ यही है कि पूज्जीवादी तथा साम्यवादी 
दोनों व्यवस्थायें साथ-साथ रहें तथा अपने गुणों से प्रभावित करके साम्यवादी 
व्यवस्था विश्व भर में व्याप्त हो जाय । वे शक्ति एवं युद्ध का सहारा लिए बिना ही 
यह मानते हैं कि एक देश में समाजवाद की स्थापना उसका श्रपना आन्तरिक 
विषय है जिसके बारे में रूस कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता । शास्तिपूर्ण 
सहग्रस्तित्व का श्रर्थ दो भिन्न समाज व्यवस्थाश्रों के साथ-साथ रहने से कुछ 
अधिक है। आगे बढ़ने के लिए तथा सम्बन्धों को अच्छे बनाने के लिए यह 
ग्रावश्यक है कि देशों के बीच विश्वास को मजबूत किया जाय और उनके 
बीच सहयोग की स्थापता की जाय | श्रणु-शस्त्त्रों के विकास ने युद्ध को एक 
प्रसम्मव साधन वना दिया है। श्ररु-वम॒ सारी मानव जाति केलिए ही 
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एक चुनौती बन गये हैं। पूर्वी श्रौर पश्चिम के इस विरोध का एक मात्र 
सुझाव है-शान्तिपूर्णा सहग्नस्तित्व | किन्तु इस मान्यता का अथ यह कदापि 
नहीं समझ लेना चाहिए कि अ्रव साम्यवादी देश पश्चिम के साथ मित्रता कर 
लेंगे। असल में शान्ति को भी साम्यवादी एक संघर्ण मानते हैं । युद्ध एवं 
शान्ति में केवल साधनों का अन्तर है दोनों का साध्य तो एक ही है । दूसरे 
शब्दों में शान्ति का प्रथ केवल सैनिक संघर्ण का श्रमाव है। इसे मानते समय 
साम्यवादी लोग विश्व क्रांति के विचार को छोड़ नहीं देते वरव्‌ कुछ समय के 
लिए टाल देते हैं तो भी समान लक्ष्यों के लिए सैद्धान्तिक भंगड़ा चलता ही 
रहेगा। दरश्रसल में उसके शान्तिपुर्ण सहअल्तित्व को पूरी तरह से समभने के 
लिए शेपिलोव (88०90५) के शब्दों को उद्धृत किया जा सकता 
है। वे कहते हैं---''क्रांतिपुर्ण सहभ्रस्तित्व संघर्ण-विहीन जीवन नहीं है । जब 
तक विभिन्न प्रकार की राजनैतिक व्यवस्थायें कायम रहेंगी उनके बीच मनमटान 
होना अपरिहाये है | शान्तिपूर्ण सहश्नस्तित्व एक राजनैतिक, आराथिक एव 
संद्धान्तिक संघर्ण है । सहग्रस्तित्व का श्र है कि एक देश दूसरे के साथ लड़ता 
नहीं है, वह श्रन्तर्राष्ट्रीय कगड़ों को हथियारों से सुलमाने वा प्रयत्न नहीं 
करता है किन्तु शान्तिपूर्ण कार्यों तथा श्राधिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रियाओ्रों द्वारा 
प्रतियोगिता करता है । हम यदि जीवन के मूलभूत नियमों को अर्थात्‌ वर्ग- 


संघर्ण के नियमों को भुला देंगे तो हम माकक्‍्संवादी व लेनिनवादी नहीं रह 
जायेंगे ।/२ 


शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति ने सोवियत संघ में किसी प्रकार का 
घरेलू परिवर्तत नहीं किया है । किन्तु इस सिद्धान्त के श्राधीन रूसी विदेश 
नीति में कुछ लचीलापन (770ऊ0॥9) अवश्य श्रा गया है। नेहरू द्वारा 


भ्रतिपादित पंचशील के पांच सिद्धान्तों को विश्व के सभी राज्यों के शान्तिपर्रा 
सम्बन्धों की नींव माना गया । 


सोधियत संघ शोर ध्रमरीफी विदेश नीति 
(50ञरंश एफ्राणा शात #गलांरब 7णलए ?एणाए१) 


का अ्रमरीका सोवियत रूस का सबसे बड़ा प्रतिद्वन्द्दी है और इसी कारण 
दोनों के हितों का परस्पर टकराना भी स्वाभाविक है । संयुक्त राज्य अमरीका 
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१३४ विदेश नींति 


ट्र,मैन सिद्धान्त, मा्शेल योजना, नाटो आदि अनेक सैनिक गठबन्धनों द्वारा 
साम्यमवाद के प्रसार को रोकने का हर सम्भव प्रयत्न करता है। इत सभी 
प्रयत्नों के प्रति सोवियत प्रतिक्रिया वहुत कद्ठु हुई है । नाटो-सन्धि संगठनों 
को उसने साम्राज्यवाद के गढ़ कहा है जिनका लक्ष्य पूब्जीवाद के हितों की 
रक्षा करना है । ट्रूमैन सिद्धान्त (#णाका 00०४0॥०) की १३ मार्च, 
१६४७ को सोवियत पत्र इजवेत्सिया ने बड़ी श्रालोबना की । इस सिद्धांत के 
श्रधीन राष्ट्रपति टू मेन ने १२ माचे, १६४७ को कांग्रेस से ४० करोड़ डालरों 
की मांग की ताकि ठर्की व युनान को तुरन्त सहायता दी जा सके यूनान में 
जो दिवालियेपत को हालत हे 2 ग्राथिक सद्भधुट आया उसका कारण वहां 
स्थित ब्रिटिश फौजों की | था| अमरीकी राष्ट्रपति ने श्रपने संदेश में 
ब्रिटेन की श्रालोचना में एक शब्द भी न कहा। रूसी मतानुसार इसका 
कारण यह था कि स्वयं भ्मरीका भी वहां इन्हीं नीतियों को भ्रपनाना चाहता 
था। अत: इस कायेक्रम से किसी श्रच्छि परिणाम की श्राशा न थी । दूसरे, 
यूनान की सहायता संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से की जानी थी किन्तु अ्रमरीका 
इतनी उतावली में था कि उसने सुरक्षा परिषद द्वारा यूनान को भेजे गये 
भ्रायोग की प्राप्तियों की भी प्रतीक्षान की तीसरे यह कार्य यूनान की 
सम्प्रभुता के विपरीत था । सहायता के नाम पर अमरीका यूुनान की स्वतन्त्रता 
एवं सम्प्रभुता को अ्रपनी मुट्ठी में करता चाहता था । इसी प्रकार टर्की को 
सहायता देने का कारण वताते हुए कहा गया कि यह टर्की की प्रादेशिक ग्रखंडता 
की रक्षार्थ श्रावश्य+ है। किन्तु सोवियत मतानुप्तार ढर्की की भ्रख॒ण्डता को 
बास्तव में किसी ने मी घमकी न दी थी। यह सहायता भी इस देश को 
अमरीका की मुटठी में लाने को दी जा रही थी | असल में टर्की का भ्रमरीका 
के लिए सैनिक महत्व बहुत था। ट्र,मैन सिद्धान्त इस बात का प्रतीक मानो 
मया कि अमरीका दूसरे देशों के भ्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगा है । 
साम्यवाद का डर दिखा कर वह॒ठीक उसी प्रकार श्रपना उल्लू सीधा कर 
रहा है जैसे कि तानाशाह हिटलर किया करता था। 


मार्शल योजना पर भी सोवियत संघ ने इसी प्रकार के विरोधी विचार 
प्रस्तुत किये । १८ सितम्बर, १९४७ को संघ की महासभा में बोलते हुए 
एन्ड्री विशिस्की (8786 ए४४झांशा:ए) ने कहा था कि “तथाकथित द्रूमेन 
सिद्धान्त तथा मार्शल योजना विशेषत: उस ढंग एवं मार्ग के उदाहरण हैं 
जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धान्तों को तोड़ा जाता है भर संगठन की 
अवहेलना की जाती है ।! ! सोवियत रूस द्वारा माशेल योजना की हज 
श्रालोचनायें की गयीं वे निम्त प्रकार थीं--- 
(१) मार्शल योजना के श्रधीन सहायता के नाम पर. संयुक्त राज्य 
अमरीका योरोप पर श्रपना प्रभाव जमाना चाहता है । देशों की व्यक्तिगत 
श्रावश्यकत। के भ्रनुसार दी जाने वाली यह सहायता- भ्रमरीका के राजनैतिक 
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दबाव का एक साधन बन जायगी तथा टर्की एवं यूनान की मांति उतकी 
स्वतंत्रता एवं प्रश्ुसत्ता पर बुरा प्रमाव डालेगी । 


(२) यह सभी को अधिक से अधिक सिद्ध होता जा रहा है कि 
मार्शल योजना का क्रियान्वित होने का श्रर्थ होगा योरोप के देशों को भ्रमरीका 
के राजनैतिक तथा प्राधिक नियन्त्रण में रख देना तथा भ्रमरीका द्वारा इन 
देशों के आन्तरिक मामलों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करना । 

(३) माशल योजना योरोप को दो गुटों में विभाजित कर देगी । 
ब्रिटेन एवं फ्रान्स के सहयोग से एक ग्रुट बनेगा जो कि पूर्वी योरोप के देशों, 
मुख्यतः सोवियत संघ का विरोधी होगा । 

(४) यह योजना पूर्वी योरोप के देशों को पश्चिमी देशों के गुट में 
मिलाने की एक घाल है । 


न (५) यह योजना संयुक्त राष्ट्र संघ के मौलिक सिद्धान्तों के साथ 
बिल्कुल भी मेल नहीं खात्नी है । 


सोवियत झूस तथा प्रर्ध-विकसित देश 
[706 850ग्रंश एतां0ए ब्वाएपे पातध-07०९०ए००७९० (0०ए्मध१८९५ 


प्रथम विश्व युद्ध से भर मुख्यतः १६४५ से ही राष्ट्रवाद दो तिहाई 
विश्व की, जिसे कि प्राय: अ्रविकसित क्षेत्र कहा जाता है, भ्रस्थिरता एवं 
परेशानी का कारण बना हुआ है । सोवियत संघ के नेताश्रों ने इस क्षेत्र का 
महत्व बहुत पहले ही जान लिया था श्रौर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्यवाद 
इन क्षेत्रों में राजनैतिक प्रगति करने में सफल हो गया । चीन में साम्यवादियों 
की विजय इस प्रक्रिया का मुख्य उदाहरण है। लेनिन कहा करते थे कि 
पेरिस की सड़क कलकत्ता और वम्बई होकर जाती है | श्रघ॑-विकसित देशों 
के प्रति सोवियत दृष्टिकोण लेनिन की साम्राज्यवाद की घारणा से श्रकट 
होता है। उतका कहना था कि पूज्जीवाद पर दोनों तरफ से श्राक्रमण किया 
जाना चाहिये । एक श्रोर तो पिछड़े देशों के निवासी उपतिवेशवादी शक्तियों 
को उखाड़ फेंके भौर दूसरी श्रोर पूञ्जीवादी देशों के मजदूर लोग पूल्‍्जीवाद 
को श्रन्दर से खोखला कर दें ) इस दोहरी मार के कारण पूड्जीवाद 
समाप्त ही जायगा । 


इन पिछड़े देशों पर साम्यवाद का सैद्धान्तिक प्रमाव भी रहता है 
क्योंकि यह राष्ट्रीय श्रात्मनिणंय पर जोर देता है तथा स्वणिम मविष्य का 
बायदा करता है । एक देश जिस १र कि लम्बे समय तक विदेशी नियन्त्रण रहा 
है तथा जो गरीबी, श्राथिक पिछड़ाव भौर पूज्जीवादी जनता से उत्पन्न 
समस्याशरों से ग्रस्त है वह साम्यवाद की ओर जल्दी ही मूक जायगा क्योंकि २ 
यहां उसे क्राथिक विकास एवं राजनैतिक शक्ति के लिये सीधा, सरल एवं 
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प्रभावशाली रास्ता मिल जाता है । रूस स्वयं ही एक पिछड़ा हुत्ना देश था 
किन्तु साम्यवाद के सहारे बहुत कम समय में ही उसने इतती प्रगति कर 
डाली कि विश्व की महान शक्ति बन गया । साम्राज्यवाद को कमजोर बनाने 
के लिए लेनिन ने विकसित देशों की सर्वहारा शक्ति एवं उपनिवेश तथा 
अधे-उपनिवेश देशों की क्रान्तिकारी शक्तियों के बीच सन्धि का प्रस्ताव 
किया था। 


लेनिन की दुधारी योजना का लक्ष्य पश्चिम को पूव॑ के श्रम एवं 
साधनों से वंचित रखना तथा अ्रविकसित क्षेत्रों में साम्यवादी दल का प्रमाव 
यढ़ाना था । सन्‌ १६४५४ से पूर्व के श्र्घ विकसित देशों में सोवियत प्रनुमव 
से कुछ नीति सिद्धान्त निकले--(अ्र) श्रध -विकसित सोवियत विचार प्रणाली 
पर बहुत गहरा एवं महत्वपूर्ण असर डाला है । सोवियत रूस ने पूञजीवाद 
“को समाप्त करने तथा सोवियत संघ की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को सुधारने में 
इन क्षेत्रों को महत्वपूर्ण माना । (ब) इन क्षेत्रों के राष्ट्रीय श्रान्दोलनों को 
इस कारण उपयोगी माना गया क्‍योंकि ये पूजजीवादी शक्तियों को कमजोर 
करते थे तो भी इन्हें लोक-मावनाओं के एकाधिकार की छूट न दी गई। 
साम्यवादी एवं राष्ट्रीय शक्तियों के बीच दीर्घगामी हित को ध्यान में रख कर 
अस्थायी सन्ध्रि का सुझाव दिया गया । (स) सोवियत संघ विश्व समाजवाद 
का आधार हैं भ्रत: विश्व के सर्वहारा श्रान्दोलच का यही नेतृत्व करेगा । 
रूस के हितों के विरुद्ध किसी मी स्थिति को सहन नहीं किया जायगा | 
स्थानीय साम्यवादी दलों को अ्रपनी चाल एवं नीतियां सोवियत 
आवश्यकताभ्ों के श्रनुसार बदलने एवं समायोजित करने को सर्देव तैयार 
रहना चाहिये । 


सोवियत रूस के मत में जिन देशों पर विदेशी शासन है वे उपनि- 
बेशवादी देश हैं; जहां राजनैतिक स्वतन्त्रता होने पर मी श्राथिक रूप से 
पश्चिम पर श्राश्चित हैं वे अर्ध-उपनिवेशवादी देश हैँ तथा जो श्राथिक दृष्दि 
से साम्यवादी देशों पर आश्रित हैं वे ग्राश्रित देश ([020200०70 (१०0०॥।7४७ ) 
हैं । श्रधं-विकसित देशों के प्रति लेनिन की जो नीति रही उसे स्टालिन 
द्वारा बहुत समय तक निमाया गया। बुजुआ सरकारों तथा श्रान्दोलनों 
के प्रति सोवियत दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए उन्होंने एक वार कहां 
था--“पूञजीवादी शोषण की स्थिति में होने वाले राष्ट्रीय श्रान्दोलनों में जो 
ऋरान्तिकारी प्रकृति पैदा होती है वह यह नहीं मानती कि इस प्रान्दोलन 
में समी श्रावश्यक सर्जहारा तत्वों का श्रस्तित्व होगा या क्रान्तिकारी 
गणतनन्‍्त्रात्मक योजना होगी या प्रजातन्त्रात्मक नींव होगी ।”* स्टालिन भी 
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लेनिन की भांति यह मानता था कि 'राष्ट्रीय त्तत्व”' जहां तक 'स्वतन्त्रता' 
के लिए संघर्ण का एक तत्व है इसे क्रान्तिकारी तत्व माना जा सकता है। 
स्टालिन के बाद भी यह स्वीकार किया गया कि इन उपनिवेशों के आर्थिक 
एवं सामाजिक जीवन में समाजवादी देशों से चाहे कैसा भी अन्तर वर्तमान 
हो, उनके शान्ति एगं आथिक स्वतन्त्रता के प्रयत्नों ने पृल्‍जीवाद के संकट 
को गहरा कर दिया है, पूल्‍जीवादी उपनिवेशों को भ्रसंगठित बना दिया है 
तथा सम्पूर्ण विश्व में समाजवाद, शान्ति एवं प्रजातन्त्र की जड़ों मजबूत 
की हें। 
प्रधं-चिकसित देशों के प्रति वर्तमान नीति 
[78 छा०शा( एणांटए 40एश705 [70९70९ए००७४० ८०ग्रा[76५ ] 


अ्रधे-विकसित देशों के प्रति श्रपनी नीति को बुलगानिन एवं खुश्चेव 
ने सन्‌ १६५५ की भारत, बर्मा एवं श्रफगानिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान 
दिये गये भाषरों में व्यक्त किया है। इस नीति के प्रमुख लक्ष्य हैं-- 
($) भूतपूर्व उपनिवेशी श्रथवा श्रर्घध-वपनिवेशी देशों के सन्देह एव राष्ट्रीय 
सम्मान का श्रच्छी प्रकार ध्यान रखते हुए इनके प्रति पुरी तरह मित्रता एव 
सौहाद दिखाना; (7) इन देशों के पश्चिम के साथ अतीत के कद्ठ सम्बन्धों 
का फायदा उठाते हुए इन्हें पश्चिम से श्लोर भी विमुख बना देना; (77) न 
: कैवल उपनिवेशवांद विरोधी वरन्‌ जातिवाद विरोबी प्रवृत्तियों को भी 
उमाड़ना; (५) राजवैतिक तटस्थता की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना; श्रौद्योगी- 
करण के द्वारा उनकी अ्रपनी श्रर्थव्यवस्था को विकसित करने की महत्वाकांक्षा 
को धहार। देना, (४) हो सके तो सोवियत सहायता एवं पारस्गरिर व्यापारिक 
सम्बन्धों की श्रोर उनको भुकाना; (शं) प्रत्येक कगड़ोे को उकसाना जो कि 
: वे पश्चिम के साथ रख सकते हैं; (५7) विदेशी पूज्जी या सहायता को उनकी 
स्वतन्त्रता एवं सम्मान के विरुद्ध त्रता कर सन्देह की भावना फैलाना; 
(शा) उनकी श्रांखों के सामने सोवियत रूस के तीज श्रौद्योगीकरण को 
श्रादर्श के रूप में प्रस्तुत करना ताकि स्थानीय लोग यह समझ सकें कि 
केवल हक ही बहुत कम समय में ऐसी उपलब्धियों को साकार कर 
सकता है। 


सोवियत संघ के शक्ति एवं प्रमाव के विस्तार के मुख्य श्राकषण 

केन्द्र तीन हैं--अ्रफ़ोका, एशिया एवं लेटिन श्रमरीका । शेपिलोव (50690९) 
ने पूर्व के सम्बन्ध में कहा था कि सोवियत जनता पूर्वी राष्ट्रों के समाप्त 
होते हुए उपतिवे शवाद एवं स/म्राज्यवाद के विरुद्ध स्वार्थहीन संघर्ष को प्रेम 
तथा सहानुभूति से सम्मान्र प्रदान करती है। उन्होंने एक बार कहा था कि 
हमारा विश्वास है कि प्रत्येक जनता (?०००॥७) को उसकी राष्ट्रीय 
. ववाबीनता, स्वतस्त्रता तथा श्रात्मनिर्णय को कभी न छीना जाने वाला 
- अधिकार है, असंलग्न देशों के प्रति स्टालिनवादी रुख पुरी तरह बदल दिया 
गया। भारत, बर्मा, श्रफगानिस्तान आ्रादि देशों के साथ मैत्रीपूर्णा सम्बन्धों का 
सूृञ्रपात किया जाने लगा। यह श्राशा की गई कि इनसे शान्ति का ज्षेत्र 
* (2८०१० ० ९९४८०) विस्तृत होगा । यह कहा गया कि समाजवाद के देश, 


* १३८ | विदेश नींति 


मारत गणराज्य, इन्डोनेशिया, बर्मा संघ, मिस्र और दूसरे पूर्वी राष्ट्रों ने 
सक्रिय रूप से शान्तिपूर्ण सहग्नस्तित्त का रास्ता अपनाया है और इस 
प्रकार शांति का ज्षेत्र व्यापक हो गया है। 


पार्टी कांग्रेस के २०वें श्रधिवेशन का उद्घाटन करते हुए खुश्चेव ने 
सोवियत रूस की विदेश नीति के भूल सिद्धान्तों का वर्णन किया; उनमें एक 
यह भी था कि उन देशों का समर्थन करना जिन्होंने किसी गुट में शामिल होने 
से मना कर दिया है। कुल्स्की (0४८) महोदय के मत में “असंलग्न देशों 
के प्रति सोवियत ध्यान मुख्यतः केन्द्रित है । भारत, इन्डोनेशिया भ्रौर संयुक्त 
अरब गणराज्य इस ध्यान के मुख्य श्राघार हैं किन्तु प्रत्येक के साथ सम्बन्धों 
के कारण समान नहीं हैं ।7! भारत द्वारा बगदाद सन्धि एवं सीएटो का 
जो विरोध किया गया वह भी सोवियत रूस की रुचि के श्रनुकूल था । मित्र 
को रूस द्वारा निकट पूर्व में पृजजीवाद के विरोध की मूल कुओ्जी माना जाता 
है । सोवियत संघ का एक भी उपनिवेशवादी देश मित्र नहीं है क्योंकि प्राय: 
वे सभी नाटो सन्धि के सदस्य हैं । यही कारण है कि यह उपनिवेशवादी 
देशों के विरुद्ध विना किसी खतरे के ही एशिया तथा श्रफ्रीका के देशों का 
समर्थन कर सकता है | नवम्बर, १६५४ में खुश्चेव ने पुतंगाल के विरुद्ध 
गोवा पर भारत के दावे का समर्थन किया । अधंविकसित दंशों में साम्यवादी 
क्रान्ति कराने का हर सम्भव प्रयास किया गया । क्रान्ति के समय राष्ट्र-वादी 
एवं साम्राज्य विरोधी श्रन्य शक्तियों के साथ भी साम्यवादी तत्व सन्धि कर 
लेते हैं किन्तु क्रान्ति के बाद घीरे-घीरे इन तत्वों को नीचा दबाया जाता है । 
झ्रौद्योगीिकरण के नाम पर उपनिवेशों की जनता को साम्यवाद की श्रोर 
आकर्षित करने का प्रयत्न किया जाता है। इन देशों को सोवियत संघ द्वारा 
आ्राथिक ऋण दिया जाता है, तकनीकी सहायता दी जाती है तथा उनके साथ 
घनिष्ट व्यापारिक सम्बन्ध रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त श्रफ़ोकी एशियाई 
बता में मी सोवियत रूस द्वारा सक्रिय रूप से योगदान किया 
जाता है । 


इस बात में सनन्‍्देह नहीं कि सोवियत संघ ने कुछ ऐसे नारे छन लिए 
हैं जिनके द्वारा वे श्रफ्रोका तथा एशिया के देशों की सद्भावना स्वयं ग्रहण 
कर सकते हैं । ये नारे वेसे तो बहुत पहले ही चुन लिए गये थे किन्तु करो 
सम्मेलन में इनका प्रयोग पूरी तरह किया गया था। उदाहरण के लिए 
जातीय भेदमाव की भावना का तिरस्कार एवं शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के 
लिए पन्चशील की मान्यता, उपनिवेशवाद का विरोध तथा 'तेवान' चीन 
को, 'गोवा' भारत को, दक्षिणी इरियान”! इन्डोनेशिया को देने की वात कही 
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सोवियत रूस की विदेश नीति श्३ह 


गई | साइप्रस (2५४9708) में श्रात्मनिणंय के लिए जोर दिया गया तथा 
भ्रल्जीरिया एवं अफ्रीका के सभी उपनिवेशों को स्वतन्त्रता  अदान करने को 
कहा गया । इसके प्रतिरिक्त सभी सैनिक एवं कूटनीतिक संगठनों का विरोध 
किया गया, चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने की मांग की गई, 
कोरिया एवं वियतनाम के एकीकरण की बात कही गई । 'भणु परीक्षणों 
को बिना शर्त तथा एकदम रोकने पर जोर दिया गया। कंरो सम्मेलन में 
जो प्रस्ताव पास किये गये थे, वे सभी ४२ देशों के प्रतिनिधियों के एकमत 
से पास किये गये । इन प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए श्रफ्रीकी- 
एशियाई एकता का एक स्थायी संगठन बनाया गया; इसका रे कष रयालिय 
करो में रखा गया । इस संगठन ने प्रफ्नीका एशं एशिया के दंशों मे एकता 
की स्थापवा के हेतु श्रतेक कदम उठाये । 


सोवियत विदेश नीति भविष्य के संदर्भ में 


(509०६ ए6तछहु0 एृ०(८ए ६8 (६९ एचए:९ ९०११९५६] 


कुछ विद्वातों का विचार है कि सोवियत बिदेश नीति के बारे में न 
तो कोई भविष्यवाणी ही की जा सकती है श्रोर न कोई अनुमान ही लगाया 
जा सकता है। सोवियत विदेश नीति के कुछ सैनिक हित है जो सम्भवत: 
किसी समय से वन्धे हुए नहीं हैं। सोवियत चालबाजी एवं इसके हथियार 
भी बदलते रहते हैं । इस प्रकार यहां की विदेश नीति में एक प्रकार का 
लचीलापत रहता है श्रोर इसके व्यवहार पर कोई एकमात्र कठोर व्यास्या 
नहीं दी जा सकती । जान रेशेत्तर (॥00 ऐरिव्शाएशा) के शब्दों मे 
“जवकि हम उस सामान्य रूपरेखा को जानते हैं जिसमें कि सोवियत नेता 
व्यवहार करते हैं, साथ ही उनके सामान्य दृष्टिकोरए एवं मूल्य को भी जानते 
हैं तो भी हम निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि एक विशेष 
परिस्थिति में वे क्या करेंगे । हम केवल यह कह सकते है कि थे प्रपने लामों 
को भ्रध्िक से श्रधिक बनाना चाहेंगे तथा उसके लिए वे कम से कम जोसिम 
(१8४) उठाना पसन्द करेंगे ।” एलेक्स इन्केलेस (#]०१ प्र्लध) का 
मत है कि सोवियत विदेश नीति में यदि कोई परिवर्तन श्राया तो वह ताम 
मुख्य छ्लोतों से श्रा सकता है । पहली संमावना तो यहे है कि सोवियत संघ में 
उत्तराधिकारी के संकट की समस्या कभी भी नहीं सुलभायोी जा सकतो । 
जब भी कभी शी पर शक्ति के लिए खुले रूप से संघर्ष होता है तो बाद में 
यह स्वाभाविक है कि नये शासक द्वारा पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया 
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जाय । इस संघ के परिणाम से श्राशां की जाती है कि यह रूस को कुछ 
प्रजातन्त्र की दिशा में बढ़ाये ! 


दूसरी संभावना यह है कि सोवियत अधिराज्यों का साम्राज्य उखड़ 
जायेगा । हंगरी में क्रान्ति हो गई, यूगोसलावियां निर्केल रहा है; इस दुष्टि 
से यह आशा की जाती है कि सोवियत संध प्रजातन्त्र की दिशा में जाने कीं' 
श्रपेक्षा अधिकाधिक सम्पूर्णंतावाद की ओर अग्रसर होगा । 


तीसरी संभावना यह है कि सोवियत रूस अब श्रौद्योगिक दृष्टि से 
परिपक्व हो गया है, अब वहां का सामाजिक ढांचा तानाशाही में नहीं रह 
सकेगा, सामाजिक जीवन में परिवर्तन होंगे जो सोवियत समाज के 
प्रजातन्त्रीकरण एवं सोवियत विदेश नीति में परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। 
यह कहा जाता है कि महंत्वपूर्णा सामाजिक परिवर्तन हो जाने पर भी 
रूस में तानाशाही बनी हुई है; इसका कांरण यह है कि वहां के नेता वर्तमान 
परिस्थितियों से पुराने तरीकों का सामन्जस्य कर लेते हैं। तो भी एक 
स्थिति ऐसी आ जायगी जबकि इस प्रकार का सामन्‍्जस्य पूरी तरह से 
ग्रसम्भव बन जायेगा । सोवियत संघ में एक ऐसा वर्ग भी है जो कि पश्चिमी 
प्रजातन्त्र का समर्थक है किन्तु यह बहुत श्रल्पसंख्या में है । इन तीनों ही 
तत्वों एबं सम्मावनाओं पर ही सोवियत संघ की विदेश नीति का भावी रूप 
ग्रवलम्बित है । 
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ध्रष्पाय- ३ 


संयुक्त राज्य अमेरिका की 
विदेश नीति 


(४०रणदठार एणञटर 07 एफ) छा५7785 
07 &भएरा८4) 


सयुकत राज्य अमरीका की विदेश नीति का ज्िेत्र श्रत्यन्त व्यापक है। 

एक महाशक्ति के रूप में संयुक्त राज्य श्रमरीका को विश्व के प्रोयः सभी देशों 
से घनिष्ट सम्पर्क बनाये रखना होता है | संयुक्त राज्य प्रमरीका लगभग 
४०० श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सम्बन्धित है श्लौर श्रानुपातिक रूप से वह प्रति 
दिन लगभग १४ श्रन्तर्राष्ट्रीय बैठकों में प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे देशों 
की विदेश नीतियां संयुक्त राज्य श्रमरीका की नीति और कार्यों से पर्याप्त 
प्रभावित होती हैं । बीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में विश्व के राज्यों की जो, 
श्राथिक पर-निर्भरता बढ़ गई है उसके कारण संयुक्त राज्य भ्रमरीका की नीति 
का ज्षेत्र भशौर भी बढ़ गया है । इस ज्षेत्र की व्यापकता में विचारधारागत संघर्ष - 
एवं सुरक्षा की श्रावश्यकताभों ने योगदान किया है। 


संयुक्त राज्य भ्रमरीका की विदेश नीति के अनेक महत्वपूर्णा निर्शाय 
च्यक्तियों द्वारा लिए जाते हैं जिनको कि समितियों श्र स्टाफ यन्त्र की 
ग्रावश्यकता होती है । सव्‌ १९६० के बाद से विदेश नीति के निर्धारण में 
ग्रौपचारिक प्रक्रियाश्रों एवं संगठित नौकरशाही पर जोर कम दिया जाता है 
तथा राष्ट्रपति, राज्य सचिव ओर सुरक्षा सचिव के व्यक्तिगत निर्णोयों को 
अधिक महत्व दिया जाता है । नीति की जटिलताओं तथा उसकी क्रियान्विति 
की श्रावश्यकताओों के कारण एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो कि तेजी 
से बदलती हुई दुनिया को जान सके । 


नीति निर्माण की प्रक्रिया 
(76 एगांल-गरभ्याह 270०४५) 


नीतियों एवं कार्यक्रमों को मूलरूप से व्यक्तियों पर आ्लाधारित माना: 
जाता है किन्तु फिर भी श्रनेक अमरीकी, नीति निर्माण की प्रक्रियां को सरकार 
के संगठन एवं प्रक्रियाओं के रूप में देखते हैं। श्रमरीकी विदेश नीति 
फायंपालिका और व्यवस्थापिका की विभिन्‍न शाखाकों द्वारा तैयार की जाती 
है ओर इसलिए वह नीति की प्रक्रिया को समभने का एक विश्लेषणात्मक 


१४४ | - विदेश नींति 


की कार्यपालिका शाखा में राष्ट्रपति का नेतृत्व भर उत्तरदायित्व पर्याप्त स्पष्ट 
हैं। संविधान के श्रनुसार राष्ट्रपति का यह उत्तरदायित्व - है कि वह 
-विदेश नीति को बनाए। इस नीति को क्रियान्वित्त करने के लिए कार्यन्रमों 
की पहल करे तथा कानून और उपलब्ध साधनों की परिधि में रह कर नीति 
को क्रियान्वित करे | एलेक्जेन्डर हैमिल्टन (&७ह5शभाठश' पथाश।०॥) के 
कथनानुसार राष्ट्रपति को भ्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों में वे सारी शक्तियां प्राप्त होती 
हैं जो कि संविधान ने स्पष्ट रूप से किसी अन्य को नहीं सोंपी हैं । राष्ट्रपति 
विदेशी सरकारों के साथ बातचीत करने का एकाधिकार रखता है। वह 
भ्रन्य सरकारों से सम्बन्ध स्थापित करता है श्र तोड़ सकता है। उनसे 
संधियां कर सकता है, समझौता वार्ता कर सकता है, किन्तु राष्ट्रपति द्वारा की 
गई संधियां सीनेट के दो तिहाई बहुमत द्वारा स्वीकार होनी चाहिए। 
राष्ट्रपति कार्यपालिका सम्बन्धी समझोते कर सकता है जो कि संघियों से 
कम श्रौपचारिक होते हैं । जान फास्टर डलेस के कथनानुसार नाटो सचि के 
परिणामस्वरूप दस हजार कार्यपालिका समभौते किये मए । 


केवल राष्ट्रपति को ही यह अधिकार है कि वह देश के कच्चे माल, 
सैनिक सेवाओं, विदेश सेवा, सी. आई. ए. (0. 3. 8.) आदि का प्रयोग कर 
सके । सशस्त्र सेनाओ्रों का मुख्य सेनापति होने के नाते राष्ट्रपति सेनाशों को 
श्रादेश जारी कर सकता है श्रौर अपनी नीतियों को क्रियान्वित करने के 
लिए उनकी सहायता ले सकता है । राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से तथा भ्रपने 
कार्यालय के रूप में विदेशों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। वह 
विदेश नीति पर जनमत की रचना का नेतृत्व करता है। इसके श्रतिरिक्त 
अ्रपनी नीतियों को क्ियान्वित करने के लिए वह कांग्रेस के सम्पुख विधायी 
एवं वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करता है । प्रत्येक राष्ट्रपति को यह अधिकार 
होता है कि वह प्रतीत से प्रवाहित हो रही.विदेश नीति की धारा को जारी 
रखे, रोक दे य। बदल दे और उसके श्रनुसार जैसा उचित समझे वैसा 
निर्णय ले प्रत्येक राष्ट्रपति प्रायः श्रपती श्रोर से विदेश नीति में कुछ 
नवीनताए' जोड़ता हैं मौर इसीलिए ट्रमैन को यूनान ग्रौर टर्की के कारगर, 
श्राईजनहावर को निकट पूर्व के कारण, मि. कैनेडी को लेटिन श्रमरीका के 
विकास कार्येक्रमों के कारण झौर राष्ट्रपति जानसत को वियतनाम संघर्ष के 
कारण जाना जाता है । 


राष्ट्रपति की सहायता के लिए कई एक श्रभिकरण होते हैं, वँसे 
कांग्रेस और जनता का दृष्टिकोश एवं कार्य भी विदेश नीति के निर्माण में 
राष्ट्रपति को कमी सहयोग.और कभी बाधा प्रदान करने का कार्य करता है । 
विल्सन के समय जो कांग्रेस राष्ट्रपति की नीतियों के प्रति प्रसहयोग पूर्ण 
थी वह जानसन के काल में अ्रसाघारण रूप से सहयोगी बन गई । ग्रमरीकी 
जनता भी राष्ट्रपति की नीतियों का समर्थन करने में बदलती रहती है । 


राष्ट्रपति के श्रमेक परामशंदाता होते हैं । विदेश नीति के मामलों रे 
सम्बन्धित इन परामशंदाताझों को चार भागों में बांदा जा सकता है। इसने 


संयुक्त राज्य धमेरिक्ता की विदेश नीति रैशप्र 
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इस स्टाफ मे घगार एड इपयीय व: दनारिय पहयेत गाफुदोए स्वप कर।। है । 
ग हर 


बी ६ 
सरकारी प्ियारियों की पोपभारिद बचा प्रनौधवारक देडने गभम-म मय 
पर ब्टाप्ट हाउस में होतो रहनों हैं। देने बेदी में जिरेश नीिकी 


नमस्याप्रों के प्रमुण पहलुघो पर जिनार विया जाए है. और राधवति को 


् 


निर्णय तक पहु घने में माहगता दो जानी है । 


राष्ट्रीय सुरक्षा मे गम्यन्धित विषयों में गाहुपि को बरामस्भ देने 
वाला प्रमुग निकाय राष्ट्रीय सुस्षा परिषद (ंबणाओ। इव्टपतोए 
(6णा०ों) हूं । इस परिषद में राष्ट्रति ममापति होता है । इसके आवरिक्त 
उपराष्ट्रपति, राज्य सचिव, सुरक्षा सचिव नया संक्रटकालीन वियोजन 
कार्यालय का मंचालक होते है । इस परिषद का प्रयोग राध्यपति भाईजनत 
हावर हारा बहुत किया जाता था डिख्तु शिर हैतेड़ी चोर हि० दागागन द्वारा 
इसका कम प्रयोग क्रिय। गया है। गाप्ट्रीय सुरक्षा परिषद (04 $ ९.) विदेश 
नीति पर एक मात्र वंघ परामशंदाता निकाय है। यदि इस परिषद के 
प्रत्यधिक प्रयोग किया जाता है तो इशका पर्थ होगा कि राष्ट्रीय सुरदा। पर 
प्रधिक जोर दिया जा रहा है। यह परिषद राष्ट्रपति का व्यक्तिगत हथियार 


१४६ विदेश नीति 


है और वह जितना चाहे उसे प्रयुक्त कर सकता है। समस्त परामश्शदाताओं 
का राष्ट्रपति के लिए विदेश नीति के निर्धारण में केवल इतना महत्व है कि 
उसके सम्मुख अनेक विकल्प रहते हैं और निर्णय लेने के लिए झ्रावश्यक समस्त 
सूचनाए रहती हैं । 


वाधिक बजट की तैयारी नीति निर्धारण का एक मुख्य पहलू है । 
चजट के ब्यूरो को राष्ट्रपति की भुजायें कहा जाता है । सैद्धान्तिक रूप से ब्यूरो 
के पास कोई शक्ति नहीं होती किन्तु व्यावहारिक रूप से इसके पास श्रत्यन्त 
व्यापक शक्तियां होती हैं क्योंकि राष्ट्रपति स्वयं सरकारी कार्यक्रमों के विस्तृत 
सृल्यांकनों को नहीं कर सकेता । 


विदेश नीति के ज्षेत्र में श्रमरीकी राष्ट्रपति मुख्य रूप से चार प्रकार के 
कार्य करता है। पहला कार्य संधि करना, दूसरा कार्य सेना के मुख्य 
सेनापति के रूप में, तीसरा कार्य सिद्धांतों का चित्रण करना और चौथा कार्य 
सरकारों को मान्यता देना है । 


राज्य विभाग का योगदान 
(7%॥४ ४०० ० 06 0७एशतगाशा ० 58०) 


राष्ट्रपति को विदेश नीति के मामलों में सहायता देने वाला मुख्य रूप 
से राज्य सचिव होता है, वह विदेश नीति के परामर्शदाता के रूप में भी कार्य 
करता है श्रौर विदेश नीति के प्रवन्धक के रूप में भी । राष्ट्रपति श्राईजन 
हावर का कहना था कि “मैं व्यक्तिगत रूप से यह बताना घाहूगा कि 
राज्य सचिव को विदेश नीति की रचना श्रौर नियन्त्रण में मुझे सहायता श्रौर 
परामर्श देने के लिए उत्तरदायी कैबिनेट अधिकारी समभू गा । में राज्य सचिव 
को विदेश नीति पर कार्ययालिका शाखा के श्रन्तर्गत अपनी सत्ता का माध्यम 
बनाऊंगा ।? राज्य सचिव राष्ट्रपति को केवल नीति निर्माण की दृष्टि से 
परामश्श मात्र ही नहीं देता, वह एक सार्वजनिक नेता एवं कूठनीतिज्ञ होता 
है। यह कांग्रेस में विदेशी मामलों के सम्बन्ध में कार्यपालिका शाखा का 
प्रतिनिधित्व करता है | राज्य सचिव का दृष्टिकोण राष्ट्रपति के अनुकूल होना 
चाहिए | वह सप्ताह में कई वार राष्ट्रपति से मिलता है और जब कभी वह 
कूटनीतिक मिशन पर विदेश गया होता है तो नियमित रूप से राष्ट्रपति को 
प्रतिवेदन भेजता है | राज्य सचिव द्वारा राष्ट्रपति के कार्यो की श्रनुपूर्ति की 
जाती है । विदेशी मामलों से सम्बन्बित कांग्रेसी समितियों के सामने राज्य 
सचिव एक वांछनीय गवाह होता है । 
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हक विदेश नीति 


है भ्रौर वह जितना चाहे उसे प्रयुक्त कर सकता है। समस्त परामशैदाताम्रों 
का राष्ट्रपति के लिए विदेश नीति के निर्धारण में केवल इतना महत्व है कि 
उसके सम्मुख अ्रनेक विकल्प रहते हैं और निर्णय लेने के लिए श्रावश्यक समस्त 
सूचनाएं रहती हैं । 


वाधिक बजठ की तैयारी नीति निर्धारण का एक मुख्य पहलू है । 
बजट के ब्यूरो को राष्ट्रपति की भुजायें कहा जाता है । सैद्धान्तिक रूप से ब्यूरो 
के पास कोई शक्ति नहीं होती किन्तु व्यावहारिक रूप से इसके पास श्रत्यन्त 
व्यापक शक्तियां होती हैं क्योंकि राष्ट्रपति स्वयं सरकारी कार्यक्रमों के विस्तृत 
सुल्यांकनों को नहीं कर सकता । 


विदेश नीति के ज्षेत्र में श्रमरीकी राष्ट्रपति मुख्य रूप से चार प्रकार के 
कार्य करता है। पहला कार्य संधि करना, दूसरा काये सेना के मुख्य 
सेनापति के रूप में, तीसरा कार्य सिद्धांतों का चित्रण करता और चौथा कार्ये 
सरकारों को मान्यता देना है । 


राज्य विभाग का योगदान 
(7४ 200 ० #6 00ए७४7(शशा( ० 508/९) 


राष्ट्रपति को विदेश नीति के मामलों में सहायता देने वाला मुख्य रूप 
से राज्य सचिव होता है, वह विदेश नीति के परामर्शदाता के छूप में भी कार्य 
करता है श्रौर विदेश नीति के प्रबन्धक के रूप में भी । राष्ट्रपति श्राईजन 
हावर का कहना था कि “मैं व्यक्तिगत रूप से यह बताना चाहूगा कि 
राज्य सचिव को विदेश नीति की रचना और नियन्त्रण में मुझे सहायता प्रौर 
परामर्श देने के लिए उत्तरदायी कैबिनेट श्रधिकारी समभू गा । मैं राज्य सचिव 
को विदेश नीति पर कार्यपालिका शाखा के श्रन्त्गंत अपनी सत्ता का माध्यम 
बनाऊंगा- ।!7 राज्य सचिव राष्ट्रपति को केवल नीति निर्माण की दृष्टि से 
परामर्श मात्र ही नहीं देता, वह एक सावंजनिक नेता एवं कूटनीतिज्न होता 
है.। यह कांग्रेस: में विदेशी मामलों के सम्बन्ध में कार्यपालिका शाखा का 
प्रतिनिधित्व करता है । राज्य सचिव का दृष्टिकोण राष्ट्रपति के अनुकूल होना 
चाहिए । वह सप्ताह में कई बार राष्ट्रपति से मिलता है श्रॉर जब कभी वह 
कूटनीतिक मिशन पर विदेश गया होता है तो नियमित रूप से राष्ट्रपति को 
प्रतिवेदन भेजता है । राज्य सचिव द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों की श्नुर्पति की 
जाती है | विदेशी मामलों से सम्बन्धित कांग्रेसी समितियों के सामने राज्य 
सचिव एक वांछनीय गवाह होता है । 
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संयुक्त राज्य भ्रमेरिका की विदेश नीति १४७ 


राज्य सचिव का एक मुख्य काये राज्य विभाग का निर्देशन करना 
है । वाशिगटन में स्थित राज्य विभाग विदेशी दूतावासों के ध्यान का केन्द्र 
होता है । विभाग द्वारा सचिव को सहायता प्रदान की जाती हैँ तथा राष्ट्रपति 
के लिए श्रावश्यक सहयोग देने की स्थिति में पहुंचाया जाता हैं| विदेशों में 
इसके लगभग ३०० कार्यालय होते हैं जिनके माध्यम से यह नीतियों को 
क्रियान्वित करता है। यह विभाग विदेशों में कार्य करने वाले विभागों को 
भी नीति सम्बन्धी निर्देशन प्रदान करता है। प्रतिदिन के कार्यों में अधिकांश 
कार्य बिना सचिव को बीच में लिए ही सम्पन्न करने होते हैं | व॑से समस्त 
सन्देशों पर सचिव के हस्ताक्षर होते हैं किन्तु वह केवल कुछ मुख्य को ही देख 
पाता है क्योंकि कार्य अधिक होने|के कारण श्रौर कोई रास्ता भी नहीं है। 


नीति सम्बन्धी प्रक्रिया; /किए गए स्थिति के मुल्यांकन से प्राप्त 
होती है । इस मूल्यांकन के लिए विश्व के वातावरण का श्रध्ययन किया जाता 
है, धरेल स्थिति का श्रध्ययन किया जाता है और प्राप्त साधनों की जानकारी 
की जाती है; यहां तक कि राष्ट्रपति को मी इसी विश्लेपणात्मक प्रक्रिया से 
गुजरना होता है । सुदूर भविष्य के नीति नियोजन द्वारा राज्य सचिव कई 
एक निर्णय लेता है । 


नीति की रचना एवं क्रियान्वयत्त का कार्य राष्ट्रपति के कार्यालय 
ओर राज्य विभाग में ही सीमित नहीं रहता वरन्‌ इस कार्य में दूसरे 
श्रभिकरण भी भाग लेते हैं । 


घन्य प्रभिकरणों का योगदान 
(76 एण९ ण॑ णाशः 882थ९९४) 


यह एक सवंविदित तथ्य है कि देश की आच्तरिक नीतियों एवं विदेशी 
नीति के वीच गहरा सम्बन्ध होता है । स्थायित्व, श्राथिक मन्दी, आधिक 
विकास, सार्वजनिक सूचना, आदि अ्रनेक भ्रन्तर्देशीय मामले विदेश सम्बन्धों 
पर एक गहरा सम्बन्ध रखते हैं | प्रत्येक देश राष्ट्रीय सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान 
देता है भ्ञौर इसके लिए वह नीति के राजनैतिक, आथिक और सैनिक तत्वों 
का पर्याप्त ध्यान रखता है । द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यह स्पष्ट होगया 
है कि शुद्ध रूप में कोई समस्या केवल सैनिक समस्या नहीं होती । विदेश 
नीति का क्रियान्वयन कूटनीतिक प्रतिनिधित्व से लेकर विदेश सहायता 
कार्यक्रम. तक अनेक कार्य करता है। सरकार के भ्रनेक श्रभिकरण व्हाईट 


हाउस के नीति निर्देशन एवं राज्य विभाग के परामर्श के आधीन कार्य 
करते हैं । 


कर इस सेमय लगभग ५० ऐसे अभिकरण, ग्रायोग तथा विभाग हैं जो' 
कि विदेशी मामलों में रुचि रखते हैं। सरकार के जटिल कार्य नीति के 
संचालन तथा कार्य के निर्देशन में अनेक समस्याए' उत्पन्न करते हैं । ऐसी 
स्थिति में राज्य विभाग के निरन्तर नीति सम्बन्धी निर्देशन श्रौर क्रियान्वित 
कार्यो के.बीच अतिराव हो सकता है । 


हे विदेश नींति 


तीति की प्रक्रिया में राष्ट्रपति का विज्ञान परामशंदाता दार्थालय, 
अरा शक्ति श्रायोग श्लौर नासा (]२88४) भी भाग लेते हैं। विज्ञान तथा 
व्यावहारिक तकनीकी नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर अपरिहाय रूप से प्रभाव 
डालते हैं तथा उनका यह प्रभाव सरकार की परम्परागत संगठनात्मक पंक्तियों 
को पार कर जाता है। डाक्टर जेम्स किलीयन (उक्या० दयाधा) के 
कथनानुसार “विदेश सेवा अधिकारियों को विज्ञान औौर इजीनिर्यारिंग में 
अधिक शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है । विश्वविद्यालयों को अधिक 
वैज्ञानिक तैयार करने के लिए पर्याप्त प्रावधान करने चाहिए ताकि वे विदेशी 
मामलों में नीति निर्माण के कार्य को सम्माल सके । विज्ञान और इजीनिरयरिंग 
का विदेशी मामलों में सुरक्षा की दृष्टि से, तकनीकी सहायता कार्यत्रमों में, 
शस्त्र नियन्त्रण में तथा ऐसे ही अन्य कार्यों में पर्याप्त महत्व रहता है। 
५ चन्द्रमा पर व्यक्ति को पहुचाने की मांग, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की 
) श्रभिवृद्धि, दूरस्थ अन्य ग्रहों के चित्र लेना, आदि बातें राष्ट्रीय सम्मान का 
” प्रतीक बन गई हैं और इनके आघार पर सुरक्षा प्राप्त करने का प्रयास किया 
जाता है । वैज्ञानिक सूचना एवं आंकड़ों के आदान-प्रदान द्वारा देशों के 
पारस्परिक सम्बन्ध पर्याप्त घनिष्ट होते हैं। वैज्ञानिकों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग विदेशी सम्बन्धों का एक निश्चित तत्व होता है और यह कुछ प्रकार 
की समभौता-वार्तात्रों में महत्वपुर्ण योगदान करता है ।” 


नीति की प्रक्रिया में विज्ञान और तकनीकी पर इतना जोर डालने के 
कारण कुछ संगठनात्मक समस्याए' पैदा होती हैं। संयुक्त राज्य श्रमरीका ने 
इन समस्याओं के सुलकाने की दिशा में महत्वपूर्णा कार्य किया है । सुरक्षा 
विभाग में झ्नेक श्रधिकारी ऐसे हैं जिनको कि विज्ञान में स्तातक की डिग्री 
प्राप्त हैं। राज्य सचिव का एक वैज्ञानिक परामश्शदाता होता है | भ्रव कुछ 
दूतावासों में वेशानिक भी रखे जाने लगे हैं। नीति प्रक्निया में वेज्ञानिक 
विशेषज्ञों से कितना परामर्श लिया जाएगा, यह बात विचार किए जाने 
वाले विष्य और सम्बन्धित व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है । समय 
के प्रभावों एवं प्रशासन की वास्तविकताओं के कारण यह सरल हो गया है 
कि योग्य व्यक्तियों का वैज्ञानिक परामर्श साधारण रूप से प्राप्त किया जा 
सके | जव एक बार यह बात स्पष्ट हो जाती है कि विज्ञान और तकनीकी 
निर्णय लेने की प्रक्रिय/ में कुछ महत्व रखते हैं और योगदान कर सकते हैं तो 
इसके बाद इनकी श्रवहेलना नहीं की जा सकती । 


सुरक्षा विभाग का योगवान 
(76 ए०७ ण॑ शा 0क्शपाशां ० 0०४०7८०) 


विदेश नीति के निर्धारण पर सुरक्षा सम्बन्धी मामलों गौर सुरक्षा 
विभाग का कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का एक महत्वपूर्ण विकास है 
श्राज के युग में किसी भी देश को अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति उसके सैनिक साधन 
की प्रकृति एवं सत्ता पर निर्मर करती है। ऐसी स्थिति में यह्‌ हर 
जाता है कि प्रमुख सैनिक निर्णय लेते समय उनके राजनैतिक श्रौर श्राथिक 
पक्षों पर मी पर्याप्त ध्यान दिया जाएं। वर्तमान समय में कोई भी विदेशी 
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अ्र्यु शक्ति समाज के एक बहुत बड़े भाग को [नष्ट करने की सामथ्यं रखती 
है । ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा पर्याप्त महत्वपुर्णा बब जाती है। विदेशों 
से रखे जाने वाले सम्बन्धों में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों की रक्षा पर्याप्त 
महत्वपूर्ण बन जाती है । सुरक्षा की आवश्यकताश्रों के साथ विदेश नीति को 
जोड़ना पर्याप्त महत्वपूर्ण बन जाता है। समय की यह श्रावश्यकता है कि 
सैनिक श्रौर राज्य विभाग के नीति निर्माताश्रों को एकीकृत रूप से कार्ये 
करना चाहिए । 


सुरक्षा सचिव एवं राज्य सचिव के बीच तथा [दोनों विभागों के 
प्रत्येक स्तरों पर सहयोग की मात्रा पर्याप्त रहती है। श्रन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा 
के मामलों और राज्य विभाग के कुछ संमागों के लिए सुरक्षा का एक सहायक 
सचिव रखा जाता है | इन दोनों विभागों के हित एक दूसरे में उलभे रहते 
हैं इसलिए अनेक अ्रधिकारी प्राय; दोनों विभागों से सम्बन्ध रखते हैं । 
उदाहरण के लिए जनरल मार्शल, राब्ट लावेट तथा पाल निदजे, श्रादि 
व्यक्तित्वों का दोनों विभागों से सम्बन्ध रहा ! 


नीति निर्माण में कांग्रेस का योगदान 
[776 ॥२०06 ण॑ टणाहा०5५ ॥ 77०7 शिध्काग? ] 


राष्ट्रपति ट्र मेन मे एक वार कुछ श्रागन्तुकों के सम्मुख यह कहा था 
कि “मैं श्रमरीकी विदेश नीति को बनाता हूं ।” राष्ट्रपति का यह कथन 
कानून की दृष्टि से सही हो सकता है किन्तु तथ्य यह है कि कानून की दृष्टि 
से वह जो कुछ भी कर सकता है उसे राजन॑तिक दृष्टि से वह करने में प्राय: 
श्रसमथ रहता है । कार्यपालिका शाखा के अध्यक्ष तथा सेनापति के रूप में 
राष्ट्रपति को नीति निर्माण की अनेक शक्तियां प्राप्त होती हैं | कितु उसके द्वारा 
बनाई गई नीति के लिए व्यवस्थापन की आवश्यकता होती है और इसलिए 
उसे कांग्रेस की ओर देखना होता है । राष्ट्रपति विल्सन को पेरिस के शान्ति 
समभोते सम्बन्धित भ्रपनी नीति पर जब कांग्रेस की सहमति प्राप्त न हो 
सकी तो उसे कसा श्रनुमव हुआ यह सर्वविदित है। राष्ट्रपति जानसन के 
कांग्रस के साथ पर्याप्त सहयोगपूर्णा सम्बन्ध हैं किन्तु उनको अपनी वियतनाम 
दीप 2 पर कांग्रेस की स्वीकृति प्राप्त करने प्रें पर्याप्त कठिनाई 

। 


विदेशी मामलों में कांग्रेस का श्रधिकार मुख्य रूप से संघियों एवं 
नियु क्तियों के बारे में सीनेट के परामर्श श्रौर स्वीकृति के कार्य द्वारा प्रयुक्त 
किया जाता है । निम्न सदन की विनियोग सम्बन्धी सत्ता के भ्रन्तर्गत राज्य 
विभाग के संचालन का खर्चा, सैनिक और आाथिक सहायता कार्यक्रम पर 
किया जाने वाला व्यय, श्रादि बातें श्राती हैं। जब कांग्रेस इन शक्तियों की. 
प्रयोग करती है तो बह महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी निर्णेयों को भी प्रमावित 
करने में महत्वपूरों का करती हैं। कई बार सीनेट के सदस्यों द्वारा 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उल्लेखनीय योगदान किया जाता है । संयुक्त राष्ट्र 


“१२० विदेश नीति 


संघ का घोषणा पत्र तेयार करने के लिए जो श्रमरीकी प्रतिनिधि मण्डल 
गया उसमें टेक्‍्सास का सीनेटर ठाम कीचैली (॥णा 0०7रभाए) तथा 
मिशीगन का सीनेटर ग्रारथर वाप्डेनवर्ग (8787 शश्ा0००शष्ट) थे। सन्‌ 
१६६३ में भ्रण्ु परीक्षण प्रतिरोध संधि पर एक पेनल द्वारा समझौता वार्ता 
की गई जिसमें कि कुछ सीनेटर भी सम्मिलित थे। सद् १६६२ में कांग्रेस ने 
दो सप्ताह के श्रन्दर-श्रन्दर इस निर्णय के प्रस्ताव पास॒ किए कि बलिन और 
क्यूबा में संयुक्त राज्य श्रमरीका के श्रधिकारों की रक्षा के लिए हर तरीका 
अपनाया जाए । जिस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन का राजा वार्ता करने का, प्रोत्साहित 
करने का और चेतावती देने का श्रधिकार रखता है उसी प्रकार विदेशी मामलों 
में राष्ट्रपति के सम्बन्ध में कांग्रेस को ये अधिकार प्राप्त होते हैं । विदेश नीति 
के सम्बन्ध में सामान्य विचार जानने के लिए पर्याप्त सौदेवाजी करनी होती 
हैं । प्रोफेसर क्लिवटन रोजीटर ((॥770०7 ए05शॉश) के कथनावुसार 
“दुनियां में केवल हमारी व्यवस्थापिका ऐसी है जिसके निर्णयों पर कार्य- 
पालिका को न तो राजनैतिक तथ्य के रूप में और न ही सांवैधानिक 
विचारधारा के रूप में दबाव डालने का प्रन्तिम श्रधिकार होता है ।* 


कांग्रेस द्वारा व्यवस्थापन किया जाता है। यह विनियोगों का 
निर्धारण करती है श्रौर कभी-कभी जनमत के नेतृत्व में सहायता करती है | 
यह ध्यवस्थापन द्वारा सामान्य दलों की रचना करती है, यह प्रमुख समस्याश्रों 
पर विचार करती है श्रौर कार्यों के विकल्प सुझा सकती है। यह प्रतीत की 
नीतियों ओर कार्यक्रमों को सुनने के बाद उनका मूल्यांकन करती है। यह 
कार्यपालिका शाखा एवं जनता के साथ अनौपचारिक रूप से राजनतिक 
सम्पर्क बनाए रखती है । 


जिस ससय संविधान बनाया गया था उस समय विदेशी मामले 
उतने नहों थे जितने कि आज हैं। भौर इसलिए यह स्वाभाविक है कि 
कार्यपा लिका और व्यवस्थापिका का सम्बन्ध पर्याप्त बदल छुका है! श्राज 
यह सम्मव नहीं है कि कार्यपालिका कांग्रेस के सम्मुख प्रत्येक बात की विस्तार 
के साथ रखे । श्राज विदेशी सरकारों के साथ किए जाने वाले प्रधिकांश 
समझौता सन्धियां न हो कर कार्यपालिका समभौते होते हैं । इनको अमावी 
बनने के लिए सीनेट की स्वीकृति की: आवश्यकता नहीं होती | दूसरा आर 
कांग्रेस के व्यक्तिगत सदस्य; उदाहरण के लिए सीनेटर मंन्स फील्ड 
(१0४०0) आदि, राष्ट्रपति के साथ कंधे से कंधा मिला कर विदेश नीति 
के निर्शेय लेने में कार्य. करते हैं । वे विदेशी नेताओं को मुख्य कार्यपालिका 
का व्यक्तिगत सन्देश मेज सकते हैं । इस प्रकार राष्ट्रपति को विदेशी नेताओं 
मे बातचीत करने का एक अन्य साधन मिल जाता है झौद कॉंग्रस 
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दा हे अनुभव होता है कि वह विदेशी मामलों में मधिकाधिक भाग ले 
रही है । 


कांग्रेस की समितियां नीति-निर्माण के कार्य में व्यवस्थापिका के 
योगदान का प्रमुख साघत होती हैं । श्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार करने 
वाली २० स्थायी समितियां (80॥8 (१०गष्रां।००४) हैं। इनमें से 
हाउस तथा सीनेट की विदेश सम्बन्धी समितियां, सशस्त्र सेनाग्रों की म्तमितियां 
तथा विनियोग समितियां व्यवस्थापन एवं विनियोग में भौर राष्ट्रपति को 
परामर्श देने में उल्लेखनीय कार्य करती हैं। कांग्रेस द्वारा परामशंदाता के 
रूप में तथा एक प्रतिबन्धक के रूप में जो कार्य किया जाता है, इसके 
श्रतिरिक्त वह जनमत का नेतृत्व करती है. जिससे नीति निर्माण में पर्याप्त 
योगदान का अ्रवसर प्राप्त होता है। कांग्रेस तथा उसकी समितियां इस 
प्रकार संगठित नहीं की गई कि वे शीघ्र निर्णय ले सकें, जबकि विदेशी 
मामलों के सम्बन्ध में समय का पर्याप्त महत्व होता है। ऐसी स्थिति में 
प्रतिरोध और सन्तुलन की व्यवस्था की गई है । 


कांग्रेस के ग्रनेक सदस्यो का पर्याप्त श्रनु भव होता है, यहां तक कि वे 
कार्यपालिका शाखा के उन श्रन्‍्य श्रधिकारियों से भी योग्य होते हैं जो कि 
अप्रनी रुचि के क्षेत्रों में यात्रा कर चुके होते हैं। जाजं, मैन्सफील्ड, रसैल, 
जैक्सन आदि सीनेटर नीति निर्माण के कार्य में पर्याप्त प्रमावशील रहे हैं । 
ये राष्ट्रपति से विचार विमर्श करने में, सुरक्षा सचिव तथा राज्य सचिव को 
सुक्तावे अस्तुत करने में तथा जनमत को बदलने में पर्याप्त सक्रिय रहे हैं । 
ट तथा निम्न सदन के श्रधिकांश सदस्यों का योगदान यह रहा है कि 
इनके द्वारा कांग्रेस में कार्यपालिका की नीतियों एवं कार्यक्रमों का समर्थन 
किया गया है । 


चुनाव के समय विदेश नीति से सम्बन्धित मसलों को नहीं उठाया 
जाता है। ऐसी स्थिति में प्रधिंकांश कांग्रेस के सदस्य विदेश नीति के मसलों 
पर मनचाहा वोट देने के लिए स्वतन्‍्त्र रहते हैं। यदि कांग्रेस के सदस्य 
विदेश नीति से सम्बन्धित मामलों में भ्रघिक हस्तक्षेप करें तो खतरा यह रहता 
है कि तीब्र गति से बदलती हुई इस दुनियां में निर्णय लेने में देरी 


गा तथा बाघा श्रायेगी श्रौर इस सब के परिणाम स्वरूप पर्याप्त नुकसान 
रहेगा । 


अमरीका का राष्ट्रपति, सुरक्षा सचिव एवं राज्य सचिव विदेश नीति 
से सम्बन्धित मामलों में प्रमुख सीनेटरों की राय जानते रहते हैं । अनुमान 
लगाया गया है कि मल्त्रीमण्डल के सदस्यों के समय का भाग कांग्रेस से 
विचार विमर्श करने एवं उसकी समितियों के सम्मुख प्रस्तुत होने में व्यतीत 
होता है । कहते हैं कि राष्ट्रपति को कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठ कर 
जितनी बार सुबहः का स्वेल्पाहार लेता होता है इसका कोई भमिलेखा 


ही नहीं है । 


भर विदेश नीरि 


विदेश नीति से सम्बन्धित विषयों पर दलीय अनुशासन इतना अ्रधिक 
नहीं होता । राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रीय हित की खातिर विरोघी दल के 
अनेक महत्वपूर्ण सदस्य मी राष्ट्रपति की नीतियों का समर्थन करते हैं । 
रिपब्लिकन सीतेटर डकंसेन (77752) तथा लेवेरट साल्टेन स्टाल 
(स्‍.०एश८ा 840. 59 ) ने डेमोक्र टिक राष्ट्रपति केनेडी तथा जॉन्सन 
की विदेश नीतियों का समर्थन किया । इस प्रकार का समथेन 
प्राप्त होने पर विदेश नीति का दूसरे देशों में पर्याप्त प्रमाव होता है । 


संविधान की दृष्टि से विदेशी मामलों के क्षेत्र में श्रमरीकी कांग्रेस को 
जो शक्तियां प्राप्त हैं वे अनेक प्रकार की हैं। प्रथम, यह अन्य देशों के साथ 
संयुक्त राज्य अमरीका के व्यापार को विनियमित करती है; दूसरे यह 
विस्थापितों तथा क्लत्रिम नागरिकों के सम्बन्ध में एक से नियमों की स्थापना 
करती है, तीसरे, यह भूमि भर समुद्र पर सशस्त्र सेना रखती है, चौथे यह 
विदेशों में स्थित श्रमरीकी व्यवहार के लिए विनियोग तैयार करती है; यह 
सन्धियों पर स्वीकृति प्रदान करती है (यह कार्य केवल सीनेट द्वारा ही किया 
जाता है) तथा छटे, यह युद्ध की घोषणा करती है । 


कांग्रेस में दल के शभ्राधार पर जो विभाजन रहता है उसको कम करने 
के लिए पर्याप्त प्रयास किये जाते हैं ताकि वह विदेश नीति से सम्बन्धित 
निर्णोयों को गलत रूप से प्रभावित न कर प्के । राष्ट्रपति स्वयं जान व्रृक कर 
विरोधी दर के मुख्य सदस्यों को सुरक्षा एवं विदेश नीति के पदों पर नियुक्त 
करता है ताकि दल विरोध को कम किया जा सके । राष्ट्रपति फ्रेंकलिन 
डी० रूजवेल्ट ने रिपब्लिकन दल के फ्रेन्कनोक्‍्स (सिश्या: ॥(॥05) तथा 
हेनरी स्टिमूससन को सन्‌ १६४१ में जल सेना तथा युद्ध का सचिव बनाया 
था । राष्ट्रपति श्राइजन हाँवर ने विरोधी दल के केवल कुछ ही सदस्य नियुक्त 
किये किन्तु राष्ट्रपति केनेडी तथा जान्सन ने इस श्रभ्यास को पुनः प्रारम्भ 
किया । कांग्रेस द्वारा विदेश नीति से सम्बन्धित मसलों पर श्रधिक विरोध 
प्रदर्शित नहीं किया जाता क्‍योंकि वह यह जानती है कि राष्ट्रपति की नीतियों 
के पीछे जनता का व्यापक समर्थन होता है! यदि कांग्रेस द्वारा 
राष्ट्रपति फी विदेश नीति पर श्राक्ममरण किया गया तो जनता इसका विरोध 
करेगी । 
नीति निर्माण में जनता का योगदान 
[२०० ण एफाएट ॥ ?गांटर 'शगधा़ ] 


प्रमरीका की जनता भी वहां की विदेश नीति की रचना में पर्याप्त 
महत्वपूर्ण योगदान करती है | वैसे प्राय: जनता भन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सरकार 
के लक्ष्यों एवं भ्रमिप्रायों से श्रनभिज्ञ रहती है तथा कभी-करमी उसे यह 
पझ्नुमंव होता है कि उसको जो कुछ भी वताया जा रहा है यह या गो सही 
बात नहीं है श्रौर यदि है मी तो वही सव कुछ नहीं है । ऐसी स्थिति में यह 
बड़ा कठिन हो जाता है कि सरकारी कार्यक्रमों के लिए जनता की स्वीहृति 
प्राप्त की जाये । 


धंयुक्त राज्य भ्रमेरिका की विदेश नीति १५३ 


प्रत्येक राष्ट्र श्रन्य राष्ट्र के प्रति कुछ विशेष प्रकार का दृष्टिकोण 
रखता है । यह दृष्टिकोश जाति के ब्राघार पर निर्धारित नहीं होता है वरन 
इसका निर्धारण ऐतिहासिक थिकास परम्पराओ्रों, श्राथिक श्रौर सामाजिक 
परिस्थितियों, राजनेतिक अनुमवों, शिक्षा एवं अन्य ऐसे ही तत्वों द्वारा किया 
जाता हैं। जब भी कभी एक देश के जनमत का श्रध्ययन किया जाये तो उसे 
पर प्रभाव हालने वाले तत्वों की जानकारी प्राप्त की जाये तथा व्यापक 
सामान्‍्यीकरण न किये जायें । जनमत के उन तत्वों को भी श्रलग रखा जाये 
जो कि एक विशेष देश की विशेषतायें हैं तथा उन तत्वों का अलग से श्रध्ययन 
किया जाये जो कि प्रायः सभी देशों में प्राप्त होते हैं । 


प्रोफेसर गेन्नील अलमण्ड (64976 &॥70०70) के कथनानुसार 
/एक प्रजातन्त्रात्मक नीतिनिर्माण की प्रक्रिया में जनमत का कार्य व्यापक रूप 
से स्थापित मूल्यों एवं श्राकांक्षाश्रों के रूप में कुछ नीति सम्बन्धी मापदण्ड तय 
करना है |”? नीति-निर्माण का कार्य उन लोगों पर छोड़ दिया जाता है जो 
कि सकारात्मक एवं सूचनापूर्णो रुच रखते हैं। इन मूल्यों एवं श्रार्काक्षाओं 
को सविघान द्वारा परिभाषित कर दिया जाता है । इसके अतिरिक्त ये 
विदेशी मामलों के प्रति हमारे दृष्टिकोण, हमारे आादर्शों तथा शान्ति एवं 
प्रजातनत्र के विचारकों में प्राप्त होते हैं। विदेश व्यवहार में व्यक्तिगत 
रुचि एवं अनुमव का पर्याप्त प्रभाव रहता है। सामान्य जनता द्वारा नीति- 
निर्माण का कार्य पूरी तरह से सरकारी नीति-निर्माताप्रों के हाथ में नहीं 
छोड़ दिया जाता । सरकार के नीति-निर्माता भी गैर-सरकारी लोगों की 
योग्यता का लाभ उठाते हैं। लगसग १५ मिलियन अमरीकी समुद्र पार की सणस्त्र 


सेनाओं में कार्य कर रहे हैं तथा लगभग एक मिलियन लोग प्रति वर्ण योरोप 
की यात्रा करते हैं । 


व्यक्तिगत उद्यम में संलगन लोग भी विदेश नीति के सम्बन्ध में रुचि 
रखते हैं | राज्य विभाग तथा श्रन्य श्रभिकरण गर-सरकारी व्यक्तियों एवं 
संस्थाश्रों से परामर्श तथा सहायता प्राप्त करते रहते हैं । दूसरी ओर जनता 
भी प्रेस के माध्यम से सरकार की विदेश नीति की जानकारी रखती है। 


संयुक्त राज्य भ्रमरीका के लोग श्रपने देश के प्रत्ति पर्याप्त सम्मान 
हे हैं तथा स्वामी-भक्तिपूर्ण देशभक्ति से प्रशासित हैं। दूसरी दृष्टि से 
देखने पर इसे श्राक्रमणात्मक राष्ट्रवादी कहा जा सकता है। “गलत है या सही 
है पर मेरा देश है” इस भावना के कारण पभ्रमरीकी जब भी कभी विदेशों 


में जाता है तो श्रपने देश की उपलब्धियों को गव॑ के साथ अभिव्यक्त 
करता है ! 
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(५४ ह . विदेश नीति 


अमरीकी लोगों की कृछ मपनी विशेषतायें हैं जो कि इस देश की 
विशेषता कही जा सकती है।यह विश्व राजनीति पर रहने वले 
लोकमत में स्पष्ट छूप से अ्रभिव्यक्त होती हैं ! श्रमरीकी लोग ग्राशावादी हैं 
तथा शक्तिपूर्णा भावना रखते हैं। जब कमी यहां के लोगों के सामने समस्‍यायें 
आती हैं तो उनसे कतराने की श्रपेक्षा वे यह जानने का प्रयास करते हैं कि 
इन कठिनाइय्रों को किस प्रकार दूर किया जाये । इनका हमेशा यह विश्वास 
रहता है कि प्रत्येक समस्या को सुलफाया जा सकता है। इसका कारश 
सम्मवतः यह हो सकता है कि यह एक सम्पन्न महाद्वीप है, यहां साहसिक कार्यों 
का भविष्य अच्छा है तथा प्रगति की नई दिशायें हैं । 


ग्रमरीकी लोग नेतिक लक्ष्यों पर अधिक जोर देते हैं । उनकी नैतिकता 
केवल घामिक ज्षेत्र में ही नहीं है वरच््‌ यह राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्र 
में भी है; क्योंकि श्रमरीकी लोग श्रपने जीवन के तरीके को मूल्यवान मानते 
हैं श्रत: वे अपने स्वीकृत सिद्धान्तों के विपरीत जीवन के तरीकों को अ्रनैतिक 
« मानते हैं। विश्व के दूसरे शोगों को वे श्रपने जेसा जीवन दर्शन देना चाहते 
'हैं। नैतिक मापदण्ड के श्राधार पर विचार करने के कारण श्ननेक भ्रमरीकी 
यह नहीं सोच पाते कि प्रत्येक परिस्थिति पूरी तरह काली या सफेद नहीं 

होती वरत््‌ उसमें कई प्रकार की छाया भलकती रहती हैं। 


अमरीका में व्यक्तिवादी विचारघारा का पर्याप्त समय तक जोर रहा 
है । वे स्वतन्त्रता की मावना पर इतना श्रघिक जोर देते हैं, यही कारण है कि 
वे हिटलर की जर्मनी तथा समाजवादी रूस की कठोर और सम्पूर्णतावादी 
व्यवस्था को समभ सकने में भ्रसमर्थ रहते हैं । जिस व्यवस्था में भ्पने श्रापको 
योग्य मानने वाले केवल कुछ लोग नेतृत्व करते हैं तथा शक्ति के आघार 
पर शेष पिछड़े लोगों को बदलने का प्रयास करते हैं वह प्रमरीका के 
लोगों की समझ में नहीं श्रा पाती । वैसे यहां का व्यक्तिवाद कुछ मिन्‍त 
प्रकार का है | इसमें भेदमाव की भावना कम है। प्रायः प्रत्येक नागरिक 
अपने श्रापको दूसरों से कम नहीं माचता । 


यहां के लोगों का स्वमाव कुछ मजाकिया प्रकृति का होता है । इसके 
कारण यहां के लोग उन विरोधी दृष्टिकोशों के झटके को सहन कर जाते 
हैं जो कि भ्रन्यथा दूसरे लोगों के प्रति कट्ठता के माव फैलाता है । भ्रमरीका 
में प्रयेक चीज का मनाक बनाया जाना सम्मव है । इस स्व्रमाव से युवक 
ग्रमरीकी किसी भी परिस्थिति में शीघ्र ही अपना स्वभाव! छोड़ कर 
'पर-माव' में नहीं आते । व्यवसायियों की सी सहनशीलता का उनमें विकास 
हो जाता है । 


संयुक्त राज्य अमरीका की जनता को विदेश व्यवहार के सम्बन्ध में - 
पर्याप्त सूचना एवं अनेक व्यास्यायें निरन्तर रूप से प्राप्त होती रहती हैं । 
समाचार पत्र, पत्रिकाय्यें, रेडियो, ठेलीविजन तथा राष्ट्रीय नेताम्रों के प्रनेक 
भाषणों द्वारा विदेश नीति से सम्बन्धित मसलों पर प्रकाश डाला जाता है। 


संयुक्त रजय श्रमेरिका की विदेश नीति १५४ 


श्रनेक गैर-स रकारी संगठनों में महत्वपुर्०णं विषयों पर वादविवाद किया जाता 
है । इस सम्बन्ध में कई बार यह प्रश्त किया जाता है कि श्रधिक सूचना, 
शिक्षा एवं जनरुचि के कारण क्‍या अमरीकी जनता विशेष प्रश्नों पर निर्णय 
लेने में भ्रघिक योग्य वचन गई हैं। यह भी सम्मव है कि जनता उस सारी 
सूचना को भली प्रकार न पचा सके जो कि उस पर उड़ ली गई है| बिना 
झ्रालोचना किये ही स्वीकार कर लेने पर भ्रम पैदा हो सकता है तथा सरल 
समाधातों के प्रति विश्वास जम सकता है। दूसरी ओर यह मी सच है कि 
प्रजातन्त्र में सरकारी नीतियों पर जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे 
सूचित करना अनिवांय है । 


जब राष्ट्रपति यह ग्रतुभव करे कि उसकी नीतियों को पर्याप्त जन-समर्थन 
प्राप्त नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जनता एक रोक के रूप में कार्य 
कर सकती है । जनता द्वारा विदेश तीति के प्रति श्रसंतोष व्यक्त किया जा 
सकता है । इसके भ्रतिरिक्त जनता अपने दवावों के माध्यम से नीति के 
विशेष पहलुओं को प्रभावित करने में भी समर्थ हो सकती है । 


जनता के हित समूहों में सम्पादकीय के लिखने वाले, सामान्य ह्ति 
पूर्ण संगठन, तथा मुख्य नागरिकों की सभायें होती हैं ' प्रेस कुछ चीजों को 
छाप कर तथा कुछ को न छाप कर मन चाहे रूप से जनमत को प्रमावित 
करती रहती है। यह जनता के दृष्टिकोण को ढालने में महत्वपूर्णा कार्य करती 
है । राष्ट्रपति कैनेडी का कहना था कि “प्रभावशोल प्रेस न होने के नुकसान 
बढ़ घातक हैं। यद्यपि सरकार प्रेस के विरोधी व्यवहार को कभी पसन्द 
नहीं करती, वह चाहती है कि प्रेस इनको न लिखे, सरकार उनको अस्वीकार 
करती है किन्तु फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि एक अत्यन्त 
सक्रिय प्रंस के बिना हम स्व॒तन्त्र समाज में नहीं रह सकते ।” 


वाशिंगटन स्थित नीति निर्माता जनमत को हमेशा ध्यान में रखते 
हैं तथा उसके होने वाले परिवतेनों को भी समय-समय पर जांचते रहते हैं । 
संगठित हिंत समूहों के दृष्टिकोण एवं भावनायें आसानी से ज्ञात होती रहती 
हैं। नीति निर्माताभ्रों द्वारा जब कोई व्ययकारी कार्यक्रम अपनाया जाता है तो 
यह देख लिया जाता है कि उसके पक्ष में जनता है या नहीं है। सूचित एवं 
जआगरूक जनमत की स्थापना के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाता है । 
अनुकूल जनमत की रचना नीति-निर्माओं का एक महत्वपूर्ण कार्य है । 


एके अजातन्‍्त्रात्मक देश होने के नाते अमरीका की विदेशनीति लोकमत 
के भ्रुकावों से उहुते ऊुछ प्रभावित रहती है। यहां के लोग श्रपने देश को 
स्वतन्त्रता की देवी मानते हैं तथा संसार में स्वतन्त्रता का प्रकाश करना 
श्रपना उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं। ऋमरीकी लोग प्रायः उतावले होते हैं, 
सभी प्रश्नों का सीधा उत्तर मांगते हैं तथा सभी समस्याझ्रों को शीघ्रता से 
बुत काना चाहते हैं। फलत: यहां की विदेशनीति के कर्णंघारों को कभी-कभी 
बड़ें उलमें हुए समभौते करने को राजी होना पड़ता है। यहां के लोग भावुक 
होते हैं । वे किसी से भी प्रेम करते हैं तो पूरी तरह, भर घृणा करते हैं तो 
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(१६ विदेश नीति 


भी पूरी तरह | उनको इस प्रकृति का विदेश नीति पर भारी प्रभाव है। 
प्रमरोका पर विश्व-व्यापी उत्तरदायित्व घीरे-धीरे नहीं वरव्‌ द्वितीय विश्व युद्ध 
के बाद की परिस्थितियों ते एकदम से डाल दिये हं। इस उत्तरदायित्व को 
निभाने के लिए अ्रमरीका के पास कोई श्रतीत का अनुभव न था क्‍योंकि 
मुनरों के समय से ही श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में पार्थथय को तीति अपनाने के 
कारण उसने विश्व राजनीति में सक्रिय रूप से माग न लिया था | 


3 वान्डेनबर्ग (प70८7७2४) ने!१० जनवरी, १६४५ को 
सीनेट में भ्रपने माषरा द्वारा पार्थकयवादिता (॥5080०07478॥) की नीति 
का दृढ़ता के साथ मुकाबला किया । द्वितीय विश्व युद्ध ने श्रमरीका को यह 
स्पष्ट कर दिया कि यदि विश्व की बड़ी शक्तियां लड़ने के लिए तैयार हैं तो 
संयुक्त राज्य को भी उस संघर्ष में चाहे या अनचाहे पड़ना ही पड़ेगा । नये 
युग की आ्रावश्यकताओं एवं परिस्थितियों से परिचित होने के बाद ग्रमरीकी 


. नीति की चार प्रमुख भूलों का तिरस्कार किया गया-ये थीं कल्पनावाद 


( (०89 ॥ ), बघानिकता (4,०82४97 ), भावुकता ($७700शाशिंशा ) 
झोर पार्थकयवाद (450]4098॥) । 


अमरीकी विदेशनीति को प्रभावित करने वाले तत्व उसकी ऐतिहासिक 
परम्परायें तथा उप्तकी भौगोलिक स्थिति है । यह कहा जा सकता है कि 
लम्बे समुद्रों से घिरा तथा योरोप श्रादि महाद्वीपों से दुर स्थित होने के 
कारण हो यह राज्य श्रपनी पार्थक्यवादी नीति का पालन करने में समर्थ 
हो सका था। इसके श्रतिरिक्त यहां की घरेलू नीति की भांति विवेशनीति 
भी समाज के स्वरूप एवं लोगों के चरित्र से प्रमावित होती है। एक विशेष 
परिस्थिति में श्रमरीकी लोग किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, यह वात बहुत 
कुछ उन तत्वों पर निर्मर करती है जो कि वहां के समाज के वतंमान एवं 
भावी रूप का निर्धारण करते हैं ।7 श्रमरीका बहुत सी जातियों ओर लोगों 
का एक संयूक्त देश है जिनकी परम्परायें एवं वंशानुगत चरित्र श्रसमान हैं । 
अपने ग्रादशंवादी, कल्पनावादी एवं क्रान्तिकारों स्वभाव के कारण यहां के 
लोग विश्व युद्ध के वाद क्री परिस्थितियों का यथार्थवादी रूप में अध्ययन 
नहीं कर पाये; साथ ही इन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं की झोर वेघानिके- 
नैतिक (7,०8257० ४णथवां॥०) दृष्टि से देखा है। जाजें एफ० कैतन 
(65०8० 7, टथ्याशशा) के मतानुप्तार “ पिछली नीतियों का सबसे अधिक 
गम्मीर दोप यह दृष्टिकोण ही रह्दा है ।” ह 
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संयुक्त राज्य भ्रमेरिका की विदेश नीति १४७ 


श्रमरीका की विदेशनीति पर गृह नीतियों एवं दब्ावों का जो प्रभाव 
पड़ता है, कई बार तो उसकी अवहेलना करना श्रसम्भव बन जाता है। 
गृहनीति एवं विदेशनीति दोनों एक दूसरे पर प्रभाव पा है। कुछ 
प्रवसर ऐसे आते हैं जबकि विदेशनीति में किये जाने वाले परिवर्त॑नों का इस 
कारण विरोध किया जाता है क्‍योंकि ऐसा करने से ग्रहनीति में जिन 
परिवतंनों की श्रावश्यकता पड़ेगी लोगों के हितों को श्राघात पहुंचाते हैं । 
इस प्रकार व्यापारिक संस्थायें, धार्मिक एवं श्रन्य प्रकार के संघ तथा श्रन्य 
दूसरे सामाजिक संगठन विदेशनीति को अपने हितों के अ्रनुरूप प्रभावित 
करते रहते हैं । एक संघात्मक प्रजातस्त्र होने के कारण विविध सांवंधानिक 
वन्धन श्रमरीकी विदेशनीति के प्रवाह को एक दिशा प्रदान करते हैं । 
विदेशनीति का संचालन उस समथ्र बड़ी कठिनाई का श्रनुभव करता है 
जबकि राष्ट्रपति के दल का कांग्रेस में बहुमत नहीं होता । 


श्रमरीकी विदेशनीति के सिद्धान्त एवं लक्ष्य 
(॥6 फगराशंए९४ धा। ०ए[०९एऐए९5 ण॑ 
एआआश्व 8०४ #0शंट्रा ?०ॉंट१ ) 


संयुक्त राज्य श्रमरीका की विदेशनीति के लक्ष्यों क स्रोत यहां के 
समाज के 3. हित तथा मान्यतायें हैं । श्रमरीकी लोगों का भ्रपना एक जीवन 
का तरीका है जिसमें गुणा तथा दोष दोनों का श्रस्तित्व है फिर भी वे उसे बनाये 
रखने में तथा स्थायित्व एवं प्रसार प्रदान करने में प्रयत्तशील रहते हैं । 
यहां की राजनैतिक प्रक्रिया एवं विदेशनीत्ति में इस प्रयत्न की स्पष्ट झलक 
परिलक्षित होती है श्ौर इनके श्राधार पर विदेशनीति के लक्ष्य एवं साधनों 
का निर्घारण किया जाता है। यहां विदेश नीति के सामान्य रूप से दो 
प्रधान लक्ष्य साने जाते हैं--पहला है “राष्ट्रीय सुरक्षा” तथा दूसरा है 'आशथिक 
सद्जीवर्ना (200007० ए०[-+#शांगढ) । इन दोनों लक्ष्यों के मार्ग में श्रनेक 
गोौण लक्ष्य भी भ्रा जाते हैं जिनके बारे में यह निर्णय नहीं किया जा सकता 
है कि वे विदेशनीति के साध्य हैं श्रथवा साधन। कुछ लोग साम्यवाद की 
घेरेवन्दी (00क्वंएता०ा ० (०००श0४»॥) को अमरीकी विदेशनीतति 
का प्रमुख प्रेरक मानते हैं जबकि दूसरों का मत है कि यह तो एक साधन 
है जिसका लक्ष्य राष्ट्रीय सुरक्षा है । इसी प्रकार भ्रधविकसित देशों के लोगों 
को 'सहायता प्रदान करना मानवता की दृष्टि से एक लक्ष्य भी हो सकती 
है तथा साम्यवाद के प्रसार को रोकने वाला एक साधन भी । कुछ लोगों 
को इसमें भी सन्देह है कि विश्वशांति श्रमरीकी विदेशनीति का लक्ष्य है । वे इसे 
भन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साघन मानते हैं । श्लाइसर ($०॥५०॥००) 
महोदय का कहना है कि “किसी भी कीमत पर शान्ति की प्राप्ति श्ममरीकी 
विदेश नीति का लक्ष्य नहीं है ।/१ कुछ विचारकों का तो यह कहना है कि 
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(४८ विदेश नीति 


भ्रमरीकी विदेश नीति जैसी कोई चीज है ही नहीं । यह मत्त तथ्यों के विपरीत है 
और इसमें कोई संदेह की गरु॒जाइश नहीं है कि कुछ ऐसे आधारभूत सिद्धान्त 
एवं मान्यतायें हैं जिन्होंने अमरीका के पूरे अथवा अधिकांश इतिहास में तथा 
यहां की विदेश नीति में महत्वपूर्ण माग अदा किया है। वान आल्स्टीन 
(५४० 450976) के मतानुसार इनमें सबसे प्रमुख हैं--सु रक्षा, विस्तार एवं 
तटस्थता । नाथेनील पीफर ('विकशक्षांशं ए८ीष) का मत है कि “प्रमरीकी 
सम्बन्धों के निश्चित बिन्दु हैं-पार्थल्यवाद (॥5080 शा), मुनरो सिद्धान्त, 
समुद्रों की स्वतन्त्रता, तथा खुला द्वार (079०॥ 6007) ।” बीमिस (8७८75) 
का विचार है कि निम्न सिद्धांत भ्रमरीकी विदेश नीति की नींव हैं-- 
(१) सम्प्रभु स्वतन्त्रता (80एशशंश्ा 000थ0०॥८६) ; 
(२) द्वीपीय प्रसार (एणराधाशा।४ं €४०४गशंण)) ; 
(३) योरोप की राजनीति के साधारण सन्धि-विच्छेदों की उपेक्षा 
करना (8४००७॥८९ ० ४6 ण०ंएन्ना9 संएं5क006९५ 800 
णतंाधथरए ९0फञां॥्रहांग7$ बा 2०णॉ[आं075$ 0 छा० 
एशथा ए०णीा।०$) ; 
(४) गैर उपनिवेशवादी सिद्धान्त (प6 7णा-0०००॥टकषांणा फ़ां॥- 
०ंए6) ; 
) श्रहस्तान्तरण का सिद्धान्त (ध6 7रण/थार्श्ष जांग्रलं)6) ; 
) भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतन्त्रता (6९०० 0 व/शषि]8- 
॥०थ ४806) ; 
(७) लोगों का श्रात्म-निर्णशय ($०(-१०दापग0वां०ा ०0 ६००९४) 
(८) युद्धकाल में तटस्थ राप्ट्रो को समुद्र की स्वतस्त्रता तथा श्रन्त- 
रष्ट्रीय नदियों में नौसंचालन की स्वतन्बता ([[€६९१०॥ ० 
8688 67 पहल्पा॥। श05४ ॥ तधी॥6 ०0 ज्र्वा, 200 ॥0९000 
्ी ए2्शंहभांणा ० ४एाशांणाधं प्रंएध8) ; 
(६) स्पष्टता का श्रौचित्य एवं कारावास का प्रनौचित्य (॥॥6 
ए्रशीा। रण एगाहरप0 भाव (6 एा0्परढ 07६००) 
(१०) अहस्तत्तेप (7णाना॥|॥ह9०7॥०7 ) ; एवं 
(११) साम्राज्यवाद विरोधी भावना (8 ढिश॥8 ० शांनिगएशांव- 
पं) ।? 


(५ 
(६ 


उक्त सिद्धान्तों के श्रतिरिक्त अमरीकी विदेश नीति के कुछ सामान्य 
सिद्धान्त भी बताये जाते हैं; उदाहरण के लिए मानव मात्र का कल्याण, 
प्रजातन्‍्त्र का विकास एवं स्वतन्त्रता की रक्षा आ्रादि | राष्ट्रपति विल्सन ने 
प्रन्तापोलिस में स्नातक-वर्ग के समक्ष मापण करते हुए कहा था कि “प्रमरीका 
का विचार मानवता की सेवा करना है और हर बार जब तुम सितारों एबं 
उकेतों की श्रवहेलना करते हो तो तुम्हें समझना चाहिए कि स्वयं ही शक 





. “$4877ए06०! 7]822 3७785, “(गा शापिाए -४#ए86०४8५ ० खियाशा[ए48 
8९(९१८९ 8700 0॥9078८५४”, ॥॥6 जाहागां8 0पफक्काश।प रिव्रंट, 
अऋडच्धाए (इच्गगालत, 948), ? 9. 32-33:. 


संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति १४८ 


संदेश है कि तुम उस कर्त्तव्य के श्रघीन हो जिसे अन्य नी सेना वालों ने कमी- 
कभी भुला दिया--यह विजय का नहीं सेवा का कत्त व्य है | कुछ विचारकों 
का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं साम्यवाद को घेराबन्दी पर संकुचित 
दृष्टि से विचार करना गलत होगा । आवश्यकता के है 2 साम्यवाद की पेरे- 
बनन्‍्दी का रूप निषेधात्मक होगा | अनेक अधे-विकसित देंशों द्वारा यह शिकायत 
की जाती है कि अमेरिका श्राथिक सहायता देने की नीति का प्रयोग शीत 
युद्ध में कर रहा है । गरीबी, बीमारी एवं अशिक्षा का विनाश तो उसका 
प्रासंगिक परिणाम है और प्रमुख लक्ष्य घेराबन्दी (00॥/कां077०7६) है । 


हाल के भारत-पाक संघर्ष के समय भारत के प्रसंग में श्रमरीकी 
सहायता की नीति की तीब्र आलोचनायें की गईं श्रौर शास्त्री सरकार तथा 
भारत का जनमत प्रत्येक कीमत पर अ्रमरीकी सहायता का विरोध करने को 
तत्पर हो गया क्योंकि वह भारत की सम्प्रभुता पर प्रभाव डालना चाहता था । 
प्रमरीकी विदेश नीति के लक्ष्यों का श्रध्यपन करते समय कमी-कमी उसकी 
यथा-स्थिति को बनाये रखने ((४॥६087९6 ० 5805६-१०४०) की नीति 
पर वहुत जोर दिया जाता है | यह कहा जाता है कि अमेरिका परिवर्तन नहीं 
चाहता । यहां के लोग समृद्ध हैं तथा परिवर्ततशील विश्व के परिवतंनों के 
प्रति उदासीन भ्रथवा विरोधी दृष्टिकोण रखते हैं । इस विचार का विरोध 
करते हुए भ्रमरीकी विद्वान यह तक॑ प्रस्तुत करते हैं कि श्रमरिका उन हिंसा- 
त्मक एवं क्रान्तिकारी परिवर्ततों का विरोध करता है जो कि श्रव्यवस्था फैलाते 
हैं किन्तु शान्तिपूर्णो परिवर्तेनों का यह पक्षपाती है। भारत में श्रमरीकी 
राजदूत श्री चेस्टर वोल्स का मत है कि “योरोप में 'यथा-स्थिति! (880६- 
47४०) के उद्दिग्न संरक्षक देश भ्रमरीका को निश्चित परिवर्तन की शक्ति मान 
उससे भयभीत थे । भ्रास्ट्रिया के परराष्ट्र मंत्री मेटरनिक ने शिकायत की थी कि 
क्रान्ति जहां कहीं भी प्रकट हो, उसको बढ़ावा देकर; जो श्रसफल हो गई हो, 
उस पर खेद प्रकट करके; श्रौर जो बढ़ती जान पड़े, उसे सहायता पहुंचाकर 
प्रमरीकावासी क्रान्ति के उपासकों को नई शक्ति प्रदान कर रहे हैं भौर प्रत्येक 
पडयन्त्रकारी के साहस को श्रनुप्राणित कर रहे हैं ।” चेस्टर वोल्स लिखते 
हैं कि--'भ्रन्य क्रांतियों पर न केवल श्रमरीकी क्रान्ति का प्रमाव पड़ा, प्रत्युत्‌ 
उन्हें अमरीकी क्रान्तिकारी भी प्राप्त हुए ।”२ 


सन्‌ १९४४५ से पुत्र श्रमरीकी विदेश नोति 

(एछ. 5. एणशंहा॥ एगांएए 0)र्धण8 945 ) 

मुनरो सिद्धान्त (]॥॥०770०० 700८077०) को इस काल की अमरीकी 

विदेश 2/0083 की प्रमुख विशेषता समझा जाता है | विदेश नीति के इस समय 
के कणुंघारों का यह विश्वास था कि संयुक्त राज्य को योरोप के शक्ति संघर्ष 
से भ्रपने श्रापों श्रलग ही रखना चाहिए तो भी योरोप के सन्तुलन को 





. चेस्टर वोल्स, शांति के नूतन क्षितिज, श्नू. प्रो० इन्दु प्रकाश पांडेय; 
; १६५८, पृष्ठ २८५५,” 


२६० विदेश नीति 


चुनौती देने वाली प्रत्येक शक्ति के प्रति वे सजग थे | एक तंटस्थ राष्ट्र के 
रूप में श्रपने अधिकारों पर जोर देना ही इस काल की अ्रमरीकी कूटनीति की 
प्रधान विशेषता थी। बाद में श्रपते व्याप'रिक एवं आशथिक हितों की सुरक्षा 
के लिए श्रमरीका ने विश्व राजनीति में सक्रिय माग लेना प्रारम्म किया तथा 
भ्रपती सीमाओं से बाहर मुख्य रूप से सुदूर पूर्व तथा लेटिन श्रमरीका के साथ 
सम्बन्धों के पाश में बंधने लगा। एडमिरल महन (&9भा8) (४॥8॥) ने 
वीसवीं शताब्दी की प्रथम दशाब्दी में ग्रमरीकन विदेश नीति के बारे में लिखा 
है की “इस काल में यह एशिया के साथ सम्बन्ध बढ़ाने लगी, केरीवियन में 
भ्रपने प्रभाव का विस्तार करने लगी किन्तु योरोप के मामलों में यह श्रव भी 
भाग नहीं ले रही थी । प्रथम विश्व युद्ध के प्रारम्भ हाने पर परिस्थितियों ने 
मजबूर करके संयुक्त राज्य को भी इसमें भाग लेने के लिए त॑यार कर लिया । 
किन्तु युद्ध के बाद राष्ट्रपति विलसन ने मानव-कल्याण एव राष्ट्रों के परस्पर 
सहयोग के लिए जो रघनात्मक कार्यत्रम प्रस्तुत किया उसे भ्रमरीकी कांग्रेस 
द्वारा मुख्य रूप से इस कारण अभ्रस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि भ्रमरीका की 
विश्व राजनीति में वढ़ती हुई सक्तियता उनको पसन्द न थी ।” 


अमरीकी विदेश नीति युद्ध के बाद पुनः अपनी श्रतीत की परम्पराश्रों 
का पालन करने लगी । चेस्टर बोल्स के शब्दों में “प्रथम विश्व युद्ध के बाद 
सन्तुलित दशा प्राप्त करे की खोज में हमते प्ृथकत्वः की 
महंगी राष्ट्रीय नीति श्रपनाई ।/? वोल्स का विचार है कि इस 
नीति के कारण ही योरोप की सीमाझ्रों के पार हिंटलर की दहाड़ का आतऊू 
छाया और इसी के कारण पलुं हार्वर पर जापान की मृत्यु जँसी बम वर्पा 
हुई । इन सभी घटनाओं से हमें यह सवक लेता चाहिये कि इस घनिष्ट रूप से 
परस्पर सम्बद्ध संसार में रहने वाली कोई भी बड़ी शक्ति इससे पृथक नहीं रह 
सकती । श्रतः प्रथकतावाद को इसे हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए । 
राष्ट्रपति विलसन का कहना था कि “भ्रमरीका के समक्ष महान उह्ं श्य है, जो 
केवल श्रमरीकी महाद्वीप तक ही सीमित नहीं है ।” वे स्वयं श्रमरीका को 
विश्व शान्ति, मानव विकास एवं राष्ट्रों के पारस्परिक मित्रतापूर्ण सम्बन्धों 
की स्थापना में सक्षिय एवं महत्वपूर्ण भागीदार देखना चाहते थे । 


सन्‌ १६९२० के बाद अमरीका की विदेश नीति वास्तविकता से 
प्रधिकाधिक दूर होती चली गई। बीमिस (8०775) ने इस काल को 
प्रमरीकी विदेश नीति का मूर्खों का स्वर्ग (7008 ?का8756) कहा है । 
यह नीति पांच मान्यताओं द्वारा संचालित हो रही थी, वे थीं पार्थक्यवाद, 
साम्राज्यवाद का विरोध, निःशस्त्रीकरण, तटस्थता एवं शांतिवाद । युद्ध के 
बाद जिस पार्थक्यवाद की नीति का श्रनुसेरण किया गया वह प्रारम्सिक समय 
की नीति से भिन्न थी । मार्गेन्थो ने इस वाद के पाक्थक्यवाद को विदेश नीति 
का प्रभाव” बताया है 2 सन्‌ १६३० में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारम्म होघे 

१. चेस्टर वोल्स, शान्ति कै नूतन क्षितिज, पृष्ठ-5 


2, ८. ए३5 6 एशए वर्४ा0०ा एी णिशंद्ा 00097 
--40/2207[#9॥, उधार 7. 


संयुक्त राज्य भ्रमेरिका की विदेश नीति १६१ 


पर संयुक्त राज्य अमरीका को पुनः अपने इस दृष्टिकोण को छोड़ना पढ़ा 
तथा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद श्रपने अतीत के श्रनुमवों से लाभ उठा* 
कर फिर इस नीति का अनुसरण न किया | 


सन्‌ (६४५ के बाद श्रमरीकी विदेश नोति 
(ए. 5. ए०शथंज्ञा ?०९४ शशि 4945) 


माइकेल डनेलन.. .शालीब््ण 0णा८ंथा) के अनुसार “युद्धोपरान्त 
प्रमरीकी विदेश नीति की श्रात्वा सुरक्षात्मक ही बनी रही इसके कारणवश 
श्रनेके लाभ तथा हानियां हुई । किन्तु यह सुरक्षात्मक नीति सैनिक 
रण-कौशल ('शा॥४४7१ शाधा०१५) से कहीं श्रधिक विस्तृत थी तथा केवल 
भ्रमरीका की सुरक्षा की श्रपेक्षा इसका त्षेत्र चौड़ा था। युद्धोपरान्त भ्रम- 
रीकी विदेश नीति मानव कल्याण को भावना से संचालित की गई थी, यह 
श्रमरीका की सु क्षा के लिए एक नये प्रकार की श्रवसरवादिता नहीं थी ।“२ 
द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद की श्रमरीकी विदेश नीति मुख्य रूप से 
साम्यवादी देशो के साथ उसके विरोध, समभौते, प्रतिदवन्द्रिता एवं संघ की 
कहानी है । इस काल में कभी वे पुनः अपनी पार्थक्यवादी नीति पर आ गये 
श्रोर कभी श्रपने विचांर के श्रादर्श समाज की रचना में सशस्त्र युद्ध में भी 
कूद पड़े ।॥ श्राखिर उन्होंमे बीच का रास्ता अपनाया जो कि असंतोषजनक 
परिस्थितियों में रहना था । यह आशा की गई कि समय के साथ-साथ या तो 
ये समस्याएं सुलभ जायेंगी श्रथवा स्वतः ही मिट जायेंगी और इस प्रकार 
सम्पूर्ण युद्ध के खतरे को टाला जा सकेगा। युद्धोपरान्त वर्षों में श्रमरीकी 
विदेश नीति ने विश्व के आकार को कल्पनातीत एवं तीन्न गति से विस्तृत कर 
लिया । पश्चिमी योरोप की साम्राज्यवादी एवं व्यापारिक शक्तियां शताब्दियों 
से विश्व रा प्रपती क्रियात्रों को बढ़ाती जा रही थीं किन्तु संयुक्त राज्य ने दो 
दशाब्दियों में ही श्रपने शान्तिकालीन उत्तरदायित्वों को योरोप, मध्यपूवे, 
दक्षिणी एशिया तथा श्रफ्रीका में बढ़ा लिया है । माइकेल डनेलन ()शणाइ० 
7007८थ॥ ) के शब्दों में “युद्धोपरांत भ्रमरीवी विदेश नीति का विषय गोला 
सम्बन्धी मान्‍्यताशों का समग्र विश्व के रूप में विस्तार कर लेना था ।”?१ 


पमरीकी विदेश-नीति के उत्तार-चढ़ाव 
(पर प्रां7९६४ ण ए. 85, ए०शंह० 2००१] 


403 युद्ध समाप्त होने के बाद से श्रमे रीका की विदेश नीति भ्रब तक 
कई पः के साथ विश्व के सामने श्राई है । इन परिवतंनों का कारण 
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१६२ विदेश नीति 


एवं औचित्य श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न परिवतंनों, राष्ट्रीय दवावों, 
नेतृत्व एवं लोकमत के विशेष दृष्टिकोणों को माना जा सकता है। घास 
ए्लाइसर ने युद्धोपरान्त श्रमरीकी विदेश नीति को तीन परस्पर सम्बन्धित 
एवं उत्तरोत्तर कालों में विभाजित किया है-- 
() सहयोग तथा आनुकूल्य की नीति ((०-०एथथांणा श्ाएं 
8९00700870॥--] 945 (0 87९, ]946 ) 
(2) सोवियत संघ के साथ घैये एवं कठोरता की नीति (??4॥७॥0७ 
बात प्रिगरा0658 शांत 6 $0एशं6 एगञांणा-6 ०९ 946 
(00 (००) ]947) 


(7) शीत युद्ध एवं साम्यवाद को सीमित करने की नीति (0000 
जवा (गरा|धांग्रागश-- [947 [00 "ाएश6 ) 


विदेश नीति के ग्रन्तिम काल को श्रन्य उप-कालों में विगाजित किया 
जा सकता है जैसे सैनिक समझौते एवं सीमित सैनिक शक्ति [्रप्नेल १९४६ 
से जून १६५० तक), नवीन दृष्टि एवं ऊंचाई (१९एछव००८ धा० शाष्या।- 
9, 953-6]), तवीत सीमा प्रदेश एवं प्रमरीकी विदेश नीति-- 
१९६१ श्रादि । 


पामर तथा परकिन्स के मतानुसार युद्धोपरान्‍्त अमरीकन विदेश नीति 
को कालानुसार मुख्यतः चार भागों में बांदा जा'सकता है । प्रथम युग वी०जै० 
दिवस से प्रारम्म हो कर लगभग डेढ़ साल तक चलता है । इस युग को वे 
हेनीमून काल ([40॥०97700 एशा॑ ०4) कहते हैं जब कि श्रमरीका अ्रमों 
की श्द्भूला में निवास कर रहा था शोर उसे बड़ी शक्तियों के सहयोग की 
श्राशा थी । द्वितीय काल नवीन यात्रा. (९७ व९एह्वापा०) का है जबकि 
विभाजित विश्व की यथार्थता से वे परिचित होने लगे श्रौर नीतियों के निर्माण 
में नेतृत्व अपनाने लगे। तीसरा काल साम्यवादी श्राक्रमणों का है जो शुन 
१६५० के भ्न्तिम दिनों से प्रारम्म होता है | इस काल में कोरिया में युद्ध 
हुआ | श्राथिक पुनर्निर्माण को सैनिक तैयारियों से गौण वना दिया गया। 
पश्चिमी योरोप तथा सुद्द्‌र पूर्व में श्रमरीका की नीतियों पर पुनः विचार 
करने की श्रावश्यकता श्रनुमव की जाने लगी तथा इसकी श्रालोचना की गई । 
चौथा काल उस समय से प्रारम्म होता है जबकि वबाइट हाउस (१७/॥४० 
प्र०७5०५) में डेमोक्रे टिक प्रभुत्व तथा सोवियत रुस से स्टालिन की तानाशाही 
समाप्त हो गई। नवीन सोवियत नेताओ्रों ने श्रधिक लोचशील एवं समभौतैपूर्ण 
नीतियां अपनाने की इच्छा प्रकट की | इसके साथ ही श्रन्तर्राप्ट्रीय मनमुटाव' 
दूर होने की ग्राशार्य बढ़ने लगीं तथा युद्धों का युग समाप्त होने के श्रांसार 
दिखाई देने लगे । * 


युद्ध के समाप्त होते ही महाशक्तियों के बीच मत-भेद स्पष्ट छप से 
दिखाई देने लगे थे । जनवरी १६५० में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा था कि 
हम ज्यों.ज्यों अपने शत्रुओं को हराने के नजदीक ब्राते जति हूँ न 
विजेताओ्रों के बीच के श्रन्तरों के प्रति जागरूक होते जाते हैं।'” विदेश नीति 


ढ़ 


संयूक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति १६३ 


के हनीमून काल में प्रमरीकी राजनीतिज्ञ बहुत श्रादर्शवादी एवं प्रादर्शपूर्ण रुख 
अपना रहे थे। समनर वेलेस (5पझागथः ए/थ८४) के मतानुसार जिसमें 
वे विश्वास करते थे तथा जो वास्तव में सम्मव था के बीच उनको भ्रम हो 
गया श्रौर इसलिए उन्होंने प्रपनि श्रनेक नीतियों को गलत घारणाश्रों 
पर आधारित किया । संयुक्त राष्ट्र संघ श्राशानुकूल कार्य नहीं कर पा रहा 
था, शान्ति सन्धियां संतोषजनक रूप से नहीं हुई थीं, महाशक्तियों के बीच 
जो प्रतिद्वन्द्तिता पैदा हो गई थी उसके कारण पश्राथिक पुननिर्माण के कार्य 
में बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही थी, शान्ति! संकट में पड़ गई थी, विश्व का 
पूरा राजनैतिक एवं सामाजिक ढांचा ही वड़ा अस्त-व्यस्त सा हो गया था । 
इन सभी श्राशओं से भिन्‍न एवं हतोत्साहित करने वाली परिस्थितियों ने 
प्रत्यक्ष अथवा श्रप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका की विदेश नीति पर प्रमाव डाला । 


युद्ध के बाद के दिनों में श्रमरीका फो मुख्य रूप से शान्ति स्थापित 
करने, श्रा्थिक पुननिर्माण एवं विस्थापन करने तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ 
सहयोग करने से सम्बन्धित कार्य करने पड़े । दूसरे शब्दों में इन दिनों वह 
युद्ध ते उत्पन्न महत्वपूर्ण समध्याओ्रों का सामना करता रहा तथा शान्तिपूर्ण 
विश्व व्यवस्था की नीव डालने में उसने भारी सहयोग किया । सव्‌ १६४६ में 
उसने मित्र राष्ट्रों के साथ इटली, हगरी, वल्गेरिया, रूमानियां, फिनलैण्ड भ्रादि 
फे बारे में शान्ति सम्धियां की | जमंनी, जापान एवं आस्ट्रियन राज्यों के 
साथ श्रमी सन्धि नहीं हो पाई थी । इस प्रथम काल की श्रमरीकी विदेश 
नीति का श्राधार राजनीतिज्ञों का यह विश्वास एवं श्राशा थी कि महाणशत्ति.यों 
के बीच सहयोग शान्तिकाल में भी वना रहेगा। इसने श्रणु-शक्ति पर 
भ्रन्तर्राप्ट्रीय नियन्त्रण का प्रस्ताव रखा, राष्ट्रवादी एवं साम्यवादी चीन में 
'कामचलाऊ मिली-जुली सरकार बनाने के प्रयास किये, श्रन्तर्राप्ट्रीय व्यापार 
संगठन का प्रस्ताव रखा, याल्टा तथा पोड्सडाम समभोते किये तथा यह सोचा 
गया कि विश्व से सैनिक शक्ति का बहिष्कार कर देना चाहिए क्‍योंकि यह 
श्रनावश्यक होने के साथ-साथ विधायी रूप से भयंकर थी । इस काल में संयुक्त 
राज्य श्रमरीका की विदेश नीति ने कईल्षेत्रों में उल्लेबनीय प्रगति की 
किन्तु उसने विश्व राजनीति के दो महत्वपूर्ण विकासों को दृष्टि से ओभल 
रखा, वे थे--सोवियत संघ की श्राक्रमणकारी चोॉर्ले श्रौर एशिया महाद्वीप 
में क्रान्ति । 


विश्व के प्रत्येक भाग की सम्मवतः प्रत्येक समस्या के ऊपर सोवियत 
संघ एवं पश्चिमी शक्तियों के बीच भारी मत-भेद था। संयुक्त राष्ट्र संघ में, 
पूर्वी योरोप में, जमंनी में तथा विदेश मन्त्रियों की प्रत्येक परिषद में दोनों के 
वीच मूल रूप से श्रसहमति थी । इस असहयोगपूर्ण दृष्टिकोण से श्रमरीका के 
प्राशावादी नेताओं को धक्का लगा। एणश्या महाद्वीप में जी क्रान्ति हो रही 
थी उसका साम्यवादी देशों ने लाभ उठाया तथा पश्चिम विरोधी, उपनिवेश 
विरोधी भ्रौर स/म्राज्य विरोधी मावनाओ्रो का प्रचार कर यहां के देशों को अ्रपनी 
प्रोर श्रकपित कर लिया | उसने विष्व की गजरों में अमरीका दो प्रनिक्रिया- 
वादी तथा पूज्जीवादी बना दिया। 


१६४ विदेश नीति 


साम्यवादी देशों के रुख को देख कर संयुक्त राज्य ग्रमरीका को श्रपनी 
प्रारम्मिक नीतियों में परिवर्तत करना पड़ा | उसने सहयोग की नीति का 
परित्याग किया क्योंकि पूर्वी योरोप में बढ़ते हुए रूस के प्रभाव से वह चिन्तित 
हो गया था । याल्टा सम्मेलन में इस ज्षेत्र में स्वतन्त्र सरकार स्थापित होने 
पर समझौता किया गया था किन्तु सोवियत संघ उसका वरावर उल्लंघन कर 
रहा था। सन्‌ १६४६ एवं १६४७ के प्रारम्म में जमेनी का आधिपत्य, कोरिया 
का एकीकरण, टर्की पर सोवियत मांग तथा यूनान के गृहयुद्ध का तीब् 
मत-भेद होने के कारण दोनों गुटों के सम्बन्ध कट्ठु हो गये । श्रव भ्रमरीका 
की ओर से सोवियत संघ को दी जाने वाली सुविधारयें समाप्त कर दी गयीं 
तथा प्रत्येक विशेष मामले पर दृढ़ता का रुख श्रपनाया गया। इस बदले 
हुए रुख का लक्ष्य जैसे के साथ तैसा होना नहीं था श्रर्थात्‌ उन चालों को 
अपनाना न था जिन्हें सोवियत संघ द्वारा व्यवहृत किया जा रहा था वरत्‌ 
उन्त पर रोक लगाना तथा श्रपने विश्वासों के श्रनुकूल विश्व का निर्माण 
करना था । एवरल हैरीमैन तथा विदेश विभाग के रूसी विशेषज्ञ जार्ज एफ० 
केनन (0९०8० #, (०0797) ने सोवियत रूस के साथ मैत्री एवं सहयोग 
की नीति पर सदेह प्रकट क्रिया । श्रब यह स्पष्ट होने लगा था कि साम्यवादी 
देश समझौते की बात को दुरबंलता का निशान समभता है और केवल शक्ति 
की ही परवाह करता है इसलिए उसके साथ कठोर नीति का वर्ताव किया 
जाना चाहिए । दिसम्बर १६४६ में जब अमरीकी विदेश मन्‍्त्री वर्न्जे 
(877०७) मास्कों के विदेश मच्त्री सम्मेलन से निराश हो कर लौटे तो सभी 
को यह पक्का विश्वास हो गय। कि रूस के साथ सहयोग करने की तीति सफल 
नहीं हो सकती । 


उक्त श्रनुभवों से प्रे रणा प्राप्त करके १६४६ के अन्तिम दिनों में संयुक्त 
राज्य श्रमरीका सोवियत हुनौती के प्रति जागछक हो गया तथा उसने कठोर 
नीति को अपनाना प्रारम्म किया । इस नवीन नीति का प्रारम्भ १२ मार्च 
१६४७ से माना जाता है जत्र कि राष्ट्रपति ट्र,मैन ने अपना ट्र मैन सिद्धान्त 
का भाषण दिया। राष्ट्रपति ने यूतान एवं टर्की को सहायता देने की 
आवश्यकता, महत्व एवं परिणामों पर प्रकाश डाला श्रौर कहा कि “मेरा 
विश्वास है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति उन देशों को सहायता करते 
की होनी चाहिए जो कि सशस्त्र ग्रत्पत्ंख्यकों की गड़बड़ियों भ्रथवा बाहर के 
दबावों का विरोध कर रहे हैं ।” इसके वाद अमेरीकी नीति का प्रमुख लक्ष्य 
सोवियत शक्ति को सीमित करना (ए०ाशंगगाला। णी 50शं० ९०७९7) 
बन गया । जाज एफ० केनन से इस पद को अधिक लोकप्रिय व्याख्यायें प्रदान 
कीं । इससे पूर्व जनवरी, १६४७ में द्रृमेत ने यह कहा था कि हमारे तथा 
सोवियत संघ के वीच चाहे कितनी भी कठिनाईयां क्‍यों न हों किन्तु इस तथ्य 
को नहीं भुलाया जा सकता कि दोनों राष्ट्रों के मूल हित इस बात में निहित 
कि शान्ति बनाये रखी जाये ताकि विश्व के सभी देश उत्पादन एवं 
पुननिर्माण के भपने मूल कार्यों की श्रोर लौट सकें। इस प्रकार अमरीकी 
विदेश नीति के स्वरूप के वारे में दो भिन्न प्रकार के विचार प्रस्तुत किये गये । 
प्रथम विचार के प्रतिष्ठाता उपराष्ट्रपति हेनरी वालास (सथा। ए४४॥४००) 


संयुक्त राज्य श्रमेरिका की विदेश नीति १६५ 


थे जिनका यह विश्वास था क्रि सोवियत संघ मभग्रमीत हैं श्रोर पश्चिमी 
ग्राक्रमण के विरुद्ध श्राश्वासन चाहता है। दूसरे विचार के प्रधान समश्रक 
जाज॑ एफ़० केनन थे जो साम्यवाद को सीमित करने के लिए विस्तृत योजनाये 
बनाने के पक्ष में थे क्योंकि सोवियत संघ भी योजवाबद्ध रूप से जागे बढ़ 
रहा था । 


केतन का विचार था कि “सोवियत संघ के चालबाजी पूर्ण व्यवहार 
चाहे कैसे मी हों किन्तु मृल रूप से कठ्ठता रहेगी यह तो स्वतः सिद्ध है। 
गुप्तता, स्पष्टता का भ्रमाव, दोहपरापन, बहुत अधिक संदेहशीलता तथा 
उद्देश्यों का मूल श्रमैत्रीपन आदि सोवियत नीति की विशेषतायें हैं। ये भी 
अपने स्वयं सिद्ध स्नोतों की भांति सोवियत शक्ति की श्रान्तरिक प्रकृति के मूल 
हैं तथा जब तक सोवियत संघ की शक्ति की श्रांतरिक प्रकृति न बदल जाये 
ये हमारे साथ रहेंगे ।” इस प्रकार साम्यवाद की सही प्रकृति का ज्ञान हो जाने 
के बाद श्रमरीकी विदेश नीति में एक मोड़ श्राया। इसके साथ लोगों को 
यह आशका होने लगी कि ट्रूमैत सिद्धान्त के रूप में श्रम तैकी सरकार 
'पाम्यवाद' के विरुद्ध 'प्रजातन्त्र” के पक्ष में सेक्ान्तिक संघर्ष छेड़ना चाहती है । 
किन्तु बाद में अधिकारियों की सामग्रिक घोषणाश्रों द्वारा इस श्राशंका को 
मिटा दिया गया । साम्यवादी ग्रुट को ओर से विश्व के देशों में 'साम्यवादी 
धर्म! का जोर-शोर के साथ प्रचार किया जा रहा था किल्तु फिर भी प्रमरीका 
ने विश्व में प्रजातन्त्र या अन्य सिद्धान्त के प्रचार के लिए कोई मिशनरी 
नियुक्त नहीं की । 


फिर भी, जैसा कि माइकेल डनेलन ([शांटा३७ ॥00०7०७॥) का 
कहना है, “यदि प्रजातन्ब् का प्रसार नहीं तो कम से कम स्वतन्त्रता का समर्थन 
तो युद्धोपरान्त श्रमरीकी विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य रहा है ।/7 स्वतन्त्रता 
का पक्ष लेते समय अमरीका ने साम्यवादी अथवा गैर-साम्यवादी देशों के 
बीच श्रधिक भेद न करते हुए दोनों की स्वतन्त्रता विरोधी नीतियों का विरोध 
एवं स्वतन्त्रता समर्थक दृष्टिकोणों की प्रशंसा की है। उसने उपनिवेशवाद 
एवं साम्राज्यवाद का भी उतना ही विरोध किया है जितना कि साम्यवादी 
राष्ट्रों की महत्वाकांक्षाओं का । फिर भी इस तथ्य को श्रस्वीकार नहीं किया 
जा सकता कि श्रपती स्वतन्त्रता समर्थक नीति के कारण संयुक्त राज्य अमरीका 
ने सबसे बड़ा शत्रु सोवियत रूस को माना | श्रमरीकी नेताओं ने प्रायः उन 
सिद्धान्तों का प्रचार किया जिनमें रनका विश्वास था किन्तु सोवियत संघ को 
एक ऐसी शक्ति घोषित कर दिया जिसका लक्ष्य इन श्रादर्शा को मिठाना था। 
इस प्रकार व्यक्तिगत दृष्टिकोरों एवं राष्ट्रीय नीतियों के बीच अ्रन्तर दिखाया 


गया ' साम्यवादी होते हुए भी यूगोस्लाविया श्रादि देशों को उससे 
अनौपचारिक समर्थन प्रदान किया । * 
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१६६ विदेश नीति 


यह कहा जाता है कि रिपब्लिक्न दल के कुछ नेता व्यक्तिगत रूप से 
साम्यवाद से घृणा करते थे तथा उनकी दृष्टि में साम्यवाद तथा रूस एवं 
चीन के बीच कोई श्रन्तर त था। फिर भी, इन सीमाश्रों के होने पर भी, कुछ 
विद्वानों के मत में यह सत्य है कि श्रमरीकन नीति का लक्ष्य किसी सिद्धान्त 
का विरोध करना नहीं था वरनु विरोधी शक्तियों ( प्न०5॥6 7072५) के 
विस्तार का विरोध करना था । जनवरी, १६४० में श्रपने एक भापशण में 
एचेसन (20०८5०॥ ) महोदय ने कहा था कि “मैं प्राय: प्रति दिन यह सुनता 
हूं कि किसी ने कहा है कि भ्रमरीका का वास्तविक लक्ष्य साम्यवाद के प्रसार 
को रोकना है । यह कथन घोड़े से पूर्व गाड़ी को रखना है । यद्यपि हम 
साम्यवाद के प्रसार को रोकने में रुचि लेते हूँ, किन्तु ऐसा करने के वहुत 
गहन कारण हैंन केवल यहू कि सोवियत रूस तथा अमरीका के वीच 
भगड़े हैं ।/१ 
ट्र,मन पिद्धान्त 
[77णा॥॥ 70००77९| 
१२ मार्च, १६४७ को कांग्रेस के दोनों सदनों की बैठक में बोलते हुए 
प्रमरीकी राष्ट्रपति ट्रमैन ने यह श्रनुरोध किया कि साम्यवाद का प्रसार रोकने 
के लिए टर्की तथा यूनान को श्राथिक सहायता दी जाय भर श्रमरीका की 
यह नीति होनी चाहिए कि वह स्वतन्त्र देशों की वाह्य हस्तक्षेप के विरुद्ध 
रक्षा करने में हर सम्भव प्रयास किया करे। उन्होंने कहा कि “मेरा विश्वास 
है कि हमारी सहायता श्राथिक एवं वित्तीय योगदान द्वारा होनी चाहिये जो 
कि श्राथिक स्थायित्व श्रौर व्यवस्थित राजनैतिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक 
हैं ।” यूतान व टर्की की सहायना के लिए राष्ट्रपति ने घालीस करोड़ डालर 
की मांग की जो पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर ली 
गई । ट्र मैन सिद्धान्त को श्रमरीकी विदेश नीति का एक महत्वपूरों मोड़ कहा 
जाता है क्‍योंकि इसके द्वारा विश्व की शांति को भंग करने वाला कोई मी 
माक्रमण अमरीका की सुरक्षा से सम्बद्ध कर दिया गया श्ौर कहा गया कि 
इसका प्रतिरोध करने का वह पूरा प्रयत्न करेगा। इस प्रकार अमरीकी 
विदेश नीति पार्थक्यवाद एवं प्रमरीकी गोलाधं की सीमाश्रों से निकल कर 
विश्व राजनीति की सक्तिय भागीदार वन गई । माइकल डनेलन के मतानुसार 
“टू मैन सिद्धान्त निश्चय ही सम्पूर्ण स्वतन्त्र विश्व के लिए मुनरों पिद्धान्त 
था । इससे पुराने सिद्धान्त को नवीन परिस्थितियों के साथ श्रावश्यक रूप से 
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समायोजित कर दिया तथा पश्चिमी गोलारधघ की सीमात _ स्वतन्त्र विश्व 
की सीमाओं तक विस्तार कर दिया ॥* 


यह नीति मुख्य रूप से सोवियत संघ के विरुद्ध संचालित की जानी 
थी क्योंकि सर्वाधिकारी एवं स्वतस्त्रता का अश्रपहरण करने वालों का यह 
मुखिया था । इस प्रकार रूजवेल्ट की रूस के साथ सहयोग की नीति के 
स्थान पर अब शीतयुद्ध की नीति का श्री गणेश हो गया । विश्व स्पष्ट रूप 
से दो भागों में विभाजित मान लिया गया । एक श्रोर स्वतन्त्रता प्र मी एवं 
रक्षक राष्ट्र थे तथा दूसरी ओर उसका श्रपहरण करने वाले एवं उसे कुचलने 
वाले देश थे । दोनों के हित पर्याप्त विरोधी थे । कुछ विचारकों के 
कथनानुसार इसके वाद यह स्पष्ट हो गया कि “अमरीका ब्रिटिश साम्राज्य 
का स्थान लेना चाहता है । किन्तु इस साम्राज्य का खप तथा साधन भिन्न 
हैं । इनके अनुसार आशथिक सहायता के बहाने विभिन्न देशों के साथ ऐसे 
समभौते किये जाते हैं जिससे ये देश अ्रमरीकी श्रर्थ-व्यवस्था के आधीन हो 
जाते हैं । श्रमरीका द्वारा यहां के कच्चे माल, सैनिक अट्डठों तथा सामरिक 
महत्व के अन्‍य स्थानों पर अधिकार कर लिया जाता है। आलोचकों का 
कहना है कि ट्र मेन सिद्धान्त का प्रमुश्न लक्ष्य प्रजातन्त्र श्रथवा स्वतन्त्रता को 
टर्की एवं यूनान में वताये रखना न था क्योंकि वहां तो इनका पहले से 
ही भमाव था । इसका प्रमुख लक्ष्य यूनान श्ौर टर्की में महत्वपूर्ण सैनिक 
भ्र्डु स्थापित करना था ताकि सोवियत संघ के प्रसार को रोका जा सके तथा 
मध्यपूर्व के विशाल तेल भण्डार को सुरक्षित बनाये रखा जा सके। राष्ट्रपति 
ट्रमेन यह भमलीमांति जानते थे कि ईरान के तेल पर रूसियों का अधिकार 


होते हीविश्व का सन्तुलन बिगड़ जाता श्रौर इससे पश्चिमी श्रथे-व्यवस्था को 
भारी क्षति उठानी पड़ती है । 


सार्शल योजना 
[५४5॥। छात्रा 


के पि के विदेश मन्त्री सम्मेलन के बाद मार्शल जब श्रमरीका लौटे 
तो उन्हें पश्चिमी योरोप की श्राथिक श्रावश्यकताशों का प्रा ज्ञान 
हो गया था । ५ जून, १६४७ को हावेई विश्वविद्यालय में दिंये गये भाषण 
में उन्होंने ढहस सहित योरोप के देशों को श्रामन्त्रित किया ताकि वे पहल 
करके एक सममभोौते न प्रासकें कि उनकी क्या-क्या आवश्यकतायें हैं, 
उनको वे कंसे पूरा करेंने तथा श्रमरीका से वे क्‍या सहायता लेना चाहते हैं । 
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१६८ विदेश नीति 


उनका विचार था कि श्रमरीकी सरकार के लिए यह न तो अच्छा होगा और 
न प्रभावशाली ही कि वह योरोप के उसके पैरों पर खड़े होने को योजना 
का स्वयं निर्माण करे। यह तो योरोपवासियों का कार्य है, उन्हीं को इसमें 
पहल करनी चाहिए, हमारा कार्ये तो सहायता प्रदान करना है । पेरिस में पर्याप्त 
विचार-विमर्श करने के बाद योरोप के श्रठारह देशों ने अमरीका के निमनन्‍्त्रण 
को स्वीकार किया । फलतः मार्शल योजना भ्रथवा यो रोपीय पुन्निर्माण योजना 
(रप्र0ए०थ॥ 7२९८९००ए७५ शव) को जन्म दिया गया तथा इसके लिए बारह 
बिलियन डालर स्वीकार किये गये । योरोप के देशों को यह सहायता प्रदान 
करते समय श्रमरीका ने उनसे यह भ्राश्वासन प्राप्त कर लिया कि वे श्रपनी 
सरकारों से साम्यवादी तत्वों को उखाड़ देंगे । पश्चिमी योरोप के देशों ने इस 
योजना का स्वागत किया । किन्तु सोवियत रूस द्वारा इसकी तीज भ्रालोचना 
की गई तथा इसे भ्रमरीकी साम्राज्यवाद का प्रतीक बताया गया। इसकी 


प्रतिक्रियास्वरूप पूर्वी योरोप से मास्को-विरोधी साम्यवादियों का सफाया 
किया जाना प्रारम्भ हो गया । 


|] 


चार सुत्री योजना 
गज णिए' एणें। ?0ट्टाथव6 | 
ए 


२० जनवरी, (१६६० को राष्ट्रपति ट्र,मैन ने श्रमरीका की विदेश नीति 
के सुप्रसिद्ध चार सूत्री सिद्धान्तों की घोषणा की । इस घोषणा के काफी समय वाद 
प्रशासन द्वारा एक नीति का रेखांकन किया गया । श्लाइसर ($टांगश४ंशा०थ ) 
महाशय के मतानुसार इस नवीन योजना का स्थायी प्रमाव होने वाला था | 
यह भ्रघ॑विकसित देशों को तकनीकी सहायता देने का लक्ष्य रखता था | ये 
चार सूत्र क्रश; इस प्रकार थे :-- 

(१) संयुक्त राष्ट्र संघ का पूरा समर्थन । 

(२) विश्व के श्राथिक पुनरुद्धार के कार्यक्रमों को जारी रखना । 

(३) स्वतन्त्रता प्रेमी राष्ट्रों को आक्रमण का विरोध करने के लिए 

सशक्त बनाना । 

(४) श्रल्पविकसित देशो को प्राविधिक सहायता देना । 


अन्तर्राष्ट्रीय विकास का कानून श्रर्थात्‌ १६५० का आर्थिक सहायता 
कनुन चार सूत्री योजना को क्रियान्वित करने की श्लोर पहला कदम था | 
रिचाड स्टेविन्स (२०॥0श0 9. $८०४०४॥8) के छाब्दों में 'यह कानुन भ्रमरीकी 
विश्व नीति का एक महत्वपूर्ण मील का एक पत्थर था ।”7 इस योजना द्वारा 
प्रथम वार तकनीकी सहायता प्रभुख विदेश नीति बन गई। विदेशों को 
सहायता प्रदान करने की श्रावश्यकता धीरे-घीरे बढ़ने लगी क्योंकि श्रर्ध- 
विकसित देंशों की श्रावश्यकतायें वहुत अधिक थीं तथा इसके द्वारा श्रमरीका 
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के राष्ट्रीय हित की साधना होती थी । आलोचकों द्वारा चार सूत्री योजना 
को शीत युद्ध का ही एक भ्रस्त्र माना गया श्रौर कहा गया कि यह अधे-विकसित 
देशों का समर्थन प्राप्त करने तथा उनसे श्रावश्यक रणनीति का सामान प्राप्त 
करने का एक त्तरीका है न कि श्रत्न-विकसित देशों को आधथिक सह'यता प्रदान 
कर श्रपने पांवों पर खड़े होने तथा श्रन्य स्वतन्त्र देशों के साथ अपना समान 
सम्बन्ध बनाने की सुविधा देते का प्रयास । 


इस प्रकार समय को श्रावश्यकता, राष्ट्रीय हित की मांग एवं राजनैतिक 
कुशलता से प्रभावित संयुक्त राज्य भ्रमरीका की विदेश नीति में श्राथिक सहायता 
देने की घोजनाश्रों का बाहुल्य रहा। इस बीच सब्‌ १६४८ में साम्यवादियों 
हारा चैकस्लोवाकिया में जबर्दस्ती सत्ता हस्तगत कर ली गई, बलिन भें रूस 
ने घेरा डाल दिया तथा बाद में चीन में साम्यवादी सरकार स्थापित हो गई । 
श्रमरीकी विदेश नीति पर इन तीनों महत्वपूर्ण घटनाओं का भारी प्रभाव पड़ा 
प्रौर अब वह साम्यवाद का प्रसार रोकने के लिए केवल श्राथिक साधनों पर 
ही भ्रवलम्वित न रह कर सैनिक साधनों की शोर भी श्राकर्षित हुई । सुदूर 
पूर्व में उसका रूप पूरी तरह से परिवर्तित हो गया । 


सेनिक शक्ति की शोर भुकाव 
[76 धाफ्ञ8अभं5 फुणा शांपरमिजए 5क्‍थाएत] 


साम्यवाद का खतरा ज्यों-ज्यों बढ़ता जा रहा था, अ्रमरीकी प्रतिक्रिया 
भी उसी के अनुरूप हो रही थी। मई, १६४७ में सीनेट द्वारा वेन्डेनवर्ग प्रस्ताव 
(५थय0 ७0०8४ 7१०४०)ए४०॥) स्वीकार किया गया। राज्य विभाग ने 
इसे भ्रमरीकी विदेश नीति का नया कदम कहा क्योंकि इसके द्वारा प्रथम बार 
संयुक्त राज्य श्रमरीका शान्तिकाल में पश्चिमी गोलाघ॑ के बाहर के देशों के 
साथ सामूहिक सुरक्षा योजना में सम्बद्ध हुआ था ताकि शान्ति की रक्षा कर 
सके भ्रौर अपनी सुरक्षा को मजबूत वना सके। इस दृष्टिकोण से प्रेरित 
होकर ही संयुक्त राज्य श्रमरीका द्वारा भ्रमेक महत्वपूर्ण सैनिक सन्धियों एवं 
संगठनों की स्थापना की गई जिनमें उल्लेखनीय निम्नलिखित हैं-- 
« सैनिक सहयोग (॥(09 /88509॥26 ) 
- पारस्परिक सुरक्षा सन्धियां ((ए७७४) 86०७१ पएफ८थाां2३ ) 
- रियो सन्धि (ए० 7०४४) 
- उत्तरी भ्रटलाण्टिक सन्धि संगठन ()०ण७-#॥क।० पफ्टआ० 
0ह84॥754007) 
४. मतीला सन्धि ('शध्या]4 प४०७४५) 
६. देक्षिण पूर्वी एशिया सन्धि-संगठन (00-25 4 पृ।०गए 
(0789759॥0॥ ) 
७. वृगदाद सन्धि (8438090 7९४०) श्रादि। 


लए ० रत ७ 


उक्त सनिक सन्धियों एवं संगठनों के अतिरिक्त श्रमरीका मे जापान 
भ्रादि देशों से सैनिक सन्धियां कीं और साम्बवाद के प्रसार को रोकने के 
लिए भारत झ्रादि श्रसंग्लन राप्ट्रों को भी सैनिक सहायता प्रदान की। 


१७० विदेश नीति 


जून, १६५० में कोरिया कायुद्ध छिड़ने के बाद श्रमरीकी विदेश नीति में 
सैनिक शक्ति का महत्व द्विगुणित हो गया। श्लाइसर महोदय के शब्दों 
में “अमरीकी सैनिक शक्ति के लिए विनियोग तिगुने से मी भ्रधिक हो गया, 
योरोप को दिये जाने वाले सहयोग में सैनिक शक्ति पर जोर दिया जाने 
लगा, तथा माशेल योजना की मर्दे सुरक्षा समयंत्र की मर्दे' बन गई ।१ 
सोवियत रूस के श्रणणु शक्ति का विकास कर लेने के बाद स्थिति श्रौर भी 
गम्मीर होती चली गई । ३५ 


सेनिक शक्ति के उपयोग एवं सीमाझों पर चेस्टर बोल्स के विचार 
[एआध्छाथ 80च्ञश5 णा 58 शाप व्र्लाश्रांणा8 
रण गरांएं।शिए ए0फ्थ ] 


शान्ति के नूतन क्षितिज मामक श्रपनी पुस्तक के चौतीसर्वे प्रकरण में 
भारत स्थित भ्रमरीकी राजदूत श्री चेस्टर वोल्स ते सैनिक शक्ति के प्रयोग 
एवं उसकी सीमाओं का वर्णान किया है। उसका मत है क्रि युद्ध के बाद 
झ्मरीकी सेना» को दो कार्य सौंपे गये हैं--(7) साम्यव/दियों को किसी 
भी ऐसे आक्रमण से रोके रखना जो कि तत्काल ही विश्व व्यापी संघर्ष 
पैदा कर सकृता है; उदाहरण के लिए पश्चिमी योरोप पर आक्रमण 
भ्रथवा संयुक्त राज्य अमेरिका पर आणाविक श्राक्रमण | (#) कोरिया की 
भांति स्थानीय कार्यों को सम्मालना जहाँ साम्यवादी शक्तियां परम्परागत 
शास्त्रों से लैस है । वोल्स के विचार से अमरीकी सेनाश्रों ने इन दोनों कार्यों 
को ठीक तरह निमाया है। रूस तथा श्रमरीका दोनों ही देशों में अर 


संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति १७१ 


सुरक्षा को भी खतरे में डालने का वचन दे दिया है किन्तु वह एशिया के 
देशों को ऐसा वचन न तो दे सका है और न दे सकता है; क्योंकि साम्य- 
वादी देश यह जानते हैं कि श्रमरीकी किसी छोटे एशियाई देश के समन में 
विश्व युद्ध का खतरा मोल नहीं लेंगे, श्रत: वे वहां श्राक्रमण करके उसके भूठे 
वायदों का पाखण्ड विश्व के सम्मुख प्रकट कर उसके सम्मान एवं शक्ति को 
गहरा घकका पहुंचा देंगे । एशिया तथा मध्यपुर्वे में साम्यवादी श्राक्रमण होने 
पर भ्रमरीका के पास दो ही मार्ग रह जायेगे--या तो यह श्रणु युद्ध प्रारम्म 
करे शभ्रथवा भ्रपता मुह छिपा कर पीठ दिखा दे--ये दोनों ही स्थितियां 
विनाशकारी व अपमानजनक हैं । इधर योरोप में प्राथमिक निरोध के रूप 
में विशाल श्राणविक प्रतिकार की आवश्यकत्ता है जिसे श्रमरीका दे नहीं 
पायेगा । दूसरे, यदि रूस ने श्रमरीका के विरुद्ध श्रणुयुद्ध छेड़ा तो वह योरोप 
के देशों को तटस्थ होने को कहेगा तथा ये राष्ट्र क्‍योंकि () योरोप को 
युद्ध क्षेत्र बनाने के लिए कृत संकल्प हैं, (!) दो विश्वयुद्धों की क्षति को 
झ्भी पूरा नहीं कर पाये हैं तथा (॥) वे श्रपने श्रापतों रूस व श्रमरीका की 
भांति खण्डहर होने देना पसन्द न करेंगे इसलिए श्रमरीका की सैनिक शक्ति 
पूर्ण युद्ध की दशा में भी बहुत सीमित हो जाती है । इस सीमा का परिणाम 
होगा अमरीकी मित्रता का न्यूनतम होना तथा साम्यवादी शक्तियों का 
प्रसार । स्थानीय श्राक्रमणों का स्थानीय शक्तियों द्वारा प्रतिरोध करके कोरिया 
में साम्यवाद के विस्तार को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था किन्तु हिन्द 
चीन में यह नीति सफल न हो सकी । द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की प्रमरीकी 
सेनिक नीति के मुख्यतः तीच निष्कर्ष निकलते हैं-- 


() शभ्राक्रमण कई प्रकार के होते हैं श्रतः उनका प्रतिरोध भी 
कई प्रकार से किया जाना चाहिए। सामरिक महत्व की वायुसेना की भांति 
पत्यधिक गतिशील परम्परागत सेनायें मी बहुत भ्रावश्यक हैं । 


(॥) श्रणु शस्त्रों के विकास में एक ऐसा समय भ्रा जायगा जबकि 
“श्रेष्ठ' नहीं किन्तु पर्याप्त धरा शस्त्रों को सुरक्षा के लिए उपयुक्त माना 
जायगा । परम्परागत सेना के प्रयोग एवं प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दिया 
जाना चाहिए । 

(॥) प्रमरीका को सोवियत रूस श्रथवा साम्यवादी चीन के भावी 
श्राक्ररणों को रोकने के लिए एक रेखा खींच देनी चाहिए । किन्तु ऐसा करने 
से पहले काफी सोच-विचार लेना आवश्यक है-। बिना साथियों के तथा बिना 
पर्याप्त सोच-विचार के किये गये श्रस्पष्ट और मनमामे वायदे, जिनके पालन 
करने का कोई गम्भीर इरादा नहीं हैं वैसे ही खतरनाक हैं जैसे कि वायदों का 
बिल्कुल न करना । इस प्रकार की रेखा खींचने पर बाहरी ढंग के श्राक्रमरा 
को रोका जा सकता है किन्तु इस नीति का पालन करते हुए ऐसा न हो कि 
विश्व अमरीका को संन्‍्यवादी श्रथवा श्राक्रमणकारी समझ बैठे । वोल्स के 
मतानुसार श्रमरीकी सैतिक नीति की प्रमुख श्रावश्यकतायें इस प्रकार हैं- 


(  ) संनिकवादी हुए विना सैनिक शक्ति में प्रवल होना । 


( | ) निरोधक भ्रथवा आमन्त्रित युद्ध की पूर्ण समाप्ति को अस्वी- 
कार करना । 
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(॥ ) विभिन्न सैनिक आकस्मिक श्रावश्यकताओं के लिए व्यवस्था 
करना । 

(४ ) बिना उद्धण्डता दिखाये सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में 
अपने मित्रों के साथ काये करना सीखना । 

( ४ ) घमकी दिये बिता राजनैतिक दृष्टि से व्यावहारिक रेखा की 
प्रतिरक्षा के लिए अपने दृढ़ निश्चय को स्पष्ट करता। 


वर्तमान विश्व राजनीति के प्रांगरा में सैनिक शक्ति का उपयोग प्रायः 
पूरों युद्ध के रूप में ही किया जा सकता है। वैसे प्रत्येक घटना पर निर्णायक 
प्रभाव डालने में यह भ्रसमर्थ रहती है । वोल्स के शब्दों में “कोई भी सैनिक 
प्रतिरक्षा प्रणाली चाहे वह कितनी भी विशाल और कुशल क्‍यों न हो श्रकेले 
ही शान्ति श्रौर सुव्यवस्थित प्रगति का श्राश्वासन नहीं दे सकती, जिसे विश्व 
समुदाय को, यदि युद्ध और वर्ग के दोहरे खतरों से उसे बचना है, तो झवश्य 
प्राप्त करना चाहिए ।१ एडमिरल माहन का कहना है कि “सैन्य शक्ति का 
उद्देश्य नैतिक विचारों को जड़ पकड़ने के लिए समय प्रदान करना है ।” 
मिस्टर वोल्स की शिकायत है कि “हमने भौतिक भ्रौर सैन्य शक्ति की प्रभाव- 
शीलता का मूल्यांकन श्रधिक किया है शौर जनता तथा विचारों की शक्ति का 
मूल्यांकन कम किया है ।” उनका सुभाव है कि 'साम्यवाद के विरुद्ध हमारी 
सेनिक प्रतिरक्षा की भ्रघिक महत्वपूर्ण भ्रग्निम पंक्तियों के पीछे और इस चिन्ता 
से मुक्त कि मास्को क्या करता है श्रौर क्या नहीं, हमें एक विश्व व्यापी 
कार्यक्रम तैयार करना चाहिए, जो गुग-प्राचीन वर्ग श्रौर युद्ध की समस्याओं 
का समाघान कर सके ।” 


झ्राथिक सहायता के उपयोग एवं सीमाश्रों पर वोल्स के विचार 
(टाशडॉथ' 8090९४ ता 6 ए५९ 0 | [ व्रॉ।नणा5 ण॑ #९०च०ाां? 870) 


यदि हम विश्व से युद्ध को दूर करना चाहते हैं तो श्रा्थिक प्रगति की 
विश्व-व्यापी मांग पर यथोचित ध्यान देना पड़ ग।। वर्तमान विश्व में किसी 
देश की सरकार, चाहे वह कितनी ही ईमानदार श्रथवा स्वतन्त्रता की पोषक 
हो, तव तक कायम नहीं रह सकती जब तक कि वह जनता को यह विश्वास 
न दिला दे कि वह उन्हें राजन॑तिक स्वतन्त्रता के साथ-साथ सुदृढ़ और 
चमत्कारपूर्ण भ्राथिक विकास भी प्ररतुत कर सकती है। श्रर्ध-विकसित देशों 
में चहुमुखी विकास की मांगें रेखागरित की प्रगति से भागे बढ़ रही हैं 
जबकि इन मांगों को पूरा करने की प्रगति श्रकगणित के श्रनुसार रही है । 
श्राथिक विकास को तीब्रगति से चलाने के मार्ग में इन देशों के सामने भ्रनेक 
कठिनाइयां हैं जैसे यहां पूजी सम्बन्धी साधनों का अभाव है। इन देशों की 
सरकारें उच्चतर वेतनों के लिए संगठित मांगों से दबी हुई हैं (मारत भर में 
मंहगाई मत्त बढ़ाने की मांगें उम्र रूप में देखी जा सकती हैं) | ये ऋण या 
अनुदान के रूप में भारी पैमाने पर बाहरी पूजी प्राप्त नहीं कर सकते | इनके 
पास शोषण के लिए उपनिवेश नहीं हैं । करों की मात्रा बढ़ा कर जनता के 
कनन्‍्वों पर भार बढ़ाने की भी एक सीमा है जो कि पर्याप्त नहीं है । 
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प्राथिक सहायता के कारण 


मिस्टर वोल्स का कहना है कि इन श्र्धविकसित देशों के विकाप्त के 
लिए अमरीका द्वारा आथिक सहायता दिया जाता अनेक कारणों से 
श्रावश्यक है, जैसे-- 

(१) इन देशों के लोगों में प्रगति की भावना द्वारा उस शक्ति एवं 
विश्वास का विकास करना जिसके द्वारा ये साम्यवाद के विरुद्ध प्रपनी 
स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो सकें । 

(२) श्रौद्योगिक दृष्टि से कम विकसित देशों की “प्रगति की भूखी' 
जनता शीघ्र ही बंचक नेताओं के प्रलोमनों का शिकार बन जाती है । 

(३) संसार बड़ी उत्सुकतापूर्वक यह देख रहा है कि लोकतन्‍्त्रात्मक 
भारत एवं एकतन्त्रात्मसक चीन के बीच आशिक प्रतिस्पर्धा में कौन कम समय 
में मधिक से अधिक श्राथिक विकास्त कर लेगा । 


(४) इस बदलते हुए विश्व में श्रमरीका समृद्धिशाली बन कर तब तक 
नहीं रह सकता जब तक कि विश्व के अन्य देशों से भारी गरीबी एवं दरिद्गता 
न मिट जाय । 


(५) शीतयुद्ध के शिथिल हो जाने पर आधिक विकाप्त के साम्यवादी 
एवं प्रजातन्त्रात्मक ढंग के बीच प्रतिस्पर्धा और भी भ्रधिक गहरी हो गई है । 

(६) विश्व के समस्त श्रौद्योगिक उत्पादन का भ्राघा अंश अमरीका 
के पास है, श्रत: केवल वही इस स्थिति में है कि असाम्यवादी भ्रधविकसित 
राष्ट्रों को सहायता प्रदात कर सके । 


उक्त कारणों से पश्राथिक सहायता योजनाओं का क्रियान्वयन भ्रावश्यक 
बन जाता है। फिर भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस सहायता के 
प्राघार पर किसी स्वतस्त्र राष्ट्र की निष्ठा को नहीं खरीदा जा सकता । यह 
भी श्रावश्यक नहीं कि एशिया, श्रफ्रीका श्रथवा दक्षिणी अमरीका का कोई 
राष्ट्र भ्रमभरीकी ग्राथिक सहयोग के प्रति कृतज्ञता प्र्दाशित करे । इसके श्रतिरिक्त 
जिन राष्ट्रों में साम्यवाद का प्रमाव नहीं है वहाँ भी अ्रमरीका को झाथिक 
विकास में सहयोग देन/ चाहिये ताकि साम्यवांद के भावी हस्तक्षेप को दूर 
रखा जा सके । लोगों की मूल श्रावश्यकताओं को पूरा कर देना ही उनको 
साम्यवाद विरोधी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है क्‍योंकि एशियाई ऋतियों 
का नेतृत्व प्रायः भूखे किसानों ने नहीं वरन्‌ हताश मध्यम वर्गीय बुद्धि जीवियों 
ने किया है| इन देशीं का भ्राध्यात्मिक विकास भी उतना ही जरूरी है जितना 
कि प्रौद्योगिक विकास । उस राष्ट्र को कोई नहीं बचा सकता जो स्वयं अपनी 
रक्षा के लिए कृत संकल्प नहीं है श्रौर इस प्रक्रिया में ठोस उत्सग करने के 
लए तैयार नहीं है । | 


अ्र्धविकसित देशों को शभ्राथिक सहायता देने के मार्ग में अनेक 
कठिनाइयां भी भाती हैं जैसे अमरीका का विदेशी सहायता बजट बहुत भारी 
हो गया है । दूसरे, ज्यों-ज्यों श्रधेविकसित देश विकास के मार्ग पर बढ़ते 
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जायेंगे, उनमें झ्रात्म-विश्वस का प्रसार होता जायगा तथा उनकी प्रतिक्रिया 
भी भ्रमरीका की आब्राशा के विरुद्ध होती चली जायेगी । इन देशों की प्रगति 
का स्वागत करने के लिए अमरीका को काफी परिपक्व होना पड़ेगा | उसे 
यह समझना पड़ंगा कि यह वही अ्रहमन्यता है जो उनकी बढ़ती हुई उस 
स्वदेशी शक्ति से उत्पन्न होती है जो उन्हें साम्यवाद के था किसी भी भ्रन्य 
बाहरी शक्ति के लिए दूर्गग बना देती है ! अमरीका श्रन्य राष्ट्रों को भ्रपना 
उत्पादन बेचना जितना आसान बना लेगा उतना ही कम उससे ऋणों एवं 
अनुदानों की उन्हें आ्रावश्यकता पड़ेगी । इसके श्रततिरिक्त उनका जीवन-स्तर 
जितना ऊचा उठेगा उतनी ही भ्रधिक चीजें वे श्रमरीकी उत्पादकों से खरीदने 
योग्य होंगे। मिस्टर बोल्स का सुझाव है कि अमरीकी सरकार को उन 
अमरीकी फर्मों को सभी व्यावहारिक प्रोत्साहन प्रदान करने चाहिए जो समुद्र 
पार पूजी लगाने के लिए तेयार हैं। विशेषकर एशिया, दक्षिणी भ्रमरीका 
भ्रौर भ्रफ्रीका में, जहां कि पूजी की बहुत ग्रावश्यकता है, यह मीति अपनाई 
जानी चाहिए । 


अमरीका भोर साम्राज्यवाद 
(0.5.4, 200 पाएशथांशांआ॥ | 


प्रारम्भ से हो अमरीकी राजनीति साम्र।ज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के 
विरुद्ध स्वतन्त्रता एव समानता का पक्ष ग्रहण करती रही है। भ्रमरीका के 
राज्यों ने विदेशी शासकों के विरुद्ध क्रांति में अनग्रिनत वलिदान देकर अपने 
आपको स्वतन्त्र बनाया था। फिर भी चेस्टर वोल्स का यह कथन सत्य है कि 
शक्तिशाली राष्ट्रों के लिए साम्राज्यवाद का प्रशोमन एक मौलिक पाप है । 
क्यूबा में स्‍्पेतिश शासन के विरुद्ध जब विद्रोह हुआ तो श्रमरीका ने अपने 
भ्रतीत की परम्पराओं से प्रमावित होकर पड़ौसो की सहायता की । किन्तु 
युद्ध का एक श्रनपेक्षित परिण्याम यह हुआ कि फिलिपाइन्स, ग्रुआम और 
पोर्टोरीको में स्पेन के शासन के स्थान पर पमरीकी साम्राज्यवादी शासन 
स्थापित हो गया । सन्‌ ६८४६ में प्रमरीका ने मैक्सिको से विशाल दक्षिण- 
पश्चिमी भाग को हथिया लिया | राष्ट्रपति मकिनले फो कहना था कि “सच 
तो यह है कि मैं फिलिपाइनंस नहीं चाहता था भ्रौर जब वह देवताझ्रों से हमें 
उपहार-स्वरुप प्राप्त हुमा तो मैं समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्‍या किया 
जाय ।” राष्ट्रपति इस प्रश्न पर पर्याप्त विचार-विमर्श करने के बाद इस 
निष्कपं पर पश्राये कि उनके सामने फिलिपाइन्स को ले लेने के सिदा भ्रौर कोई 
चाराही न था । 


राष्ट्रपति के इस निर्णय का श्रनेक राजनी तिज्ञों एवं विचारकों ने कड़ा 
विरोध करते हुए इसे अमेरीकी उपनिवेश-विरोधी परम्पराश्रों के विपरीत 
बताया । जनवरी १८६६६ में सीनेट में सीनेटर होर ने विध्दार की नीति के 
विरोध का नेतृत्व करते हुए यह भ्रभियोग लगाया कि द्वीप के प्रदेशों को 
जवदंस्ती मिलाना स्पष्टतः हमारी स्वतंत्रता की घोषणा के विपरीत है । 
भ्रव्राहयम लिकन कहा करते थे कि “कोई भी मनुष्य कभी किसी दूसरे का 
स्वामी बनने के लिए नहीं वनाया गया । कोई नी राष्ट्र कमी दूसरे राष्ट्र का 
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स्वामी बनने के लिए पैदा नहीं हुआ ।” व्यान का कहना है कि “हम फिलि- 
पाइन्स में स्वशासन के सिद्धान्त का विरोघ यहां अपने सिद्धान्त को कमजोर 
बनाये विना नहीं कर सकते ।” अमरीकी साम्राज्य इन विरोधी तर्कों एवं 
विचारों के बाद भी पनपता रहा क्योंकि बहुत से लोगों का यह विश्वास था 
कि हम किसी भी ऐसी भूमि से वापिस नहीं आ सकते. जहां साग्य ने हमारा 
भंडा फहरा दिया है। मैक्सिको एवं मध्य अमरीका में जल सेना का प्राय: 
परराष्ट्र नीति के सावन के रूप में ही प्रयोग किया गया। सर १६११ में 
राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने पतामा नहर पर अपना प्रमाव बढ़ा लिया । 


झ्मरीका में साम्राज्यवाद की लहर परिस्थितियों के भोंकों से पैदा 
हो गई थी किन्तु फिर भी इन लहरों क्रा विरोध करने वाले ठपने देशवासियों 
को झमरीकी कऋ्रान्तिकारी परम्परा की याद दिला देते थे ताकि वे परम्परा 
विरोधी कार्यों को त्याग सकें । वोल्स का क<ना है कि साम्राज्यवादी नीति 
प्रमरीकी परम्परा के विरुद्ध थी और एक ही पीढ़ी में अमरीका के साम्राज्य- 
वादी प्रयोग समाप्त प्रायः हो चुके थे । २ अप्रेल, १६१७ को कांग्र स भें सुद्ध 
की घोपणा से सम्बन्धित माषण देते समय कहा था “हमारी श्रपनी कोई 
स्वार्थपूर्ण आवश्यकतायें नहीं हैं ॥ हम न तो विजय चाहते हैं भ्रौर न प्रभुत्व । 
हम अपने लिए कोई छूट नहीं चाहते श्रौर हम जो बलिदान स्वेच्छा से करेंगे 
उसके लिए कोई मुप्रावजा भी नहीं चाहते। हम केवल मानव मात्र के 
अ्रधिक्षारों की रक्षा करना चाहते हैं।” द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त 
राष्ट्र संघ में व्यक्त किये गये विचारों एवं प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में उत्पन्त 
समस्याश्रों पर रुख ग्रहण करते समय अ्रमरीकी श्रधिकारियों का जो रवेया रहा 
है उसे देखने पर ऐसा लगता है कि ग्रमरीका ने साम्राज्यवादी शक्तियों का 
प्रायः विरोध किया है तथा वह स्वतन्त्रता, समानता एवं प्रजातनन्‍्त्र का पूरा 
समर्थक है । साम्यवादी देशों में, मुख्यतः रूस एवं चीन द्वारा, श्रमरीका को 
साम्राज्यवाद का गढ़ बताया जाता है। तथा उसकी श्राथिक सहायता एवं 
सैनिक संगठनों की योजनाओ्रों को विस्तारवादी नीति का प्रतीक माना जाता 
है । इस मान्यता का मूल श्राघार शीतयुद्ध एगं उसकी उग्रता है । हो सकता 
है इसमें थोड़ी सत्यता हो किन्तु यह बहुत कुछ अ्तिशयोक्ति है । सच तो यह 
है कि उपनिवेशवाद पर भ्रमरीकी नीति स्पष्ट नहीं है | प्रायः यह कहा जाता 
है कि अमरीका रूस के प्राधिपत्य से राष्ट्रों को मुक्त कराने का प्रयास करता 
है ; इस प्रयास में युद्ध का खतरा रहता है। किन्तु इससे दुगुने लोग वाटों 
शक्तियों के श्ौपनिवेशिक आधिपत्य से मुक्त होने को प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
यहां युद्ध का खतरा भी नहीं है तथा श्रमरीका का प्रभात्र भी निर्णायक होगा। 


फिर श्रमरीका द्वारा इस मुक्ति आन्दोलन को संचालित क्‍यों नहीं 
किया जाता। 


मई, १६९४४ में सीनेट की परराष्टू-सम्वन्ध समिति के समक्ष अपने 
वयान में चेस्टर बोल्स ने कहा था कि “एशिया और श्रफ़ीका में हमारी 
सदभावनागश्रों को तव तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक हम 
उपनिवेशवाद के सम्बन्ध से अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर देते ।” इस कथन 
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छे सप्वन्ध में कुछ लोगों ने कहा था कि उपनिवेशवाद के विरुद्ध यदि भ्रमरीका 
स्वतन्त्र स्थिति ग्रहण करता है तो उसकी सारी संनिक सुरक्षाअणात्री 
हूट कर खण्ड-खण्ड हो जायगी । 


झाइजनहावर के समय श्रमरीक्षी विदेश नीति 
[ए.8. #0एशं|्ठा। एगोटए 9077१ सिंडशाप्र0फ्तश' /07॥7]5890॥ ] 


अ्रनेक आधारभूत कारणों से अमरीका तथा सोवियत संघ के वीच 
.. उग्र विरोध का भाव वर्तेमान था । इन कारणों में प्रमुख हैं--पूञ्जीव;द को 
पूरी तरह मिटाने का रूस का संकल्प, रूस में तानाशाही व्यवस्था, स्वतन्त्रता 
का भ्रपहरणु एवं राजनतिक भावंक, सोवियत संघ द्वारा श्रमरीकी ऋण चुकाने 
से मता कर देना, कामिण्टनें की गतिविधियां एवं कार्य, रूस की जापान के 
विरुद्ध युद्ध छेड़ने में देरी, ढसी सरकार द्वारा अमरीकी उधार पट की 
सहायता का विवरण जनता से छिपाये रखना शआदि-शभ्रादि । इन कारणों की 
छत्र-छाया में शीत युद्ध के बीज भ्रारोपित हुए जो युद्धोत्तरतालीन रूस तथा 
भ्रमरीका के बीच की नई नीतियों एर् घटनाश्रों की उचित भूमि पर पलते एवं 
प्रस्फुटित होते रहे | सन्‌ १६५३ में प्रमरीका के श्राम छुनावों में रिपव्लिकत 
पार्टी को विजय प्राप्त हुई तथा २० जनवरी, १६५३ को २४ वर्षों में प्रथम 
बार एक रिपब्लिकन राष्ट्रपति ह्वाइट हाउस में प्रविष्ट हुआ । कई कारणों 
से इस नवीन सरकार, नवीन राष्ट्राध्यक्ष एवं नवीन राज्य सचिव के प्रति 
लोग संदेह भरी दृष्टि से यह ग्राशंका कर रहे थे कि सम्मवतः ये भ्रपने पहले 
वालों से भ्रधिक सैनिकवादी एवं युद्धप्रिय रहेंगे । किन्तु जैसा कि पामर 
तथा परकिन्स का कहना है, “उसने कोई विशेष विदेश नीति की रूपरेखा नहीं 
रखी वरव्‌ “कुछ निश्चित सिद्धान्त” रखे जो उसके प्रशासन का 0तंरक्षण 
करेंगे ।/? विदेश शीति के ये सिद्धान्त मुख्य रूप से इस प्रकार थे--युद्ध का 
बहिष्कार, श्रमरीकी शक्ति का विकास, दूसरे देशों के साथ सहयोग की इच्छा, 
तुष्टीकरण का श्रम्माव, अमरीकी शक्ति का दुरुपयोग नहीं, दूसरे देशों की 
सुरक्षा के लिए समर्थन, विश्व के उत्पादन तथा लाम पूर्ण व्यापार को 
प्रोत्साहन देना, संयुक्त राष्ट्र सघ के प्रति भक्ति भावना, पश्चिमी गोला के 
देशों के साथ सहयोग, योरोपीय एकता को बढ़ावा देना, सभी लोगों एग॑ 
जातियों की समानता, तथा संयुक्त राज्य को शान्ति के लिए एक प्रभावशाली 
शक्ति बना देना । 


राष्ट्रपति श्राइजन हॉवर के शासन काल में घटना-चक्र कुछ ऐसा 
घूमा कि जिससे शीत युद्ध में कुछ समय के लिए शिशथिलता श्रा गई तथा 
प्रन्तर्राप्ट्रीय मनमुटाव को मिटाने के लिए श्राणार्य लगाई जाने लगीं। 
सन्‌ १६५३ की ३ मार्च को स्टालिन की मृत्यु के बाद सोबिप्रत नेतृत्व जिन 


हि नल मशीन 
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लोगों के हाथों में आया उन्होंने कुछ लचीली तथा समभौतेपूर्ण नीतियां 
श्रपनानी चाहीं । १६ अप्र ल को राष्ट्रपति श्राइजन हॉवर की शांति की दलीलों 
को सुन कर उसे सैनिकवाद का समर्थक मानने वालों का भ्रम मिट गया । 
११ मई को चचिल द्वारा फ्रांस, ब्रिटेन, रूस एवं श्रमरीका का एक शिखर 
सम्मेलन वुलाया गया । २७ जुलाई को तीन साल से भी अधिक समय की 
लड़ाई के वाद कोरिया में युद्ध विराम समझौता हो गया । श्रगस्त में सोवियत 
रूस ने यह घोषणा की कि उसने हाइड्रोजन बम का विघटन कर लिया है । 
दिसम्बर में संयुक्त राष्ट्र की महासमा में राष्ट्रपति श्राइजन हॉवर ने अखु- 
शक्ति पर नियन्त्रण रखने एवं उसका शान्ति के लिए प्रयोग करने का 
प्रस्ताव रखा । 


सन्‌ १६५४ में बहुत श्रघिक सम्मेलन हुए, यहां तक कि जॉन फास्टर 
डलेस को यात्री राज्य सचिव की संज्ञा दी जाने लगी | क्रमश: बलिन, जेनेवा 
एवं मनीला में सम्मेलन किये गये । € मार्च सन्‌ १६५७ को राष्ट्रपति ने 
कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा पास एक कानून पर हस्ताक्षर किये । इसके 
भनुसार कांग्रेस ने राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया कि वह मध्यपूर्व 
के किसी भी राष्ट्र में प्रपनी स्वतन्त्र इच्छा के अनुसार साम्यवादी श्राक्रमणों 
को रोकने के लिए फौजें भेज सकता है तथा सैनिक कार्यवाही कर सकता 
है । कानून के प्रथम भाग के श्रनुसार राष्ट्रपति मध्यपूर्वे के सामान्य त्षेत्र में 
राष्ट्रीय स्व।धीनता बनाये रखने वाले किसी भी देश को उसके श्राथिक विकास 
के लिए सहायता दे सकता है । दूसरे भाग के अनुसार वह मांग करने पर 
सैनिक सहायता प्रदान कर सकता था | कानून के पांचवें भाग में यह व्यवस्था 
थी कि प्रतिवर्ष जतवरी भ्ौर जुलाई में राष्ट्रपति अपने कार्यों की रिपोर्ट 
फांग्रेस को पेश करे। कांग्रेस द्वारा इस सैनिक सहायता कारये के लिए २० 
लाख डालर की स्वीकृति दे दी गई । राष्ट्रपति श्राइजन हॉवर के इस सिद्धान्त 
की विभिष्न देशों में भ्रलग-अलग प्रतिक्रियायें हुई। साम्यवादी देशों ने कट्ठु 
प्रालोचना करते हुए इसे श्रमरीकी साम्राज्यवाद का प्रतीक बताया । असंलग्न 
राष्ट्रों ने मी इसे भ्रच्छा न समझा । किन्तु पश्चिम के पक्ष के या समर्थक अनेक 
राष्ट्रों ने इसे स्वीकार किया और लेवनान तथा जोडंन में इसका प्रयोग भी 
किया गया । 


विदेश नीति के नवीन सीमा प्रदेश 
(॥6 'र९ए एिणांशि$ ए #०शंशा एगांट ) 


है ८ नवम्बर, (६६० से शभ्रमरीकी विदेश नीति की बागडोर राष्ट्रपति 
कंनेडी के हाथों में आ गई | अमरीकी विदेश नीति से सम्बन्ध रखने वाले 
लोग १६६० को असफल वर्ण मानते हैं जिसमें वलिन का उभरा हुआ भगड़ा, 
मई के शिखर सम्मेलन की विफलता, जून में जापान में सरक्षा सम्धि के 
विरुद्ध किये गये उपद्रव तथा राष्ट्रपति के दौरे को रह कर देना, क्यूवा में 
प्रमरीकी सम्पत्ति का डिन जाना, अगस्त में कांगो तथा लाओस के भगड़े 
तथा एटलाण्टिक सम्धि में ढीलापन झ्रा जाना श्रादि समस्‍यायें एक साथ 
उमर झायीं थीं। १५ जुलाई, १६६१ को राष्ट्रपति कैनेडी ने कहा कि “हम 
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श्राज एक नये सीमा प्रदेश की धार पर खड़े हैं--यह १६६० का सीमा प्रदेश 
है ।” उन्होंने तत्कालीन समस्याओ्रों श्रोर खतरों पर ज़ोर डालते हुए यह कंहा 
कि ये काफी समय तक बने रहेंगे | ऐसा नंहीं है कि निकेटं भविष्य में ही 
पूर्ण एवं अ्रन्तिम सफलता की प्राप्ति हो जाय । उनका मंत था किये 
समस्‍यायें न प्रथम सो दिनों में, न प्रथम हजार दिलों में, न॑ इस प्रशासन के 
जीवन काल में और न इस ग्रह पर हमारे जीवन काल में ही परी तरह समाप्त॑ 
हो जायेगी; लेकिन हमें प्रारम्भ त्तो करता ही घाहिएं | कंनेडी शासन के 
भ्राघीन नीति-निर्माताओ्ों ने विदेश नीति के मूल सिद्धान्तों में फोई महत्वपूर्ण 
परिवतंन नहीं किया था । जीवन के दो भिन्‍न तरीकों के बीच श्रब भी संघर्ण 
चल रहा था । एक ओर तो स्वतन्त्रता और प्रजातंन्त्र था तथा दूसरी और थी 
साम्यवादी तानाशाही । जैप्ता कि चेस्टर त्रोल्स का मत है शीत युंद्ध के तीन 
सीमा प्रदेश (#70॥॥05) हैं--- सैनिक, झ्राथिक तथा सांस्कृतिक और इन 
पर दो प्रमुख दुष्टिकोण पाये जाते हैं-- (१) भ्रधिक से श्रधिक कठोरता 
(५० ापंग्राएए ग्रड्ाथोए) श्रौर (7) अभ्रधिक से अ्रघिंक सज्जनतापूणों 
व्यवहार । राष्ट्रपति कँनेडी का यंह विश्वास नहीं था कि समभौते एवं बातचीतों 
द्वारा पूर्व और पश्चिम के भेदों को मिटाया जा सकता है तो भी वे साम्यवाद 
के विरुद्ध श्रन्तिम विजय के बारे में श्राश्वस्त न थे । उनका कहना था कि 
सबसे बड़ी छुनौती तो विश्व के उस भाग द्वारा दी जा रही है जो कि शीत युद्ध 
के परे है | नवीन प्रशासन का यह दृष्टिकोण श्रमरीकी विदेश नीति का एक 
महत्वपूर्ण मोड़ था । 


कैनेडी प्रशासन ने विदेश नीति में एक दूसरा महत्वपूर्ण विकास यह 
किया कि साम्यवाद को सीमित करने के लिए पुरे विश्व को, यहां तक॑ कि 
लोह दीवार के पीछे के प्रदेशों को भी राजनैतिक एवं श्रारथिक क्रियाप्रों का 
क्षेत्र वा लिया; इससे पूर्व दोनों ग्रुटों की सैनिक किलेवन्दी के कारंण यह 
ज्ञेत्र केवल श्रसाम्यवरादी देशों तक ही सीमित था । 


कैनैडी प्रशासन ने यह माना कि विश्व में साम्यवाद के प्रतिरिक्त 

गरीबी तथा श्रन्य तानाशाहियां भी शत्रु हैं। विश्व की सारी परेशानियों का 
फारण केवल साम्यवाद ही नहीं है यह सोच कर श्राथिक एवं सांस्कृतिक 
सीमा प्रदेशों की शोर भ्रधिक ध्यान दिया गया । श्रमरीका की विदेश नीति ने 
सैनिक सीमाओं को तो बनाये रखने किन्तु दुसरे प्रकार की सीमाश्रों को पार 
करने पर जोर दिया | प्तितम्बर, १६५६ में केम्प डेविड (८877 ॥09ए0) 
में श्राइजन हावर तथा खुश्चेव के बीच होने वाली वैठक को कैनेडी प्रशासन ने 
मान लिया और कहा कि अब महाशक्तियों को यह स्पप्ट हो जाना चाहिए 
कि उनके हित स्पष्ट हैं तथा वे श्रधिक दिन तक अपने आपसी सम्बन्धों को 
ढीला नहीं रख सकते । छून, १६६१ में राष्ट्रपति कैनेडी वियना में खुश्चेव से 
मिलने के वाद श्रमरीका लौटे तो उन्होंने कहा कि “केवल इस प्रकार के 
विचार-विमर्श द्वारा ही मैं इस वारे में निश्चित हो सका कि खुश्चेव यह जानते 
हैं कि हम वर्तमान तथा भविष्य को किस प्रकार भिन्न रुप में सोचते हैं । 
मारा दृष्टिकोण पुरी तरह से परस्पर विरोधी है किन्तु अन्त में भ्राल्तिर हम यह्‌ 
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तो जान गये कि हम कहां खड़े हैं ।” इस प्रकार दोनों गुटों के बीच श्रस्पष्टता, 
संदेह एवं गलतफहमी के कारण ग्रनेक परेशानियां एवं संकट उपस्थित हो जाते 
हैं वे न रहेंगे । जनवरी, १६६६ में राष्ट्रपति ते यह निर्णय लिया कि लाओोस 
की समस्या के कारण रूस व श्रमरीका के बीच जो विवाद वढता जा रहा है 
उसे कमर किया जाय | इसी महीने उसने प्राणविक परीक्षण के प्रयोग पर 
नियन्त्रण लगाने के बारे में महाशक्तियों के गतिरोध एवं विरोधों को दूर 
करने के प्रयास भी किये । जब प्रशासन ने सैनिक संतुलन का स्तर कमकरने की 
वात फही तो इस संतुलन के भ्रमरीकी पक्ष को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का 
प्रयास किया गयां। 


तदीन प्रशासन ने श्रटलाण्टिक सन्धि का आधथिक एवं राजनैतिक 
प्राधार मजबूत करने की श्रोर भी महत्वपूर्ण कदम उठाये किन्तु इनकी गति 
घीमी थी तथा यह सुरक्षात्मक प्रकृति के थे। न टो संघि में पश्चिमी योरोप 
का प्रमाव बढ़ता जा रहा था | इसे पहचानने तथा बढ़ते हुए राष्ट्रीय श्रणुशक्ति 
के प्रसार को रोकने का कैनेडी शासन ने प्रयत्न किया । इसने लाटो अखुशक्ति 
का विधार रखा। फ्रांस नें फरवरी, १६६० में एक न्यैष्टिक प्रयोग किया | 
अटलाण्टिक श्राधिक सहयोग को भ्रमरीका ने वहीं तक समर्थन प्रदान किया 
जहां तक कि उसकी आाथिक कठिताइयां ऐसा करने की अनुमति देती थी । 


वयूबा का संकट तथा उस पर राष्ट्रपति कैनेडी का दृढ़ तिणेय उनकी 
नीति की सबसे वड़ी सफलता समभे जाते हैं । ४ सितम्वर, १६६२ को श्रपने 
एक वक्तव्य में राष्ट्रपति ने बताया कि सरकार को प्राप्त एक सूचना क्ते 
प्रनुसार सोवियत संघ क्यूबा में इस प्रकार के गगनभेदी भ्रक्षेपणास्त्र तथा श्रत्य 
रण-सामग्री भेज रहा है कि जिससे श्रमरीकी सुरक्षा खतरे में पढ़ जाती है। 
२३ भ्रवट्वर, १६६२ को क्यूवा में रूसी राकेट श्रष्टों की स्थापना की निन्‍्दा 
करते हुए राष्ट्रपति ने क्यूबा की नाकेवन्दी की घोषणा कर दी जिसके भ्रनुप्तार 
भ्रमरीका के जहाजों द्वारा क्यूवा के वन्दरगाहों को घेर लेना था ताकि यहां 
का श्राणविक्त शस्त्रों से सुसज्जित करने वाली सामग्री नहीं भेजी जा 
सके। कंनेडी को घोषणा से विश्वमर में हलचल मच गई किन्तु प्रधान मन्त्री 
खुश्चेव के वुद्धिमानीपूर्ण निर्णाय मे तीसरे विश्व युद्ध को रोक दिया। ए८ 


भ्रवटूवर फो प्रधान मन्त्री ने यह घोषणा की कि सोवियत संघ क्यूबा से 
प्रच्षेपणास्थों के श्रद्ढों को उखाड़ लेगा । 


कु इस प्रकार कैनेडी के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमरीका की विदेश नीति 
कुछ परिवर्तेनों के साथ श्रपती पुरानी लकीरों पर ही चलती रही । जॉन एफ० 
कंनेडी की प्रसामयिक हत्या के वाद उपराप्ट्रपति लिण्डन जॉनसन ने यह घोषणा 
की कि वे सम्मवतः उन नीतियों का पालन करते रहेंगे जिन पर कि कैनेडी 
शासन चल रहा था । यह घोषणा प्रारम्म में तो वहुत कुछ यथार्थ सी प्रतीत 
होती थी किन्तु बाद के भ्मरीकी व्यवहारों में इसकी साथ्थंकता क्रमशः कम 
का । वतेमान विश्व में राष्ट्रों के राजनैतिक रूप बड़ी तेजी के साथ 
परिवर्तित होते जा रहे हैं यहां तक की इनके सम्बन्ध में कुछ कल्पना करना 
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भी मुश्किल हो गया है । एशिया में मारत तथा चीन के बीच संघर्ष बना ही 
हुआ है । चीन की प्रे रणा एवं प्रोत्साहन से पकिस्तान ने भी श्रगस्त १६६४ में 
भारत के विरद्ध युद्ध छेड़ दिया । इधर वियतनाम में श्रमरीकी एवं चीनी 
सेनाओं के बीच हिसात्मक संघर्ण छिड़ा हुआ है | यहां जॉनसन प्रशासन ने 
श्रमरीका की श्रान एवं प्रतिष्ठा के पीछे ग्रपने कदमों को रोक रखा है। 
अ्रपार जन-घन की हानि के कारण शअ्रमरीकी राष्ट्रपति ने इस क्षेत्र में शांति 
स्थापित करने के अनेक उपाय खोजे तथा सुझाव प्रस्तुत किये किन्तु श्रमी तक 
कोई सन्‍्तोषजनक मार्ग उपलब्ध नहीं हो पाया है | अ्रमरीकी पयंटक राजदूत 
एवरल हेरीमन तथा उपराष्ट्रपति हम्फ्री की अनेक देशों के लिए की गई यात्रा 
का प्रभाव भी निर्णायक नहीं हो सका है। श्रफ्रीका में घाना में भ्रहिसात्मक 
रूप से राष्ट्रपति नक्त मा को भ्रपदस्थ करके सरकार पर सेना ने श्रधिकार कर 
लिया तथा नई सरकार ने भ्रमरीका से श्राथिक सहायता देने का श्रनुरोध 
किया है | इन्डोनेशिया में भी राष्ट्रपति सक रण ने अ्रपने सभी श्रधिकार जनरल 
सुहार्तों को सौंप दिये हैं । जनरल सुहार्तों ने इन्डोनेशिया साम्यवादी दल को 
गर-कानूनी घोषित कर दिया है तथा साम्यव।द के समर्थक सभी मन्त्रियों को 
हिरासत में ले लिया । योरोप में राष्ट्रपति जनरल दिगाल के नेतृत्व में फ्रांस 
निरन्तर अपनी शक्ति को बढ़ाता जा रहा है। उसने श्रणु श्रायुघों के विकास 
की श्रोर ध्यान देता प्रारम्म कर दिया है, साम्यवादी चीन को इसने मान्यता 
दे दी है तथा इसने हाल ही में अमरीकी राष्ट्रपति को दिये गये एक पत्र में कहा है 
कि भ्रटलाण्टिक सन्धि संगठन के अधीन श्रड्टों पर जो श्रमरीकी सेना फ्रांस 
की सीमा में है उसको वह श्रपने श्रधिकार में कर लेगा | श्रमरीकी राष्ट्रपति 
द्वारा इस घोषणा का कठ्ठु विरोध किया गया है । इससे स्पष्ट है कि इस संधि 
संगठन की एकता अब ढीली होती जा रही है। इन सभी राष्ट्रीय एवं 
अन्तर्राष्ट्रीय घटनाम्रों तथा परिवर्तेनों का श्रमरीकी विदेश नीति पर प्रत्यक्ष 
श्रथवा श्रप्रत्यक्ष रूप से प्रमाव पड़ रहा हैं तथा पड़गा। 
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साम्यवादी चीन की विदेश नीति 


[प्न८ ए0एछढठार एणआ0रए 0०7 ८0शा५शएारसाडा (प्ता२& है| 


१ श्रक्दूवर, १६४६ को चीन की साम्यवादी शासन की स्थापना 
हुई । उसके बाद से विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या एवं सशस्त्र सेना वाले इस देश 
का एक गतिशील एवं क्रान्तिकारी शक्ति के रूप में उदय विषव राजनीति का 
स्पष्ट तथ्य रहा है | एशिया महाद्वीप पर चीन का पर्याप्त प्रभाव है । यह देश 
एक व्टी शक्ति के रूप में उदित हो रहा है भौर चाहता है कि इसी रूप में 
उसको स्वीकार किया जाये । विश्व की मान्य महाशक्तियों को छुनौती प्रदान 
करके यह अपना महत्व एवं गौरव सिद्ध करने का हर सम्भव प्रयास करता 
है । इसकी महत्वाकांक्षाओं के मार्ग में आने वाले प्रत्येक देश के साथ इसका 
संघर्ष श्रवश्यम्मावी है। कोरिया संघर्ष तथा वियतनाम संघर्ष में साम्यवादी 
चीन ने संयुवत राज्य अमरीका का मुकाबला किया तथा विश्व के दूसरे देशों 
मो यह बताने की चेष्टा की कि एक मान्य शक्ति से टक्कर लेने की उसमें क्षमता 
है, अतः छोटे मोदे देशों से तो उप्तका कोई मुकाबला ही नहीं है । चीन की 
बढ़ती हुई शक्ति एवं प्रभाव के मार्ग में मारतवर्ष की श्राथिक प्रगति तथा 
सम्मान बाधा उत्पन्न कर रहे ये, इससे भारत एशिय। शौर अ्रफ्रीका महाद्वीपों में 
साम्यवादी चीन का एक महत्वपूर्ण प्रतिहन्द्रि वत गया । मार्ग के इस भ्रवरीध 
को हटाने के लिए उसने २० श्रक्टूवर, १६६२१ को मारत पर सशस्त्र श्राक्रमण 
कर दिया । 


चोन का दृष्टिकोण 
[एव एआ6४९ 4070७ | 


साम्यवादी चीन न केवल अपने खेमे के वाहर के देशों को प्रपना शत्रु 
समभता है वरन्‌ वह उन साम्यवादी देशों की प्रगति एवं प्रमाव का भी 
विरोधी है जो कि उसकी स्वयं की महत्वाकांक्षाओं के मार्ग में श्राते हैं। इस 
दृष्टि से सोवियत रूस तथा उसके समर्थक देशों के साथ चीन मंत्रीपूर्णा सम्बन्ध 
नहीं रपता । उसका दावा है कि साम्यवाद की जो व्यास्या माश्रीत्से तुझ्ध 
धारा की गई है वही सही हैं और एशिया तथा अफ्रीका के देश उसी मार्ग से 
ताम्यवाद था सपते हैं यो कि साझ्नो द्वारा बताया गया है। दूसरे शब्दों में 
चीन अपने ऊपर किसी का नेतृत्व नहीं चाहता है, इसके विपरीत वह ल्वयंविष्रव 
साम्यवादी झांदोलन का नेतृत्व करना चाहता है । इसलिए विश्व राजनीति में 
साम्यवादी चीन की विदेश नीति का अ्रध्ययन अत्यन्त जरूरी एवं उपयोगी 
दन जाता है ! 


२८६ विदेश नीति 


साम्यवादी चीन की विदेश नीति वहां के आक्रमणकारी राष्ट्रवाद एवं 
वहां के नेताग्रों द्वारा श्नभिव्यक्त साम्यवादी विचारधारा का एक मिश्रित रूप 
है। इस विदेश नीति में मार्ससवाद, लेनिनवाद, स्टालिनवाद एवं माझ्रोवाद 
के सिद्धान्तों का समन्वय है । इन सिद्धान्तों को चीन के राष्ट्रीय हित की 
मौलिक मान्यताश्रों के साथ संयुक्त किया जाता है । राष्ट्रीय हित का निर्धारण 
यहां की मौगोलिक स्थिति, बढ़ती हुई जनसंख्या, इसका इतिहास एवं संस्कृति, 
इतिहास की राजनतिक उलभमनें, राष्ट्रीय साधन स्रोतों का स्तर तथा 
मितव्ययता के साथ प्रगति करने के इसके प्रयास, संदेह, डर एवं महत्वाकांक्षा 
आदि के आधार पर किया जाता है। डोक बरनेट के कथनानुसार चीन ने 
अपनी श्रौद्योगिक शक्ति का जो भश्राधुनिकीकरण किया है वह इतिहास का 
एक आश्चयंजनक विकास है । इसका प्रभाव इस देश की सीमाश्नों से दूर स्थित 
अधेविकसित देशों पर भी पर्थाप्त रूप से पड़ता है ।! आज साम्यवादी चीन 
ने अपने इतिहास के श्रनुमवों, मार्क्सवाद के विश्वासों तथा सोवियत संघ के 
प्रनुभवों को माओ के निर्देशन के श्रथीन मिला लिया है ताकि नेतृत्व के लक्ष्यों 
को प्राप्त करने के लिए भारी जनसंख्या का प्रयोग किया जा सके | यहां के 
नेता कम समय में ही पिछड़ी अर्थव्यवस्था को आधघुनिकीकृत औौद्योगीकरण 
से युक्त बनाने की धुन में हैं । 


अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए चीन के नेता साम्यवाद की रूसी 
व्याख्या को चुनीती प्रदान करने में मी आगा पीछा नहीं देखते | वे सोवियत 
श्राज्ञा को मानने के लिए तैयार नहीं हैं । ताइवान, भारत, इन्डोनेशिया, 
वियतनाम, प्रफ्रीका, संयुक्त राज्य श्रमरीका श्रादि के सम्बन्ध में चीनी नेताग्रों 
द्वारा जो नीति अपनायी गई है वहू रूस से बातचीत करके या सलाह मशवरा 
करके नहीं श्रपनायी गई | इसके विपरीत कुछ स्थानों पर तो रूस की मर्जी 
के विरुद्ध व्यवहार किया गया है। आान्तरिक एशिया (श्राश् 68) हमेशा 
से ही रूस श्रौर चीन के बीच संघर्ष का ज्षेत्र रहा है। मंग्रोलिया, 
मचूरिया, बाहरी सिकियांग तथा भारतीय सीमा प्रदेश के सम्बन्ध में 
दोनों के बीच संघर्ष है। एशिया, श्रफ़रीका तथा लेटिन शब्रमेरिका 
के प्र4-त्रिकनित देगों में साम्यवादी नियंत्रण की स्थापना के प्रश्न पर 
भी दोनों साम्यवादी देशों के बीच पर्याप्त संघर्ष पूर्ण स्थिति है। 


सोवियत रूस की श्रपेक्षा चीन की जनसंख्या तीन गुनी है । चीन में 
परम्परागत हथियारों से लैस सैनिक शक्ति भी पर्याप्त है। श्रणुवम तथा हाइड्री- 
जन बम का विधटन करने के बाद से चीन एक पब्रणुशक्ति सम्पत्व देश 
बन गया है तथा इस ज्षेत्र में उसकी प्रगति जारी है। इस प्रकार चीन श्रपनी 
शक्ति के आधार पर स्वावलम्बी बनता जा रहा है तथा रूस के साथ उसके 
समझौते के श्रामार कम होते जा रहे हैं । इतने पर भी यह कह्दा जाता है कि 
यदि युद्ध में चीन की साम्यवादी सरकार के अ्रस्तित्व को खतरा हुमा तो 
सोवियत संघ उसकी सहायता के लिए श्रागे श्रायेगा । 
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साम्यवादी घीन में निर्णाय लेने की प्रक्रिया 

(76तंच्रणा 'शगताए ॥॥. 00ग्रागपरांडा (आप ) 

साम्यवादी चीन में विदेश नीति से सम्बन्धित निर्णाय लेने की प्रक्रिया 

इतनी स्पण्ट एवं खुली हुई नहीं है कि उसका अ्रध्ययत झासानी से किया जा 


| 0 


सकते | यहां सोवियत रूस से मी अधिक गोपनीयता रखी जाती है और प्रनेक 
द्वातों के सम्बन्ध में केवल सम्मावित परिकल्पना के आधार पर ही कार्य 
चलाना होता है । यद्यपि चीन एक क्ृपि प्रधान देश है किन्तु फिर भी यहां के 
प्रभासनन मे इस देश को शीघ्र ही एक श्रौद्योगिक एवं सैनिक शक्ति के रूप में 
परिवर्तित करने के लिए क्रांतिकारी साधनों को श्रपनाया है । इस देश की 
श्राक्षमणका री नीतियों का प्रमाण कोरिया युद्ध में व्यापक स्तर के हस्तक्षेप से 
प्राप्त हुआ । इसने इन्डोचीन से फ्रांसीसी शक्ति को समाप्त किया, तिब्त्रत को 
प्रपने श्रधिकार में कर लिया, भारतवर्ष एबं दक्षिण के कुछ देशों की सीमाश्रों 
पर घसपैठ की, इन्डोनशिया में साम्यवादी कांति को सक्रिय समर्थन प्रदान 
किया तथा अफ्रीका महाद्वीप में कई एक साहसिक कार्य किये । इन सब में 
चीन की श्राफ्रमणकारी राष्ट्रवाद की नीति सामने आती है । 


ग्रन्तर्राष्ट्रीय जगत में संघर्यषों को उकसाने, प्रोत्साहन देने तथा व्यापक 
बनाने में साम्यवादी चीन द्वारा जो कुछ मी किया गया है वह विश्व राज- 
नीति का एक तथ्य है| चीन के नेता मी इस तथ्य को गवे के साथ स्वीकार 
वरते है। ३ सितम्बर, १६६५ को चीन के सुरक्षा मंत्री ने यह कहा कि 
“प्राफ्रान्त राष्ट्रों एवं लोगों द्वारा किये जाने वाले क्रांतिकारी युद्धों का विरोध 
फरने की श्पेक्षा हमने उनको निश्चित समर्थन तथा सक्रिय सहायता प्रदान 
ग। है । प्रतीत में भी ऐसा होता था. वर्तमान में भी ऐसा ही है तथा समय के 
साय-माथ ज्यों-ज्यों हम श्रधिक शक्ति शाली होते जायेंगे त्यों-त्यों भविष्य में 
उनको प्रधिक समर्थन प्रदान करेंगे [77 


यदि हम चीन के साम्यवादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति जानना चाहें तो 
हमें यह जानना होगा कि चीन वाहरी दुनियां के प्रति बहुत पहले से ही शत्रुता 
पूर्ण दृष्टिकोण रखता है। इसके भ्रतिरिक्त वह अपने मिकट की सम्यताश्रों 
में सर्वाच्च होने का दावा करता है | भ्राज चीन के राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति 
मे; लिए पर्याप्त वलिदान ही आवश्यकता है। जनता में इस बलिदान की 
प्रेरणा पैदा करने के लिए यहां के नेताओ्रों को संघपंपूर्ण वातावरण बनाना 
होता है। जनता के सामने विदेशी शत्रुओं का भय दिखाया जाता है, भय 
धोर निराशा को तस्वीर खींची जाती है, मोजन की कमी तथा सामान का 
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श्रमाव दिखाया जाता है और इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए 
बाध्यकारी श्रम की श्रावश्यकता एवं औचित्य को सिद्ध किया जाता है | 


क्रांति के इस स्तर पर यदि चीन द्वारा आक्रामक विदेश नीति 
श्रपतायी जाती है तो यह कोई आ्लाश्चयं का विषय नहीं है। घीन पपनी 
प्राचीन घारणाप्रों के अनुसार एशिया का सबसे महान देश बनना घाहता है । 
वह सोवियत संघ को श्रपनी बराबरी का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है । 
एक क्रांतिकारी उत्साह से प्रेरित होकर चीन श्राक्रमणकारी नीतियां 
भ्रपनाता है तथा उसका विचार है कि इस नीति को अपनाने पर उसका स्वयं 
का बहुत कम नुकसान होता है ! हे 


नोति निर्माण में साध्यवादी बल का योगदान 
(व06 एण6 ० एशाए ॥ एमए शा?) 


सोवियत संघ की भांति चीन में भी साम्यवादी दल को नीति 
निर्माण का एक सर्वेशक्तिणाली साधन माना जाता है। दल के पोलिट ब्यूरो 
“में कड़े श्रनुशासन युक्त कार्यकर्त्ता कार्य करते हैं। वे ग़हनीति एवं विदेशनीति 
से सम्बन्धित निर्णाय लेने में केन्द्रीय कार्य करते हैं। सरकार तो दल की इच्छा 
को क्रियान्वित करने का एक साधन मात्र है! दल इस सिद्धान्त के प्राघार 
पर कार्य करता है कि पदसोपान के शीर्ष स्तर की आ्राज्ञाओ्रों का पूर्ण रूप से 
पालन क्रिया जाये । सोवियत संघ की भांति चीन में मी दल के सदस्यों की 
संख्या कुल जनसंख्या का एक छोटा भाग होता है | यहां की लगभग सात सौ 
मिलियन जनसंख्या में दल के लोगों की संख्या लगमग २० मिलियन है । 


साम्यवादी चीन में शक्ति के पदर्सोपान का जो रूप अभ्रपनाया गया 
वह पर्याप्त महत्व. रखता है । दल का संविवान यह घोषणा करता है कि 
राष्ट्रीय दलीय कांग्रेस दल का सर्वोच्च नेतृत्वकारी निकाय है । इतने पर भी 
कांग्र स को सन्‌ १६४०५ मे 28५६ तक संगठित नहीं किया गया । उसके बाद 
दस थार के काल में इसकी बैठक केबल एक बार ही की गई जबकि संविधान 
के चनुमार इसकी बैठकें प्रतिवर्ष होना जरूरी था| जब्र कांग्रेस की बैठक की 
गई तो इसने कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया । केवल भाषणों को सुता, एक 
केन्द्रीय समिति का चुनाव किया तथा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों को स्वीकृति 
प्रदान की । 


दल की केन्द्रीय. समिति दल के कार्यों को निर्देशित करने के लिए .. 
उत्तरदायी है. किन्तु उसका यह उत्तरदायित्व केवल सैद्धास्तिक सत्यता 
रखता है । रूस की भांति यहां की केन्रीय समिति भी पोलिट म्प़्रो तथा 
सचिवालय की राय को स्वीकृति मात्र प्रदान करती है। नीति निर्माण गे 
नीति के क्रियान्वयन के लिए ये ही प्रमुख यंत्र हैं । परम्परागत रूप से पोलिट 
ब्यूरो में २६ सदस्य होते हैं । इन सदस्यों द्वारा ही नीति सम्बन्धी समस्त 
निर्णय लिए जाते हैं. तथा. बाद में इन्हें सरकार ग्रौर दल द्वारा कार्य छत 
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प्रदान किया जाता है । पालिट ब्यूरो में एक स्थायी समिति होती है जो कि 
इस उड़े निकाय के उच्च श्रेणी के सदस्यों को मिला कर बनायी जाती है | 
इस स्थायी समिति के सदस्य गए ही साम्यवादी चीन में शक्ति के वास्तविक 
केन्द्र होते हैं। इस समिति द्वारा लिये जाने वाले निर्णायों का रूप व्यक्तिगत 
क्ोता 9 । सिद्धान्त था विदेशनीति से सम्बंधित विषयों पर लिये जाने वाले 
| क्ली प्राय: पॉलिट ब्यूरो की राय एवं स्वीकृति के श्रनुसार ही लिया 


दल का सचिवालय दलोीय सभापति के निर्देशन में कार्य करता है 
तथा नीनि सम्बंधी विषयों में उसका वही योगदान है जो कि सोवियत रूस में 
सचिवालय का होता है। यह अपने प्रचार विमाग के माध्यम से ऐसे व्यापक 
कार्यक्रमों का सम्पादन करता है जो कि जनता को साम्यवादी सिद्धान्तों के 
सामने झुका दे । ममुद्र-्पार के चीनियों के साथ मी सम्बन्ध बनाये रखा जाता 
है ताकि साम्यवादी चीन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनको सहायता प्राप्त 
मी भा सके । दल द्वारा नियंत्रित अनेक सामाजिक एवं आाथिक संगठनों 
द्वारा लनगत को इस प्रकार मोड़ा जाता है कि वह जनमत को शासन तथा 
उसवी नीतियों के लिए तैयार कर सके । 


सरकार को प्रौपचारिक संस्थायें 
(706 एणाण [757णा०ा5 ० 6०४.) 


के सरकार की कई एक श्रौपचारिक संस्थायें ऐसी होती हैं जो कि नीति 
ण के कार्य में सक्रिय रूप से भांग लेती हैं। ऐसी ही एक प्रमुख संस्था 
राष्ट्रीय जन कांग्रेस (रकका०7र्श ?८००॥८१४ 0०गह्टा८55) है, एक कांग्रेस की 
स्थायी समिति है जो कि सोवियत संघ की प्रीसिडियम जैसी होती है, एक 
राज्य परिषद होती है जो कि सोवियत मंत्री परिषद से समानता रखती हे । 
दस के प्रस्ताय करने पर तथा दल के निर्देशन के अनुसार राज्य के सभी 
पिनागों हटा महत्यपर्ग प्रश्नों पर निर्णय लिये जाते हैं | सरकार का यह 
फासे $ कि वह दलीय नेतृत्व ह्वारा लिए गये निर्णायों को राज्य की शक्ति के 
माध्यम से तथा नौकरणाही के साधन द्वारा क्रियान्वित करें। 


हे 9.325 वंग ऋूमापति (()श/ं7॥4॥ ) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद तथा 
राज्य के सर्वोच्च सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। इस सम्मेलन में सरकार 
के उच्च प्र णी के नेता होते हैं। समापति तथा सम्मेलन में सरकार का संयुक्त 
नेतृत्य होता है। संयुक्त राज्य अमरीका में जो कार्य केविनेट तथा राष्ट्रीय 
सुर परिषद द्वारा किया जाता है बहुत कुछ वही काय॑ चीन में सर्वोच्च 
राज्य सम्मेलन द्वारा सम्पन्न क्या जाता है। राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष 
प्रधान मंत्री कहलाता है, इसकी नियुक्ति गणराज्य के सभापति द्वारा की 
जी हु | दल एवं सरकार की एकता के कारण नीति का नियन्त्रण क्रिसी 
आल इ का में रहने की अपेक्षा कुछ प्रमुख व्यक्तियों के हाथ में श्रा जाता 
22822 सा अपने विवेक तथा स्वेच्छा के श्राघार पर जो तय 
हैं वही विदेश क्ग अंग बन जाता है । 
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विदेश मंत्रालय 
[थागंधाए ० 70संट्रए0 4 शेड] 


वेसे साम्यवादी सिद्धान्त सेना की श्रपेक्षा दल की सर्वोच्चता पर जोर 
देता है किन्तु फिर भी चीन की विदेश नीति के निर्णाय लेने.की प्रक्रिया में 
सेना के दृष्टिकोण का भी पर्याप्त प्रभाव रहता है। पालिट ब्यूरो तथा उसकी 
स्थायी समिति सुरक्षा ओर शस्त्रों के प्रश्नों को राष्ट्रीय नीति के साथ संयुक्त 
करने का अन्तिम अधिकार रखती है। सुरक्षा तथा रणनीति के तकनीकी 
पहलुओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा निर्णय लिये जाते हैं। इसकी 
सहायता सुरक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है । सुरक्षा मंत्रालय ने! श्रधिकारी 
दल में मी ऊंचा स्तर रखते हैं ग्रतः वे विदेश नीति पर अपना प्रमाव रखने 
में सफल हो जाते हैं । 
आ्राथिक विकास 
[ऋ९णाणाांर 00९ए९०७शश८ा। ] 


साम्यवादी चीन की बढ़ती हुई शक्ति का आधार यह है कि दल के 
द्वारा चीन के उद्योगों एवं विजान को विकसित करने के लिए पर्याप्त प्रयास 
किया जा रहा है। श्राथिक नीति का निर्धारण शीर्ष के दलीय नेतृत्व द्वारा 
किया जाता है । ऐसा करते समय वह जिस परिकल्पना द्वारा कार्य॑ करता है 
वे हैं--बड़े उद्योगों का प्रसार, खपत पर प्रतिबन्ध, अधिक से श्रधिक धन 
लगाना तथा एक बड़ी सशस्त्र सेना का संगठन झ्रादि। उत्पादन को यथा- 
सम्मव ग्रधिक बढाने के लिए बड़ स्तर पर राष्ट्रीय नियोजन किया जाता है । 
नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी सम्मव साधनों को श्रपनाया 
जाता है। इन सभी नीतियों एवं तरीकों के सहारे साम्यवादी चीन ने 
सन्‌ १६५४० के दौरान पर्याप्त प्रगति की । 


बेज्ञानिक एवं तकनीकी श्रायोग द्वारा देश के वैज्ञानिक तथा तकनीकी 
विकास का प्रयास किया जाता है । अनुसंधान एवं विकास कार्यों द्वारा मौलिक 
अ्रनुसंधान कार्यों को प्रोत्ताहन दिया जाता है। चीन की यात्रा करने वाले 
ग्रनेक विदेशी वैज्ञानिकों का मत है कि विज्ञानों की अकादमी का नीति 
निर्धारण में पर्याप्त प्रमाव रहता है | चीन द्वारा सन्‌ १६६४ में जो श्ररुवम 
का परीक्षण किया गया वह इस वात का द्योतक है कि इस देश द्वारा वैशानिक 
प्रनुसंघान एवं विकास पर कितना कुछ खर्च किया जा रहा है। साम्यवादी 
चीन की सबसे बड़ी कठिनाई खाद्य समस्या को सुलमाना है | यहां जनरांस्या 
की समस्या और भी श्रधिक श्रालोचनात्मक है। इसके फलस्वरूप देश के 
साधनों को उत्पादन की श्रोर लगाना होता है । चीन द्वारा सोवियत झूस 
की भांति यह निर्णाय नहीं लिया जा सकता कि प्रारम्मिक वर्षो में वह श्रपना 
ध्यान केवल मारी कारखानों की स्थापना पर लगाये. णस्त्रों पर खर्च करे 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से श्रपना सम्मान बढ़ाये । 


साम्यवादी चीन में नीति निर्माण की प्रक्रिया श्रपने लक्ष्य एवं प्रक्ृति 
पी दृष्टि से पश्चिमी प्रजातंत्रों से भिन्न होती है । नीति रचना का कार्य या 
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तो मंत्रालयों में प्रार्म्म हो सकता है अथवा दलीय सचिवालय में | यदि यह 
मंत्रालय में प्रारम्म हुआ है तो राज्य परिषद के माध्यम से पालिट ब्यूरो को 
भेज दिया जायेगा | यदि यह दलीय सचिवालय में प्रारम्भ हुआ है तो इसे 
सीधा पॉलिट ब्यूरों को भेजा जा सकता है । पॉलिट ब्यूरो सम्बन्धित मंत्रालयों 
को उस विपय का अध्ययन करने का कार्य सौंपता है जो कि तत्पश्चात्‌ अपना 
दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं | पॉलिट ब्यूरो तथा प्रधान मंत्री द्वारा जब एक वार 
निर्णय ले लिया जाता है तो तत्सम्बन्धी निर्देशों को राज्य परिषद के माध्यम 
स् मंत्रालयों को भेजा जाता है । यदि शीर्ष का नेठ्ृत्व इस पर अधिकारी-मत 
प्राप्त करता श्रावश्यक समझे तो दल की केन्द्रीय समिति या सर्वोच्च राज्य 
सम्मेलन की बरठक बुलायी जा सकती हैं। असाधारण परिस्थितियों में नेताभों 
को सुनने के लिए तथा स्वीकृति के हेतु मतदान के लिए दलीय कांग्रेस भी 
बुलाथी जा सकतो है। इसके बाद जो निर्णय ले लिए जाते हैं उनको 
फ्रियान्वित करने का कार्य दल और सरकार को सौंप दिया जाता है। इस 
समस्त प्रक्रिया में निर्णयों का रूप संस्थाओं द्वारा नहीं वरन्‌ व्यक्तियों के द्वारा 
निश्चित किया जाता है। इन व्यक्तियों की प्रतिहवन्द्विता के लिए कोई समूह 
नहीं होता । 


साम्यवादी चीन में विदेश नीति से सम्बन्धित निर्णय लेने की प्रक्रिया 
को प्रजातस्परात्मक मापदण्डों फे श्राधार पर चाहे कित्तना ही बुरा-मला कहा 
जाये किन्तु इनकी एक मुख्य विशेषता है और वह यह है कि यहां के नेता 
प्रपने दृश्य की दृष्टि से जब॒भी कमी श्रावश्यक समभें तभी श्रपने तरीकों 
शधा नीतियों में तुरन्त परिवर्तत कर लेते हैं। समभौता वार्ताओं की स्थितियों 
का तुरन्त बदला जा सकता है। इसी प्रकार जब श्रर्घ-विकसित देशों द्वारा 
गहामता की मांग की जाती है तो उसे पूरा करने के लिए असाधारण गति से 
कार्य किया जाता है। नीति सम्बन्धी निर्णोयों एवं उनके क्रियान्वयन में इस 
प्रकार का परिवर्तन पश्चिमी प्रजातन्त्रों में सम्मव नहीं है । 


विदेश नीति का व्यावहारिक पक्ष 
[6 ए्लाल्श 906 ० एगंशा ?गांएए ] 


. _.. निपोलियन ने एक बार कहा था कि “चीन एक सोया हुश्ला श्रजगर 
५ उस मान दो; यदि वह जाग गया तो संसार को पछताना पड़ेगा ।” इस 
फघन की सत्यता वतमान विश्व में चीन द्वारा निर्मित भ्रशान्ति की अवस्था 
देखने पर स्पष्ट हो जाती है। चौन की जनसंख्या ७० करोड़ है जो वीस 
ताज गरतिवर्ष के हिसाव से बढ़ती जा रही है । चीन के इतिहास का प्रध्ययन 
प्नपर यहस्पप्ट हो जाता है कि प्रारम्म से ही यह विस्तारवादी एवं 
नाठज्यदादा नौतियां अपनाता रहा हे । साम्यवादी नवीन शासन की स्थापना 
२. है पीने को राष्ट्रीय महत्वाकांज्ापरों का प्रस्फुटन होने लगा जिसका 
पे तात पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। पिछले एक शताब्दी के विदेशी 
है व प्रपमान के कारण चीन को आ्रान्तरिक दशा में कुछ कमजोरी प्रा 
हे |ा इन्तु साम्यवाद के कठोर नियन्धरा, तानाशाही व्यवस्थापन एवं 


| 


[| 


प्‌ 


१६२ विदेश नीति 


नियन्त्रित आधिक विकास के कारण वह शीक्र ही सुदूरपूर्व में एक शक्तिशातो 
राष्ट्र वन गया ! 

विदेश नीति के प्राघारभूत तत्व 

[776 8950 छोशाशा ण॑ #0शंशा एगाल] 


साम्यवादी चौन की विदेश नीति अन्य देशों की भांति कुछ मराघारभूत 
सिद्धान्तों के आश्रय पर संचालित होती है तथा उसके ऊपर अनेक तत्वों 
का प्रमाव रहता है। इनमें से प्रमुख॒ का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा 


सकता है-- 
(१) साम्यवादी विचारधारा 


सोवियत रूस की मांति चोन की विदेश नीति पर भी मावर्स और 
लेनिन के सिद्धान्तों का पूरा प्रमाव है । चीनी साम्यवादी सरकार की स्थापना 
की दसवीं वर्ष गांठ के अवसर पर राज्य-्रध्यक्ष ल्यूशाप्रोची मे जो घोषणा 
की यी उससे चीन का साम्यवादी विचारघारा पर भारी जोर देना स्पष्ट हो 
जाता है । लाल चीन का यह विश्वास है कि उसने जिस तीब्र गति के साथ 
ग्रायिक प्रगति की है उसकी प्राचीनकाल में कल्पना भी नहीं की जा सकती 
थी । चीन में आधुनिक कृषि, उद्योग, विज्ञान एवं संस्कृति का विकास इसलिए 
सम्मव हो सका कि उसने क्रान्ति द्वारा साम्राज्यवाद, सामन्तवाद प्रौर 
नौकरणाही-पूझजीवाद एवं पूज्जीवादी व्यवस्था को उखाड़ फका है । साम्यवादी 
दल का वहां के जन-जीवन में मारी महत्व बढ़ गया है। जनता की समस्त 
सफलता प्रों को दल की विजय घोषित किय। जाता है | वहां सामाजिक क्रान्ति 
तथा निर्माण दल की सहायता से ही सम्मव हो सका है। ल्यूशाप्रोची के 
शब्दों म-/हमारी सारी सफलतायें, माक्संवाद-लेनिनवाद की नवीन पृषण्टियां 
एवं नवीन सफलतायें हैं ।” साम्यवाद के कारण ही चीन इतना समर्थ हुम्ना है 
कि उसने अतीत के श्रपने भ्रपमान को समाप्त कर दिया है तथा विश्व के 
प्रन्य राष्ट्रों की साम्यवादी क्रान्ति में सहायता करने में सक्षम है। साम्यवाद 
के मुख्य सिद्धान्त वर्ग-संधर्प, इतिहास.की भौतिक व्यास््या, पूड्जीवाद का 
साम्राज्यवादी रूप ग्रादि से चीन की विदेश नीति पर्याप्त मात्रा में प्रमावित 
हुई है । इम दृष्टि से एशिया तथा श्रफ्रीका में साम्यवाद के प्रसार को चीन 
ग्रपना उत्तरदायित्व मान कर चलता है । 


(२) राष्ट्रीय हित 


साम्यवादी जीन की विदेश नीति प्रपने राष्ट्रीय हित की साधना में 
विचारघारा को भी साधन बना लेती है । सोवियत रूस नि;णशस्त्रीकरण पर 
फोर दे रहा है तथा णान्तिपूर्ण सह-भ्रस्तित्व की नीति पर चल रहा हैं | किन्तु 
सीन द्वारा इन व्यवहारों की कट्ठु ग्रालोचना की जाती है क्योंकि बहाँ के 
ज्ैताओों की दृष्टि में ये नीतियां चीन के राष्ट्रीय द्वित को साधने में श्रममथ 
हैं। जहां तक चीन की विदेश नीति का प्रश्न है उसमें सिद्धान्त तथा राष्ट्रीय 
हिल दोनों ही साथ-साथ चलते हैं। “सिद्धान्त! राष्ट्रीय हित को प्रमावित 
करता है तथा “राष्ट्रीय हित! के प्रनुसार ही सिद्धान्त का भी रूप ढाल दिया 
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जाता है । सिद्धान्तों की व्याद्या करते समय उस देश के भूगोल, इतिहास, 
दाष्ट्रीय परम्परा, अतीत के अनुमव तथा देश की वर्तमान आवश्यकताशों को 
ध्यान में रखा जाता है। चीन के नेताओं के प्रत्येक कार्य का मूल लक्ष्य देश 
के धक्ति स्तर (?०फ़्ा 88005) को बढ़ाना होता है । वे चीन को सोवियत 
संघ, ब्रिटेन तथा श्रमरीका के समकक्ष बनाता चाहते हैं। उनका विचार है कि 
उनके देश के पास इतनी शक्ति श्रा जाय जो एक महान्‌ शक्ति (छावध्यां 
?००० ) के पास होती है । जो देश इसे महान्‌ शक्ति मानने से इन्कार करे 
उसे ऐस। मानने के लिए बाध्य किया जाना चाहिये अथवा कोई बड़ी शक्ति उसे 
झपने समान न माने तो उसको इसका पाठ पढ़ाया जाना चाहिये। शक्ति को 
पाने एवं बढ़ाने में चीनी नेता किसी भी बलिदान को बड़ा नहीं मानते । 
भारत शअ्रमण के समय चाऊ-एन-लाई ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से कहा था 
कि “बदि श्रापे विश्व को साम्यवादी बनाने के प्रयत्न में चीन की आधी 
जनसंख्या की वलि देनी पढ़ें, तो भी हमें कोई परवाह नहीं होगी |”! 


(३) पुल्जीवाद का विरोध 


साम्यवादी देश होने के नाते चीन की विदेश नीति पूछजीवादी देशों 
के साथ प्रतिहन्द्ितापूर्णो सम्बन्ध रखती है । इन सम्बन्धों के पीछे ग्रतीत के 
प्रनूमवों की कटुता काम करती है जब कि उसे साम्राज्यवादी शक्तियों के 
प्रत्याचार एवं शोपण का शिकार बनना पड़ा था | इस समय जहां भी कहीं 
उपनिवेशवादी भक्तियों का विरोध किया जाता है वहीं पर चीन का हस्तक्षेप 
प्रारम्म हो जाता है। ल्यपृशाश्रोची का कहना है कि सभी शोषित देशों में 
नीनी जनता भ्रपना प्रतिविम्व देखती है । यही कारण है कि एशिया, अफ्रीका 
तथा लेटिन अमरीका के देशों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता एवं प्रजातंत्र प्राप्त करने 
के लिए जो भी संघर्ण किया है, चीन की जनता ने उनको यथाशक्ति सहायता 
प्रदान की है। पिछड़ दंशों में राष्ट्रवादी तत्वों को उमाड़ कर वहां साम्यवादी 
प्रान्ति के उपयुक्त वातावरण बनाना चौन की विदेश नीति का मूल सिद्धान्त 
एव भ्राघारभूत तत्व रहा है. 


(४) राष्ट्रवादी चौन की समस्या 

साम्यवादी चीन के भ्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर में सबसे बड़ी वाघा राष्ट्रवादी 

चीन की फारमोसा में स्थित सरकार को माना जा सकता है। राष्ट्रवादी 
चीन के नेत। चांग काई शेक को ही विश्व के कई प्रमुख राष्ट्रों द्वारा चीन का 
उचित शासक माना जाता है। सुरक्षा परिषद्‌ में मी इसी चीन को स्थायी 
>द भाप्त हैं । फारमोसा चीन की भूमि से केवल सौ मील की दूरी पर स्थित 
है इस लेये यह साम्यवादी चीन की सुरक्षा के लिए एक बहुत वड़ा खतरा है । 
फारमोत्ता की रक्षा में श्रमरीका का सातवां वेड़ा तथा सम्मावित सशस्त्र सेना 
“7 हुं है। इस सब के कारण साम्यवादी चीन की विदेश नीति हर सम्भव 
पतन द्वारा प्रपनी सुरक्षा एवं एकीकररण कौ दिशा में प्रयास करती है । लाल 
चीन के नेता फारमोसा की समस्या पर अवौद्धिक घृणा एवं भ्रबौद्धिक व्यवहार 
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पर उत्तर आते हैं । वे किसी प्रकार का ऐसा समझौता नहीं करना चाहते 
जिसमें कि इस समस्या को अछूता ही छोड़ दिया गया हो । 


(५) विदेश नोति के जनक 'माप्रो' 


जिस प्रकार शान्तिप्रिय मारत की विदेश नीति के सृजनकर्त्ता स्वर्गीय 
जवाहरलाल नेहरू ये उसी प्रकार युद्धप्रिय, विस्तारवादी लाल चीन की विदेश 
मीति का निर्माण बहुत कुछ साम्यवादी नेता साउत्से तुग के मस्तिष्क द्वारा 
हुपा है । म'ग्रो एक साम्यवादी है तथा चीन के लोगों एवं वस्तुओं का उसका 
ज्ञान वहुत व्यापक है किन्तु पश्चिमी विचार एवं संस्कृति के बारे में वहु शुन्य 
प्रायः है । मायो ने एक बार लिखा था कि “पश्चिमी साम्राज्यवा दियो ने 
वियतनाम, वर्मा, कोरिया, नेपाल भौर भूटान को चीनी साम्राज्यवाद से भ्रलग 
कर दिया था, वैसे झराल में ये चीन के ही माग हैं ।” इसरो स्पष्ट होता है 
कि मायो चीती परम्पराग्ों में पूरी तरह रंगा हुआ है। वैसे गे माग कभी 
भी राजनैतिक दृष्टि गे चीनी सामाज्य का भाग न थे। ये संस्कृति एवं पम्पता 
की उन्नता के कारण चीन को ग्रवशा रवश कुछ भूगतान करते थे । वास्तविकता 
चार पुछ भी हो किस्तु मारो के विचारों से चीन की विदेश वीति के स्वकृप 
की एस कऋतऊ प्राप्स होती है । माग्मों को प्रपने देश के महान्‌ श्रतीत पर नाज 
है यथा उसे सह देगा कर भारी अमस्तोप होता है कि रुस एवं अमरीका द्वारा 
सीत वी समानता का रतर नहीं दिया जाता श्रौर महाव शक्तियों के साथ 
बैठार विश्य फी समस्याप्रों पर विचार करने से उसे रोका जाता है। यह 
प्रमगोग ही सीन के आफ्रमणकारी राष्ट्रवाद के विभिन्‍त कारणों में 
प्रधात है । 


माप्रो चीन में सबसे प्रमुख शक्तिणाली व्यक्ति है जिसने माय्सवाद एवं 
सेशितय दे की सीनियों के लिए व्याण्या की है, चीन के साहित्य एवं कला के 
प्रादर्ण एय रतर निर्मारित किये हैं, सभी राजनैतिक नीतियां एवं कार्यवाहियां 
उसे के नाम में प्रसिद्ध होगी हैं | सारा देश माग्रों की सीतियों एवं कार्यों का 
गुरगमल करता है । मानों के गेतृत्व में सीस द्वारा जो. तीतियां अप्यायी जा 
रही है थे जापद ही किसी अन्य नया के नेतृत्व में प्रपनासी जा गकागी थीं । 
डेसमे साईट नही कि सील द्वारए अपनी सीतियों में श्रपतासी गई मजबूती एवं 
दूटता में माय्रो का बहुत कुछ द्वाथ रहा है। यहाँ तक कि कई बार चीन फी 
विदेश वोधि ने अनेक जोरिम [[है0८) उठाने का भी साहग किया है। 
उद्ाटरग के लिए सोनिसत संब के साथ उसके मतमेंद को लिया जा सकता 
है । सामपबादी सोने ने एक सर्लत्र बड़ी जक्ति के हग में व्यवहार करना 
प्रारम्भ कर दिया है । मठाबू शक्ति की समस्त थ्रावश्यकलाम्रों की बढ़ प्राप्त 
बरस में प्रस्न्शीत दे जग सीमाग्रों पर सुरक्षा, पट़ीगी देगों में मनपसर्द 
डागत, 27 रखये के प्रमाव सत्र, प्रमावशाली सन्िज्यवस्था, श्री नीति को 
हिप रियल करते थी लिए सत्र प्रकार के साथन अपनाना झ्रा्दिव्थादि । 


विदेश नोति के लक्ष्य 
गाम्यवादी सरकार ने देश का शासन श्रवने हाथ में लेंगे ही जिस 
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विदेश नीति की घोषणा की थों उसके प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित बताये 
गये -- 


(१) देश की स्वतन्त्रता एवं प्रसण्डता की रक्षा 


यह कहा गया कि साम्यवादी चीन आअ्रपनी अ्रखण्डता एवं स्वतन्त्रता 
की रक्षा के लिए पूरी शक्ति के साथ प्रयास करेगा | यह शासन की सीमा को 
वहां तक विस्तृत कर देगा जहां तक कि कभी राष्ट्रीय सरकार शासन करती 
घी। चीन के कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जिन्हें साम्राज्यवादी शक्तियों ने उससे 
छीन लिया घा तथा जिन्हें राष्ट्रीय सरकार मी वापस नहीं लोटा सकी थी। 
इस प्रकार के प्रदेश मुख्यतः तिव्वत, मारत एवं बर्मा द्वारा नियन्त्रित कुछ 
मीमावर्ती प्रदेश, मंगोलिया एवं कोरिया थे जिन्हें साम्यवादी सरकार श्रपने 
प्रधिकार में लेने का प्रयास करेगी । दक्षिण-पूवे एशिया में साम्यवादी 
प्रानदोलनों को प्रोत्साहन दे कर इस ज्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का लक्ष्य 
चनाया गया | 


(२) प्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं मैत्नीपूर्ण सहयोग 
यह कहा गया कि चीन स्थायी रूप से अन्तर्राष्ट्रीय शांति को प्राप्त 
करने का प्रयास करेगा और विश्व के सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्णा सम्बन्ध 
स्पेगा । बहुत से विद्वानों का विचार है कि स्थायी श्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति का 
चीनी शासकों के लिए एक विशेष अर्थ है। उनका मत है कि यह तभी प्राप्त 
की जा सकती है जबकि संसार से 'साम्राज्यवाद” पूरी तरह समाप्त हो 
जायेगा श्रौर सारे विश्व में साप्यवाद की स्थापना हो जायेगी । चीन का यह 
गन है कि स्थायी शान्ति की स्थापना केवल तभी की जा सकती है जबकि 
साम्राज्यवादियों को युद्ध एवं हिसात्मक साधवों द्वारा मिटा दिया जाय । 
माओ ने उपने भाषणों एवं पुस्तकों में इस विचार का स्पष्ट रूप से उल्लेख 
किया है। 


(३) मित्रों के साथ मित्रता 


साम्यवादी चीन यह प्रयास करेगा कि जिन देशों फा भाव मंत्रीपूर्ण है 
उनके साध मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाये जायें। श्रसाम्नाज्यवादी देशों के साथ 
मित्नतापूर्ण सम्बन्धों की स्थापना करने का उद्देश्य यह था कि श्रसाम्यवादी 
देशों को भी कुछ समय तक मित्रता के बन्धन में बांध कर साम्राज्यवादियों 
से प्रलय कर दिया जाय तथा अपने प्रधान शत्रु की शक्ति को कमजोर कर 
दिया जाय । इस दृष्टि से चीन ने प्रनेक देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बढ़ाने 
में पहल की किन्तु साम्राज्यवादियों में से कुछ देशों की पहल होने पर भी उसने 
मित्रता स्थापित करने में उदासीनता दिखाई । उसकी मुख्य हद तितो 
उन विभिस्त साम्पवादी श्ारदोगयों के साथ रही जो या तो आरम्भ हो चुके 
पे अथवा सजस्त्र विद्रोह की तैयारी में लगे हुए थे | एशिया तथा श्रफीका के 
देशों को साम्यवाद की स्थापना के लिए चीन के दिखाये मार्ग को श्रनुसरण 
करने को कहा गया जिसमें साम्यवादी नेतृत्व में 'मुक्ति सेनाओं तथा 'सशस्त्र 
संघर्द' का महत्वपूर्ण स्थान है । 


कि 
2? 
बी 


विदेय नीति 


(४) शत्रु के विरुद्ध मित्रों को सहायता 


संयुक्त राज्य अ्मरी , साम्राज्यवादी देशों का अगुझ है। सोवियत 
संघ एवं अन्य समाजवादी ८.४ ने इसके विरुद्ध संघ छेड़ रखा है | साम्यवादी 
चीन अपनी पूरी शक्ति के साथ श्रपने माइयों की सहायता करेगा । चीन का 
यह विश्वास था कि पञ्जीवाद का विरोध करने के लिए झनेक देशों में जो 
साम्पयवादी ग्रान्दोलन चल रहे हैं उनकी सफलता के लिए भ्रन्य साम्यवादी 
देशों के सहयोग की आ्रावश्यकता है। माझो ने प्रपनी प्रारम्मिक रचनाओं में 
सोवियत मित्रता पर बहुत जोर दिया तथा साम्राज्यवादी संघषं में रूस का 
साथ देने का पूरा प्राश्वासन दिया । उसका विघार था कि सभी समाजवादी 
देशों ग्रोर प्रान्दोलनों का सोवियत संघ के नेतृत्व में एकोकरण होना चाहिये । 


१४ फरवरी, १६५४० को सोवियत संघ तथा चीन के बीच एक संधि 
हुई जिसके अनुसार रूस ने चीन को झाथिक तथा सैनिक सहायता देने का 
वन दिया । यह स्वीकार किया गया कि विदेशी मामलों में दोनों देश एक 
दूमरे का सहयोग करेंगे श्रीर जापान तथा जापान के समर्थक किसी भी देश 
द्वारा प्राक्मण किये जाने पर मिल कर सहयोग करेंगे । यह भी कहा गया कि 
पाच वर्ष के समय में रूस तीस करोड़ डालर की झ्राथिक सहायता चीन को 
दे दे । इस संधि के बाद दोनों देशों के श्रापसी सम्बन्ध बड़े मैत्रीपूर्ण रहे । 
घीन में स्टालिन को महान नेता माना गया तथा रूस ने गेर-साम्यवादी देशों 
में सीन के दृष्टिकोण का समर्थन किया। ८ जनवरी, १६५० को जब 
घीन ने मंगुक्त राष्ट्र संघ में राष्ट्रीय चीन की जगह अपने प्रतिनिधित्व 
का दावा किया तो रूस ने उसका राम्थन किया । इस दावे को अस्थीकार 
कर देने के कारण सोवियत रुस ने बहुत समय तक सुरक्षा परिषद का 
बहिकार कर दिया । 

(५) प्रवासियों के हितों की रक्षा 
साम्यवादी चीन की सरकार इस बात का पूरा ध्यान रसेगी कि 
विदेशों में रहने वाले चीनियों के श्रधिकारों की रक्षा की जाय । वुछ विनारकों 
का वटना है कि चीनी प्रबासियों के बारे में साम्यवादी रारकार को भारी 
विस्ता थी ।इम बात से यह प्रकट हो जाता है कि दद्षिण-पूर्वी एशिया में 
बसे भीनी ग्रत्पमंस्यकों पर राजनैतिक नियन्त्रण की स्थापना करना चाहता 
या । तम्बो टिया, इन्‍्डोनेशिया तथा वर्मा का ले चीन के प्रति नरम था 
हिल साइलैंड तथा बर्मा में चीन की चालें न चल पायीं | चीन की विदेश 
नीति पर म्ाम्यवाद की विचारबारा एवं यहां के राष्ट्रीय हिंत के 
बीच पर्याप्त भेद है। एक झोर तो साम्यवाद को संसार में फीलाने के 
जिये यट़ सोवियत संघ के साथ बंचा हुमा है तथा दूगरीझोर देंगे 
राष्ट्रीय दित यट्र मांगे करते हैं कि एक महान णक्ति बनने के लिए इसे झूग 
हं।थ विछ्ागग्यू नदी बनना चाहिये वरस्‌ श्रयना एक प्रथक ही मार्ग बनाना 
चाटडिय | 


दस प्रह्यर साम्यवादों सीन ने अपने विदेश नीति के लदयों को सथ- 


साम्यवादी चीन की विदेश नोति १६७ 


हइेखा शासन के प्रारम्न में ही वना ली थी। प्रन्तर्राप्ट्रीयता के समर्धन एवं 
मंद्धान्तिक प्रमाव के कारण सोवियत चीन का राष्ट्रीय हित इस बात में निहित 
ही जाता है कि वह ग्रपनी सीमाओं की रक्षा करे, एक शक्तिशाली आधुनिक 
राज्य के रूप में विकसित होने के लिए विदेशी साधनों का उपयोग करे, भपने 
प्रभाव एवं शक्ति का अपने निकट्वर्ती प्रदेशों में इस प्रकार विस्तार करे ताकि 
उमकी युरक्षा भी बनी रहे । 


विदेश नीति के साधन 
(वाल शिध्या5. ए एणल॑ंद्ञा ए7णॉं0०) 


चीन घीरे-घीरे अपने ब्रापको साम्यवादी बनाता जा रहा है| यहां 
जीवन की प्राचीन परम्परा, धर्म एव जीवन पद्धति को बुजु ग्रा कह कर बदला 
जा रहा है | साम्यवादी चीन ने अपनी जिस एकमात्र परम्परा को नहीं 
बदला है वह है विस्तारवाद एवं साम्राज्यगाद की भूख | जिस किसी भी 
देश पर चीनी राजा ने अस्थायी या नाममात्र को भी ग्रधिकार किया था 
उसमे चीन की वर्तमान सरकार खोया हुआ भाग” कह कर पुकारती है । 
प्रपनि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चीन को विदेश नीति जिन साधनों का 
प्रयोग करती है वे मुग्यतः निम्न प्रकार हैं-- 


(१) युझ एवं हिंसा 


चीन को युद्धप्रिय एवं विए्व-शान्ति का दुश्मन बनाने वाले ग्रनेक 
तत्व हैं उदाहरण के लिए नेताबों की महत्वाकांक्षा, साम्यवादी क्रान्ति का 
समर्पन, भूतकाल में पस्जीपतियों के शोपण का बद् प्रनुमव श्रादि। 
सन्‌ १६३९ में मातो ने लिखा था कि साम्राज्यवादियों ने चीन के बहुत से 
भाग उससे ले लिए हैं। जापान ने कोरिया, टययूगयू द्वीप, परेकेट्रोरज भर 
पोर्ट प्रा्घर; घद्जलेण्ड ने वर्मा, भूटान, नेपाल तथा हांग-कांग, फ्रांस ने एन्नम 
भौर पुर्तंगात जैसे मामली देश ने मेकाप्ो का क्षेत्र चीन से छीन लिया ।7 इस 
प्रवार की भावना व्यक्त करने वाला व्यक्ति जब पूरी शक्ति अश्रपने हाथ में ले 
ले नो यह कल्पना की जा सकती है कि बह फ्या करेंगा | माओ तथा चीन के 
प्रग्य नेता युद्ध को झनिवाये तथा उचित मानते हैं; उनका विचार है कि 
प्पने तथ्यों को पूरा करने बेः लिए उनके पास एकमात्र मार्ग युद्ध ही है । 
माधों ते लिखा है वि--'हम साम्यवादी युद्ध को सर्वेड्यापदः मानते हैं । यह 
युद्ध पनुचित न हो कर उचित एवं माबमंवादी होता है रूस ने बद्धूक के 
जोर से समाजवाद स्पापित किया है। सारा संसार कैवल बच्दृक की सहायता 
से हो ददला जा मकता है। युद्ध को केवल युद्ध से ही समाप्त किया 
जा सदता है। बन्दूक से छुटकारा पाने के लिए वन्दूक ढाथ में लेनी 
होगी ।”? चीन दृद्ध को स्ाम्यवाद के प्रसार के लिए प्रावश्यक मानता 





4, २3०0-56-05९2, एशञं065६ 76४0]ए७०४ 2580 एर६ ए४9865६ 00ायए- 
585 937१५ 
2. इलुत्यव्त छऋएती5 6 %20-5३-052, ०, ॥, 89293ए ? 7. 272-3 


श्ह्द विदेश नीति 
है । उसका मत है कि शांतिपूर्ण सहमग्नस्तित्व की नीति जिसका सोवियत 
संघ पालन कर रहा है वह साम्यवाद के विरुद्ध है तथा संशोधनवाद की 
प्रतीक है । 


(२) लम्बे संघर्ष की योजना 


चीन के साम्यवादी अ्रधिकारियों का विश्वास है कि एशिया में 
साम्यवाद के प्रसार के लिए लम्बे संघर्ष की योजना का उपयोग करना 
पड़ेगा । यह योजना साम्यवा" सिद्धान्तों से ही ली गई है किन्तु इसकी 
व्याख्या माओ ने की है। माझ्नो का विचार है कि पृजञ्जीवादी देशों में दृढ़ 
निश्चय तथा साहस नहीं होता इसलिए जब उनके विरुद्ध सावधानी के साथ 
अवसर देख कर लम्बा संघर्ष छेड़ा जायगा तो वे टिक नहीं सकेंगे । साम्यवादी 
देशों के पीछे सिद्धान्त का बल होता है तथा राजनीति का सहारा और इसी 
कारण वे पू०जीव।दी देशों में तोड़-फोड़ कर सकते हैं । लम्बे संघर्ष की योजना 
के अधीन पश्चिमी देशों का तीन्न विरोध किया जाता है और अभ्रन्य देशों में 
साम्यवादी दलों की सहायता की जाती है। चीन द्वारा पश्चिमी शक्तियों के 
विरुद्ध आक्रमण की धमकी देने की नीति अ्रपनाई जाती है । इस घमकी का 
लक्ष्य पहले तेवान को लेना, वहां स्थिति श्रमरीकी शक्ति को उकसाना, तथा 
एशिया देशों में जहां साम्यवादी आन्दोलन हो रहे हों वहां पश्चिम के हस्तक्षेप 
को रोकना था। कोरिया, वियतनाम ग्रादि स्थानों पर इस धमकी ने 
वास्तविकता भी ग्रहण कर ली है । 


(३) साम्यवादी प्रचार 


एशिया तथा श्रफ्रीका महाद्वीप में कहीं-कहीं साम्यवादी आन्दोलन हो 
रहे हैं । चीन द्वारा इनको सहयोग एवं मार्ग-दर्शन दिया जाता है। उसका 
यह प्रयास रहता है कि ये आन्दोलन चीन को श्रादर्श माव कर सशस्त्र रूप 
घारण कर लें। ऐसा करने के लिए चीन द्वारा केवल शब्दों का समर्थन ही 
प्रदान किया जाता है न कि शत्त्रास्त्रों की सहायता। चीन का विश्वास है 
कि इस प्रकार के हिसात्मक श्रान्दोलनों द्वारा साम्यवाद का पक्ष मजबूत होता 
है, पूल्‍जीवाद की जड़ें ढीली पड़ती हैं तथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 
चीन को लोकप्रियता प्राप्त होती है । 


(४) संनिक सहायता कार्यक्रम 


साम्यवाद की स्थापना एवं अ्रपने प्रभाव का रंग जमाने के लिए चीन 
द्वारा एक देश को सैनिक सहायता दी जा सकती है श्रथवा देने की धमकी दी 
जाती है । जिस देश को इस प्रकार की सहायता दी जा रही है उसमें कुछ 
बातों का होना जरूरी है जैसे--उस देश के लक्ष्य प्रायः वही हों जो स्वयं 
चीन के हैं. इस सहायता से चीन की सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा पैदा 
न हो, इस सहायता की प्रतिक्रिया-स्वरूप किसी बड़े देश का मुकाबला न 
करना पड़े, पश्चिम द्वारा उस देश में हस्तक्तेप की सम्मावना न हो आदि । 
साम्यवाद की स्थापना के लिए किसी भी देश को सैनिक सहायता प्रदान करते 
समय चीन सर्देव इस वात का ध्यान रखता है कि वह किसी बड़ युद्ध में न 
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पद जाय । यह सहायता गैर-प्तरारी एवं लचीली होती है तथा 
खतन्‍नाक मुकाबला होने की अवस्था में इसे कमी भी बन्द किया जा 
सकता है । 
(५) शान्तिपूर्ण सह-प्रस्तित्व 
इस साधन का उपयोग प्राय: लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए किया 
जाता है । चीनी नेताओं ने शान्तिपूर्ण सहग्रस्तित्व की नीति की व्याख्या 
इस प्रकार से को है कि वे श्रवसर के अनुसार युद्ध एवं शान्ति दोनों ही रास्तों 
को प्रपनाने के लिए स्वतन्त्र हो जाते हैं और उनकी प्रतिष्ठा को किसी प्रकष्र 
की ध्रांच नहीं ग्राती । चीन यह कहता है कि पश्चिमी देश झाक्रमणकारी हैं । 
यदि वह सैनिक कार्यवाही करता है तो इसका लक्ष्य वह शभात्मरक्षा बताता 
हैं; इसो प्रकार जब उसे लगता हैं कि विपक्षी का पलड़ा भारी है तो सेना 
की श्रोर पश्रांख भी नहीं उठाता तथा सैनिक साधन न अपनाने पर शान्तिप्रिय 
होने का मुफ्त का गौरव लूट लेता है। अ्रपनी इस नीति के अघीन चीन 
एशिया वे देशों से यह मांग करता है कि वे तटस्थ बने रहें तथा श्रपन। रुख 
पश्चिम को शोर भुका हुआ न रखें वरव्‌ इस प्रकार की नीति अपनायें जो 
चीन या नीति के श्रनुकूल हो । यदि कोई देश जो शान्तिपूर्णा सह-अरस्तित्व में 
विश्वास करता है. पश्चिम के साथ सहयोग करने लगे तो यह श्रावश्यक नहीं 
रहना कि चीन उसकी स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्ण सहमग्रस्तित्व में वशित अन्य 
भिद्दान्तों के प्रति सम्मान दिखायेगा। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है 
कि थो देश चीन की लोकप्रिय राजनयिकता का स्वागत नहीं करता, 
रघानीय साम्यवादी दल द्वारा किये गये चीनी प्रचार का दमन करता है; 
स्मानीय साम्यवादी श्रान्दोलन के विरुद्ध सक्रिय कदम उठाता है तथा पश्चिम 
के साध उदार रुख अपनाता है वह चीन का मित्र नहीं रह सकता, शत्रु 
वन जायेगा तथा उसके साथ चीन शाल्तिपूर्णं सहभस्तित्व जैसे किसी 
सिद्धान्त का पालन नहीं करेगा । 


(६) दोहरी नीति 


चीन की विदेश नीति पर विचारघारा एवं राष्ट्रीय हित इन दो तत्वों 
पा मुस्य रुप से प्रभाव हैं । इन दोनों के वीच प्रसंतुलन पैदा हो जाने या 
पामजजस्यथ ने रहने पर जो नीति बन जाती है उसका अनुमान चीन श्रौर रूस 
$ राम्बन्धा को देख कर लगाया जा सकता है। इन दोनों देशों की नीति एक 
हा साथ सहयाग एवं प्रतिस्पर्धा की है। दोनों देशों के बीच सहयोग का 
भाधार एक सी विचारधारा है। दोनों ही विश्व में साम्यवाद का प्रसार 
दा कर हैं, दोनों ही पूज्जीवाद के शत्रु हैं। इन कारणों से दोनों 
के दोीच परस्पर मैँत्री एवं सहयोगपर्ण सम्बन्धों 
ता 
कम मय कक पात्त यह स्पष्ट होने लग कि चीन के हित सोवियत 
मे हितों से मन्नत हो नहीं वरत्‌ विरोधी भी हैं। चीन यह प्रयत्न करता 
९ साम्पदाद के प्रसार का कार्य वह सोवियत संघ के श्रनुचर के रूप 
मे नहा वरर्‌ साथी के रूप में करे तथा गर-साम्यवादी देशों में उसे एक बड़ी 
घक्ति माना जाय। इस प्रकार सोवियत संघ के साथ चीन के सम्बन्ध 
प्रतिस्पर्धायूर्ण हो गये । 


२७० विदेश नींति 


जब इन दो साम्यवादी देशों के श्रापसी सम्बन्धों का यह रुख हो गया 
तो सोवियत संघ द्वारा चीन को दी जाने वाली सहायता में भी सावधानी तथा 
सौदेवादी श्रा गई | चीन को रूस से आाथिक सहायता चाहिये और विध्वंसक 
कार्यवाहियों एवं अप्रत्यक्ष आक्रमणों द्वारा एशिया में साम्यवाद के प्रसार के 
लिए सहयोग चाहिए | यहं उसे तमी प्राप्त हो सकेगा जबकि वह रूस के हितों 
की साधना में सहयोग दे । रूस का सबसे बड़ा हित श्रन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी 
तन्त्र को अपने हाथों में रखना है। इसके लिए उसे चीन पर काफी प्रमाव 
डालना होगा गौर उसके विस्तार पर भी नियन्त्रण रखना होगा । इस प्रकार 
दोनों देशों के हितों के बीच विरोध पैदा हो जाता है। इस उलभन में से निकलने 
के लिए चीन आथिक दृष्टि से प्लात्म-निर्भर होने का शभ्रथक प्रयास कर रहा 
है; वहां सभी प्रकार के श्रमानवीय साधनों का प्रयोग कर मानव शक्ति के 
सहारे देश का श्रौद्योगिक विकास किया जा रहा है । दोनों देशों के बीच की 
प्रतिस्पर्धा श्रव इतनी बढ़ चुकी है कि यह किसी के भ्रनुमान का विषय न रह 
कर एक स्पष्ट तथ्य बन गई है । माओ ने अ्रपने भाषणों में रूस की वर्तमान 
नीतियों को संशोधनवादी, बुजुभ्रावादी तथा प्रतिक्रियावादी कह कर कु 
ग्रालोचना की है तथा यह बताया है कि चीन द्वारा साम्यवाद की स्थापना के 
लिए जो कम्यून प्रणाली अपनायी जा रही है वही एशिप्रा भौर श्रफ्रीका के 
देशों में साम्यवाद लाने के लिए उपयुक्त रहेगी। चीनी नेताग्रों का यह दावा 
है कि वे जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह अपेक्षाकृत श्रधिक प्क्रिय तथा 
माक्संवाद श्रौर लेनिनवाद के अधिक नजदीक है । दोनों देशों के मतभेद इतने 
बढ़ चुके हैं कि इनमें समभोता होने की निकट भविष्य में कोई सम्मावना 
नजर नहीं भाती । 


चीन श्रोर संयुक्त राज्य स्‍्रमरीका 
[0आंए॥ ॥0 0.5.4. | 


सुदूर पूर्व में संघ का कारण बहुत कुछ च्रीन एवं संयुक्त राज्य 
झमरीका के भ्रापसी सम्बन्ध हैं। प्रारम्म में ये सम्बन्ध बड़े ही घनिष्ट थे । 
श्रमरीका चाहता था कि चीन का विकास हो क्‍योंकि उसकी नीति का श्राधार 
यह था कि एशिया में सुरक्षा एवं स्थायित्व तभी रह सकता है जबकि एक 
मजबूत, स्थायी तथा मित्र चीन का उदय हो। इसी कारण उसने चीन को 
पांच बड़ी शक्तियों में समाहित करने का समर्थन किया । साम्यवादी एवं 
राष्ट्रवादी तत्वों के बीच ग्रहयुद्ध छिड़ जाने पर अमरीका ने दोनों पक्षों को 
बातचीत के लिए तैयार किया । राज्य सचिव जा माशल चीन श्राये तथा 
बोच-बचाव करके मिली-जुली सरकार बनाई । किन्तु मार्शल के प्रयासों को 
प्रतिवादी (क्रपथारंत॥) बता कर दोनों पक्षों ने श्रालोचना की । आ्राखिर 
बृहयुद्ध वढ़ गया । मि० चाज्भू काईशेक ने समय की मांग के श्रनुसतार किसी 
प्रकार के राजनतिक एवं श्राथिक सुधार नहीं किये, प्रत: १६४६ के मध्य 
में साम्यवादी शक्तियों द्वारा उसे मुख्य भूमि से फारमोसा की श्रोर खदेड़ 
दिया गया । इस संघर्ष के दौरान तथा बाद में साम्यवादी चीन एवं सयुक्त 


साम्यवादी चीन की विदेव नीति २०१ 


राज्य प्रमरीका के सम्बन्ध बहुत कद्ु हो गये ! इस क॒द्गुता के मुख्य कारण 
निम्न प्रकार थे-- 

(१) गृहबूद्ध के समय अमरीका द्वारा राष्ट्रवादियों को सैनिक 
सहायता दी गई थी इसके कारगर उसके प्रति ताम्बवादियों के मन में 
प्रविश्वास, मन्देह एवं धरृणा के भावों का बीजारोपण हो चुका था। श्रतः 
शक्ति पाते ही उन्होंने इसकी प्रतिक्रिया-स्वहप अमरीका का विरोध 
करना प्रमनी विदेश नीति का लक्ष्य बता लिया । 


(२) प्रमरीका ने सब १६४६ में चीनी साम्यवादी सरकार को 
मास्यता नहीं दी ग्रत: चीन ने भी अमरीकी कूटनीतिज्नों को देश से बाहर 
निकाल क्रिया । सन्‌ १६५० में जब कोरिया का युद्ध छिड़ा तो प्रमरीका ने 
प्रपना निश्चय बताया कि बह तेवान की रक्षा करेगा फिर भी राष्ट्रवादियों को 
तीन ही मुख्य भूमि पर हमला करने से रोकेगा। चीन ने यह घोषणा कर 
दी धी कि वह केवल उन देशों के साथ ही सरकारी सम्बन्ध रखेगा जो चीनी 
राष्ट्रवादियों से ग्रपना सम्बन्ध तोड़ लेंगे तथा तेवान के ऊपर साम्यवादी सत्ता 
को स्वीकार कर लेंगे । इस शर्त के साथ अ्रमरीका से सम्बन्ध होने का तो 
प्रभ्न ही नहों उठता था । 


(३) सन्‌ १६५६ में चीन ने अमरीका की कट्ठ आलोचना की क्योंकि 
बह जैनेवा समझौते के प्रनुसार वियतनाम में देश के एकीकरण के लिए 
घुनाथ ने करने के दक्षिणी वियतनाम के मत का समयन कर रहा था। 
एक्िसी वियतनाम की सरकार का मत था कि उसने जेनेवा समभौते पर 
हरमाप्तर नही किये है प्रत: वह वह उसे मानने को वाध्य नहीं है। अमरीका 
में दक्षिणी वियतनाम को भारी मात्रा में सैनिक सद्दायता दी है श्रौर इस 
समय वियतनाम का युद्ध, जो विश्व शान्ति की प्रधात समस्या बना हुआ है, 
के मूल में बम रका के रख को ही उत्तरदायी माना जाता है । 


(४) सन्‌ १६५८ तक “चोन' श्रमरीका द्वारा स्थापित पेरेवन्दी को 
तोट एप पा प्लोर उत्तरी कोरिया, उत्तरी वियतनाम, लाझोस, कम्बोड़िया 
सेपाण सथा वर्मा प्रादि पर उसका प्रभाव बढ़ने लगा। चीन चाहता है कि 
पमरीका एवथिया से अपना हाथ खींच ले ओर घीन को श्रपने समान महा 
शक्ति मान कर व्यवहार करें। चीन का दृष्टिकोण यह था कि भ्रमरीका के 


साथ पभ्रधिक मे प्रत्निक संघर्ष बढ़ाया जाये श्रौर उसे कुछ छूट देने के लिए 
दाष्य किया जाय । 


(४) जैद्धान्तिक दृष्टि से पीकिज्ठ ने यह मान कर व्यवहार किया 
कि यह जांति का दुग है तथा श्रव न केवल साम्राज्यवादी व्यवस्था वरन स्वयं 
एथ्डीवाद ही प्रसमठित हो जायगा। श्रफ्रोका तथा एशिया के देशों में 
साझाज्यदादी शक्तियों के साथ जो संघर्ष छिड्ा हुआ था चीन वहां समाजवादी 
पक्त रजत होने की प्राणा कर रहा था। चारों ओर से समस्याश्रों से घिरे 
हए प्मराका को फरमोमा की समस्या सुलकाने के लिए तैयार किया जा 


च्ज्कः द्दा जतर 


मद ता था। चीन का विष्यात्त है कि इतिहास से हमको यह शिक्षा मिलती है 


कि प्राशमंणकारी का सामना झहदूती के साथ किया जाय श्रौर शांति एवं 


२०२ विदेश नीति 


राष्ट्रीय स्वतन्त्रता केवल तभी प्राप्त हो रूकती है जबकि साम्राज्यवादी 
श्राक्रमण॒कारी का दृढ़ता से मुकाबला किया जाय । 


(६) चीनी साम्यवादी अश्रमरीका से इसेलिए भी ऋद्ध हैं कि वह 
दो चीन के सिद्धान्त का समर्थन करता है तथा उसे बढ़ावा देता है। इसके 
श्रतिरिक्त चीन को भ्रपनी महत्वाकांक्षायें पुरी करने के लिए तीन्र गति से प्राथिक 
विकास करने की आ्रावश्यकता है अ्रतः लोगों में उत्साह, प्रेरणा एवं प्रयास के 
विकास के लिए किसी बड़े देश की शत्रुता बहुत महत्वपूर्णा होती है। उससे 
देश में उत्त जना पैदा होती है। 'चीन' सोवियत रूस से श्रधिकाधिक सैनिक 
सहायता प्राप्त करना चाहता है इसलिए भी वह अभ्रमेरिका के साथ संघर्ष बनाये 
रखने में रुचि लेता है । 


उक्त सभी कारणों से प्रमावित होकर साम्यवादी चीन का भ्रमरीका 
के साथ तीज संघ है। दोनों देशों के राष्ट्रीय हित परस्पर इतने भिन्न तथा 
विराधी हैं कि उनके बीच समायोजन की सम्मावना निकट भविष्य में दिखाई 
नहीं देती | माझ्नो का कहना है कि सभी साम्राज्यवादी तथा प्रतिक्रियावादी 
लोग कागज के शेर (?थ्एश 77०) हैं। वर्तमान युग में क्रान्ति की 
शक्तियां प्रतिक्रियावादी शक्तियों से भ्रधिक उत्कृष्ट हो च्रुकी हैं। चीन का मत 
है कि सभी मित्रों एवं सहयोगियों को श्रमरीका का मित्र बनने से रोकना 
चाहिए पभ्रौर यदि कोई बन भी जाता है तो वह सम्मावित शत्रु (?0था।ंथे 
87०॥9) है | इस मत के कारण चीन ने मार्शल टीटो, जवाहरलाल नेहरू 
ग्रौर निकिता ख्रएचेव की आलोचना की थी । अक्टूबर श्रौर नवम्बर, १९५७ 
में सोवियत संघ ने जब प्रथम बार उपग्रहों को छोड़ा वो चीनियों ने समभा 
कि शक्ति का पलड़ा निश्चित रूप से साग्यवादी देशों के पक्ष में हो गया है 
अतः: पश्चिम के प्रति उसका रुख श्रौर भी भ्रधिक श्राक्रमणात्मक हो गया । 
सन्‌ १६५४८ में चाऊ-एन-लाई ने यह दावा किया कि राकेट विज्ञान में सोवियत 
प्रगति के फलस्वरूप श्रन्तर्राप्ट्रीय परिस्थिति निश्चित रूप से साम्यवादी देशों 
के प्रनुकूल हो गई है श्नौर इस प्रकार वह निश्चय ही पूजीवादियों के विमद्ध 
संघर्ष में सफल हो जायगा ! श्राज पू जीवादी देशों क्रे लिए यह ब्रावश्यक हो 
गया है कि वे साम्यवादी देशों के साथ शाश्तिपूर्ण सह-अश्रस्तित्व का सम्बन्ध 
कायम करें | इसी वर्ष के श्रगस्त में चीनियों ने इस बात पर जोर दिया कि 
माम्यवादी देण पश्चिम के विरुद्ध श्रपने प्रमाव को जारी रखें ताकि पश्विम की 
स्थिति को कमजोर बनाया जा सके | माओं का कहना है कि प्राघुनिक 
परिणोधनवादी साम्राज्यवादियों की न्यूक्लियर युद्ध की बन्दर-घुड़की वाली 
नीतियों से घबराये हुए हैं । युद्ध का मय उनमें क्रान्ति का भय उत्पन्न करता 
है और वे स्वयं क्रान्ति न चाहने के कारण दूसरों द्वारा की जाने वाली क्रान्ति 
का भी विरोध करते हैं । इस प्रकार के सैनिक सिद्धान्त द्वारा इस बात पर 
प्रमाव डाला गया कि साम्राज्यवादियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ना श्रावश्यक तथा 
उचित है । स्थायी णान्ति की स्थापना के लिए साम्राज्यवादियों के विग्द्ध युद्ध 
छेड़ना आवश्यक है ! 


सन्‌ १६५४६ में चीन तथा श्रमरीका के बीच संघर्ष के श्रीर भी कई 
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कारण उपस्वित हो गये । लाओस में संघर्ष के लिए चीन ने श्रमरीका को 
उत्तरदायी व्हराया प्लौर कहा कि वह वियतनाम के प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य 
एवं चीन की युरक्षा को सीवी चुनौती देने के लिए ही सुदूर पूर्व में संघर्ष 
चाहता है | तिव्वत की क्रान्ति के बारे में संयुक्त राज्य श्रमरीका का रुख देख 
कर भी चीन को मारी प्रसंतोष हुआ । इसके अतिरिक्त जनवरी, १६६० में 
जापान तथा प्रमरीका के वीच पारस्परिक सहयोग एवं सुरक्षा की सन्धि हुई । 
इससे मी चीन के सम्बन्ध कट्ठु बने । चीन ने हर सम्मव प्रयत्न द्वारा जापान 
व श्रमरीका के गठवन्धन को तोड़ने का प्रयास छिया । सोवियत रूस के 
प्रमरीका के प्रति बदलते हुए उदार दृष्टिकोण का थी साम्यवादी चीन बहुत 
तीच्र विरोध करत्ता है। टसका मत है कि भ्रमरी का की वर्तमान नीतियां 
उसको भ्रतीत की नीतियों से मी श्रधिक खतरनाक हैं । 


चीत तथा साम्यवादी रूस 
((क॥रंप9 शात (0गधययाई रिपर्घांव ) 


सोवियत संघ के साथ मंत्री चीन की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता 
रही हैं । इसके कारण उसे सुरक्षा, आ्थिक एवं सैनिक सहायता तथा श्रपनी 
ध्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को सुधारने का प्रवसर प्राप्त हुआ है । दोनों देशों के बीच 
संद्ान्तिदः समानता होने के कारण प्रारम्म में सम्बन्ध बड़े घनिष्ट थे किन्तु 
मन्‌ (६५६ के वाद दोनों के बीच शक्ति के लिए संघर्ष छिड़ जाने के कारण 
दोनों के राष्ट्रीय हितों में क्लेष पैदा हो गया | सन्‌ १६५४ में जब सर श्चेव 
तथा अन्य सोवियत नेता चीन गये तो संयुक्त विज्ञप्ति में सोवियत संघ ने चीन 
फो एक स्वतंत्र तथा समान दर्जे का राज्य स्वीकार किया और यह माना गया 
कि दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्ध समानता, पारस्परिक लाभ, राष्ट्रीय 
प्रभुगत्ता एवं प्रादेशिक अखण्डता के पारस्परिक आदर के सिद्धान्त पर 
प्राधारित हैं। दोनों देशों की मित्रता अधिक समय तक न रह सकी और चीन 
ने सोवियत रूस के राजनंतिक व्यवहार, विचारघारा तथा अन्य नीतियों का 
अप्रत्यक्ष वा प्रत्यक्ष रूप से विरोध करना प्रारम्म कर दिया । शीघ्र ही दोनों 
देशों के दीच बटुता की एक गहरी खाई वन गई | मिल्टन कोवनर (७३०7 
:0शाटा) के शब्दों में “एक विशाल ज्वालामुखी की तरह विरोध और संघर्ष 
वी चिनयारियां, जो भ्रव तक मंत्री एवं सदमावना के भूठे श्रावरण से 
धाच्छादित थीं, पूर्ण सक्रिय होकर चमक उठों जिनके शान्त होने की सम्मावना 
निकट भविष्य में दिखाई नहीं देती ।“? इन दोनों देशों के संघर्ष के सम्बन्ध 
में विचारकों के प्रलग-पभ्रलग मत हैं । कुछ लोग इसे क्ृत्रिम तथा पश्चिमी 
राष्ट्रों को भुलावे में डालने वाला मानते हैँ  कच छ लोग इसे सैद्धान्तक मतभेद 
ने मानकर शक्ति राजनीति का प्रतीक हैं। दूसरे विचारकों का मंत 
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है कि इस संघर्ष का कारण मुख्यतः दोतों देशों का श्राथिक श्रीर सामाजिक 
विकास तथा विश्व राजनीति में दोनों देशों का स्थान है | रॉबट्ट ए० स्क्ेल्पिनो 
(7१००७७(६ 2, 5:9॥0॥70) के मतानुसार यह संघर्ष तीन कारणों का परिणाम 
है-() संगठन, निर्णोय प्रणाली एवं साम्यवादी ग्रुट का नेतृत्व (॥) क्रांतिकारी 
तरीके एवं २०वीं शताब्दी के मध्य की विश्व राजनीति (ग॥र) श्रन्तग्रुट 
सम्बन्ध तथा पारस्परिक सहायता का रूप [7 


सोवियत रूस का विचार है कि बीसवीं शताब्दी के मध्य से विश्व 
राजनीति में श्रवेक महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रारम्भ हो गये हैं जैसे साम्यवाद को 
प्रजातंत्रात्मक तरीकों से लाने का प्रयास किया जा रहा है । उसका मत है कि 
पिछड़ देशों में साम्यवाद का प्रसार करने के लिए अथवा उपनिवेशों से पू जी- 
वादी तत्वों का सफाया करने के लिए भ्रप्रत्यक्ष साधनों को अ्रपनाया जाना 
चाहिए, उसकी नीति नम्न एवं उदार है। वह किसी भी देश के साथ तनाव- 
पर्ण सम्बन्धों में विश्वास नहीं करता बल्कि सभी देशों की स्वतत्नता, समानता 
ओर सार्यमौमिकता का सम्मान करता है ।2 रूस का यह विश्वास है कि 
भिन्न विचारधारा, राजनैतिक प्रणाली तथा भिन्न सामाजिक एवं प्राधिक 
ढांचा होते हुए भी वह दूसरे देशों के साथ मित्रतापूर्णा सम्बन्ध बनाये रख सकता 
है । साम्यवादी चीन रूस की इन बदली हुई नीतियों की निन्‍्दा करता है 
तथा उसकी उदारता श्रौर सहिष्णुता को कायरता का नाम देता है एवं 
माक्सवाद व लेनिनवाद के प्रति गद्दारी मानता है। चीन का कहना है कि रूस 
ने सव्‌ १६५४६ में स्टालिन की नीति की जो खुली श्रालोचना की वह गलत 
थी । प्रल्वानियां की आलोचना करके उसके साथ अभ्रपमानजनक व्यवहार 
करना ठीक नहीं था । रूस को यूगोस्‍्लावियां से पुतः सम्बन्ध स्थापित नहीं 
करना चाहिए था । उसने क्यूता पर श्रमेरीका से समझौता कर लिया यह भी 
उसकी कायरता का प्रतीक है । मारत-चीन सीम। विवाद के.समय झरूस ने 
मौन रहने की जो नीति अपनायी वह भी चीन के दिल को न भायी । ये सभी 
बातें चीन के मत में सन्‌ १९५७ की मास्कों घोषणा तथा १९६० की पार्टी की 
घोषणा के विरुद्ध थीं। इसके श्रतिरिक्त रूस-घीन के सम्बन्धों में इस कारण 
भी मनमुठाव पैदा हुआ क्योंकि रूस ने चीन को दी जाने वाली सहायता 
कम कर दी थी तथा अर ु शक्ति सम्बन्धी प्रयोग करने में उसकी मदद नहीं 
यी थी श्र सांस्कृतिक एवं श्राथिक आदान-प्रदान को कम कर दिया था। 
साम्यवादी चीन रूस एवं अन्य बड़े राष्ट्रों के साथ समानता चाहता है, यह 
परम्परागत एवं पुराने साम्यवादी तरीकों में विश्वास करता है, यह श्रान्दोलन 
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को सफल बनाने के लिए संघर्ष क्री निरंतन्‍्ता पर जोर देता है, यह पमेरीकरा 
को प्रपनी भक्ति विस्तार के मार्य का सबये बड़ा रोड़ा मानता है तथा रूस 
की उसके साथ उदार नीति उसे पसन्द नही है अतः वह रूप से मतभेद 
रखता है। उम्तका कहना है कि अमेरीका के साथ रूस जिस शान्तिपूर्ण 
सहप्रस्तित्व की नीति को अपना रहा है वह सम्म्यवादी बआान्दोसनों का पक्ष 
कमजोर कर देगी । राष्ट्रवाद की भावना से प्रमावित चीन अपने ऊपर रूस 
के किसी प्रकार के प्रभुत्व को मानने को तप्ार नहीं है । 


... ल्केलेपिनों ($८28770) का कहना है कि “इन दोनों देसों ते त्रीच 
जो संघपं है उसका मूल कारण यह है क्रि साम्पमवादी विज्च तो बहलवादी है 
दिन्‍्तु साम्यवादी विचारधारा एकःग्नर प्रकृति की है तथा इत दोनों के बीच 
विरोधामास है ।!? 


घीनी हसी सम्बन्धों पा भविष्य 
[स्ाएा० ण हा#0-56 6 रितीत तार ] 


साम्यवादी चीन ओर रूस की विदेश नीति के सम्बन्ध में एक मुझ्य 
प्रश्न यह किया जाता है. कि इनका भावी सम्बन्ध क्या मोड लेगा ? ठेसे 
सम्बन्ध के बारे में मविप्यवाशियां करना तो सनरे से साली नहीं हे एिन्‍्नु 
फिर भी इससे सम्बन्धित विभिन्न पहलुम्नों पर विचार करना उपयोगी रहेगा । 
पोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन के बीच संघर्ष रहेगा घ्यवा सहयोग रहेगा 
इसमे संयुक्त राज्य श्रमरीका, पश्चिमी शक्तियों एवं प्रफोका तथा एपिया के 
देशों के हितों पर पर्याप्त प्रमाव पट़ेगा । 

मावमंवाद तथा लेनिनवाद के मूल सिद्धास्तों में यह सात्पना नहीं की 
गई थी कि दो बडी साम्यवादी शक्तियों के बीच विश्व नेतृत्व के लिए संतर्षे 
ऐोगा । लेनिन तथा स्टालिन ने सर्देव ही ऐसी स्थिति तो झह्यना लेते थी 
जिसमें कि सोवियत रूस सर्देव ही एक नमूना रहेगा, नेतृत्व करेगा तथा एक 
ब्टे साम्यवादी शक्ति बना रहेगा। सभी साम्यवादी देश इसके साथ संयोग 
फरेगे तथा उनके द्वारा नेतृत्व के लिए सोवियत झघ नी प्रोर देशा हवेगा। 
थुद्ध एवं शान्तिपूणा सह-अस्तित्व के सम्बन्ध में सोडियत सच से नेताओं द्वारा 
समय - समय पर जो वक्तव्य दिये जाते हैं उनसे ये मास्ययायें रपट ट्रो जे वी 
है। भ्राज का व्यवहार इन मान्यताम्रों के ठीक दियरीत है । 


इन दो सोम्यवादी महाशक्तियों के दीच ता मन-मुठाद अ्रव पर्याप्त 
स्पप्ट हो चुका है । साम्यवादों चीन के नेता रूस ही प्रधीनता को प्रस्वोडार 
करते हुए झ्पने प्रापको मारर्स तथा लेनिन बा एश सच्चा समर्थक बटठ़ते हैं 
तथा सोवियत संप्र को सशोवनवादों हहते है । उन्हे संदानुसार मास्कोंने 
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२०४ विदेश नीति 


है कि इस संघर्ष का कारण मुख्यतः दोनों देशों का श्राथिक और सामाजिक 
विकास तथा विश्व राजनीति में दोनों देशों का स्थान है । रॉबर्ट ए० स्केल्पिनो 
(०0 5, 5०09॥07॥70) के मतानुसार यह संघर्ष तीन कारणों का परिणाम 
है-(7) संगठन, निरणोय प्रणाली एवं साम्यवादी गुट का नेतृत्व (7) ऋंतिकारी 
तरीके एवं २०वीं शताब्दी के मध्य की विश्व राजनीति (॥) भ्रन्तगु ट 
सम्बन्ध तथा पारस्परिक सहायता का रूप ।४ 


सोवियत रूस का विचार है कि बीसवीं शताब्दी के मध्य से विश्व 
राजनीति में श्रनेक महत्वपूर्ण परिवतंन प्रारम्भ हो गये हैं जैसे साम्यवाद को 
प्रजातंत्रात्मक तरीकों से लाने का प्रयास किया जा रहा है। उसका मत है कि 
पिछड़ देशों में साम्यवाद का प्रसार करने के लिए अथवा उपनिवेशों से पू'जी- 
वादी तत्वों का सफाया करने के लिए प्रप्रत्यक्ष साधनों को श्रपनाया जाना 
चाहिए, उसकी नीति नम्न एवं उदार है । वह किसी भी देश के साथ तनाव- 
पूर्ण सम्बन्धों में विश्वास नहीं करता बल्कि सभी देशों की स्वतत्नता, समानता 
प्रौर साय मौमिकता का सम्मान करता है ।? रूस का यह विश्वास है कि 
अन्न विचारधारा, राजरन॑तिक प्रणाली तथा भिन्न सामाजिक एवं प्राथिक 
गंचा होते हुए भी वह दूसरे देशों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाये रख सकता 
है | साम्यवादी चीन रूस की इन बदली हुई नीतियों की निन्‍्दा करता है 
तथा उसकी उदारता श्रौर सहिष्णुता को कायरता का नाम देता है एवं 
प्राक्सवाद वे लेनिनवाद के प्रति गद्दधारी मानता है। चीन का कहना है कि रूस 
ते सत्‌ १६५६ में स्टालिन की नीति की जो खूली श्रालोचना की वह गलत 
प्री । भल्व।नियां की आलोचना करके उसके साथ श्रपमानजनक व्यवहार 
हरना ठीक नहीं था । रूस को यूगोस्लाविया से पुनः सम्बन्ध स्थापित नहीं 
करना चाहिए था । उसने क्यूवा पर श्रमेरीका से समभोता कर लिया यह भी 
उसकी कायरता का प्रतीक हैं । मारत-चीन सीमा विवाद के.समय रूस ने 
मौन रहने की जो नीति अपनायी वह भी चीन के दिल को न भायी । ये सभी 
बातें चीन के मत में सन्‌ १९४७ की मास्कों घोषणा तथा १६६० की पार्टी की 
घोषणा के विरुद्ध थीं। इसके श्रतिरिक्त रूस-घीन के सम्बन्धों में हस कारण 
भी मनमुटाव पैदा हुआ क्योंकि रूस मे चीन को दी जाने वाली सहायता 
कम कर दी थी तथा अणु शक्ति सम्बन्धी प्रयोग करने में उसकी मदद नहीं 
बी थी श्र सांस्कृतिक एवं झ्रथिक आदान-प्रदान को कम कर दिया था। 
साम्यवादी चीन रूस एवं श्रत्य बड़े राष्ट्रों के साथ समानता चाहता है, यह 
परम्परागत एवं पुराने साम्यवादी तरीकों में विश्वास करता है, यह श्रान्दोलन 
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साम्यवादी चीन की विदेश नीति २०४, 


को सफल बनाने के लिए संघर्ष क्री निरंतरता पर जोर देता है, यह अमेरीका 
को श्रपनी शक्ति विस्तार के मार्ग का सबमे बड़ा रोड़ा मानता है तथा रूस 
की उसके साथ उदार नीति उसे पसन्द नहीं है अतः वह रूस से मतभेद 
रखता है। उप्तका कहना है कि अमेरीका के त्षाथ रूस जिस शान्तिपूरों 
सहम्रस्तित्व की नीति को श्रपना रहा है वह साम्यवादी श्रान्दोतनों का पक्ष 
कमजोर कर देगी । राष्ट्रवाद की भावना से प्रभावित चीन अपने ऊपर छस 
के किसी प्रकार के प्रभुत्व को मानने को तैयार नहीं है । 


स्केलेपिनों (8८४४0॥0) का कहना है कि “इत दोनों देशों वेः बीच 
जो संघर्ष है उसका मूल कारण यह है कि साम्यवादी विश्व तो बहुलवादी है 
कित्तु साम्यवादी विचारधारा एकगग्न प्रकृति की है तथा इन दोनों के बीच 
विरोधामास है ।? ल्‍्प * 


घोती रूसो सम्बन्धों का भविष्य 
[प्रात एण 5॥0-50शां0 २९]४(0॥5५ ] 


साम्यवादी चीत और छूस की विदेश नीति के सम्बन्ध में एक मुख्य 
प्रशण यह किया जाता है. कि इनका भावी सम्बन्ध क्या मोड़ लेगा ? इस 
सम्बन्ध के बारे में मविष्यवारणियां करना तो खतरे से खाली नहीं है किन्तु 
फिर भी इससे सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विचार करना उपयोगी रहेगा। 
सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन के बीच संघर्ष रहेगा श्रथवा सहयोग रहेगा 
इससे संयुक्त राज्य भ्रमरीका, पश्चिमी शक्तियों एवं श्रफ्रोका तथा एशिया के 
देशों के हितों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ेगा । 


मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल सिद्धान्तों में यह कल्पना नहीं की 
गई थी कि दो वही सास्यवादी शक्तियों के बीच विएव नेतृत्व के लिए संघर्ष 
होगा । लेनिन तथा स्टालिन ने सद्देव ही ऐसी स्थिति की कल्पना की थी 
जिसमें कि सोवियत छस सदैव ही एक नमूना रहेगा, नेतृत्व करेगा तथा एक 
वर्ड साम्यवादी शक्ति वना रहेगा। सभी साम्यवादी देश इसके साथ सहयोग 
करेंगे तथा उनके द्वारा नेतृत्व के लिए सोविय्रत संघ की श्रोर देखा जायेगा। 
थुद्ध एवं शान्तिपूण सह-अस्तित्व के सम्बन्ध में सोवियत संघ के नेताश्रों द्वारा 
समय-समय पर जो वक्तव्य दिये जाते हैं उनसे ये मान्यतायें स्पष्ट हो जाती 
हैं। भ्राज का व्यवहार इन मान्यताओं के ठीक विपरीत है । 


इन दो स/म्यवांदी महाशक्तियों के बीच का मन-सम्रुटाव प्र पर्याप्त 
स्पष्ट हो चुका है। साम्यवादों चीन के नेता रूस की श्रधीनता को श्रस्त्रीकार 
करते हुए अपने श्रापकों मास तथा लेनिन का एक सच्चा समर्थक कहते हैं 
तथा सोवियत संघ को सशोधनवादो कहते हैं। उनके मताचुसार मास्को से 
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संयक्त राज्य अमरीका के साथ हर प्रकार का गंदा समझौता कर लिया 

वह दुनियां पर भझ्राधिपत्य जप्ाने के लिए संयुक्त राज्य श्रमरीका के साथ मिल 
कर कार्य करना चाहता हैं। यही कारण है कि साम्राज्यवाद के विद्द्ध 
सोवियत संघ द्वारा वहुत कम वातें कही जाती हैं। मास्को के विरुद्ध त्रीन 
का सबसे बड़ा दोपारोपण एक यह डै कि उसने संय क्त राज्य अमरीका के साथ 
घीन विरोधी संधि की है और अ्रपने भाइयों के विरोध की श्रवहेलना करते हुए 
माक्संवाद तथा लिनिनवाद को ठकराया है । 


.,. हसरी श्रोर सोवियत रूस साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति मे भी 
चीनी साम्यवादी दल के विरुद्ध लगाये गये श्रारोपों की एक लम्बी सूची 
प्रकाशित की है । इसमें यह कहा गया कि चीन ने उन सभी प्रयासों एवं 
प्रस्तावों को ठकरा दिया जो कि सोबियत संघ द्वारा उनके साथ मंत्रीपूर्ण 

सम्बन्ध स्थापित करने की खातिर किये गये थे, घीन ने सोवियत संघ के विरुद्ध 
' एक राजनैतिक यृद्ध छेड़ रखा है । चीन की जनता को यह बताया जाता है कि 
सोविधत संघ उसका वास्तविक शत्र है, सोवियत राज्य एवं सामाजिक व्यवस्था 
को उखाड़ने के लिए वह संगठित रूप से प्रयास करने के लिए यत्तलशीन है 
चीन सीमा पर संप्र्प की उत्त जित करता है ताकि सोवियत संघ के साथ 
सैनिक संघर्ष के लिए तैयारियां कर सके, इसने उस मार्ग को रोक दिया है 
जहां से कि सोवियत संघ वियतनाम के लिए युद्ध सामग्री भेज सके आंदि- 
श्रादि । 


इस सबके भ्रतिरिक्त सोवियत संघ का तो यहां तक कहना है कि चीनी 
नेता दक्षिण पूर्वी एशिया में एक लम्बा युद्ध चाहते हैं। उनका उद्देश्य यह है 
कि भ्रन्तर्राप्ट्रीय तनाव को बनाए रखा जाये ताकि वे चीन को एक घिरा हुग्ना 
किला सिद्ध कर सकें श्रोर रूस तथा अमेरिका को परेशान कर सकें। चीन 
के नेता यह चाहते हैं कि वे पहाड़ पर बैठ कर चीतों की लड़ाई को देखने 
का शआ्रानन्द उठायें। मास्कों के कथनानुसार इस प्रकार की नीतियां चीन के 
सैनिक महाशक्ति बनने के लक्ष्य को पूरा करती हैं । 


यद्ध के सम्बन्ध में दोनों देशों के नेताश्रों के विचार एक जैसे नहीं हैं । 
रूस का कहना है कि श्रणु युद्ध कों टाला जा सकता है। शाल्तिप्रिय 
समाजवादी खेमे की वड़ी शक्ति एवं प्रमाव ने यह सम्मव वना दिया है कि 
युद्ध को राजनैतिक नीति के साधन के रूप में न श्रपनाया जाये। चीन की 
युद्धप्रिय नीतियां समाजवाद के लक्ष्य को नुकसान पहुँचा रही हैं । 


सोवियत रूस तथा साम्यवादी चीन एक दूसरे को गालियां देते हुए 
तथा दोपारोपण करते हुए भी किस प्रकार मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध वनाये रख सकते 
हैं-यह एक महत्वपूर्णा प्रश्न है। विचारों का इस प्रकार से बादान-प्रदान 
होने पर श्रच्छे सहयोगपूर्ण एवं मंत्रीपूर्णा सम्बंधों वाले देश भी परस्पर शत्रु 
वन जाते हैं । इतने पर मी यह सम्मव है कि साम्यवादी बातचीत के घब्दकोप दकोप 
में शायद यह वात इस रूप में न हो ' चीनी नेताशोों के कथनानुसार, “उनक 
कूटनीति सरल है | जब वे अपने शत्रु के मु ह पर श्रावात कर रहे होते हूँ ता व 
अपने दरवाजे छुले रखते हैं ।” 
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वस्तुस्थिति यह हैं कि चीन ही एकमात्र ऐसा महत्वपूर्ण देश है जो कि 
सोवियत सेना की सहायता के विना ही सोवियत खेमे में शामिल हुआ है। 
चीन भें समस्त सैनिक कार्यवाहियां स्वयं चीनियों द्वारा ही की गई थी इसलिए 
चीन को इस खेमे में एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ । अपने आकार एवं जनसंख्या 
के कारण चीन ही एकमात्र ऐसा साम्यवादी देश है जो कि सम्मवतः सोवियत 
संघ से भ्रधिक शक्तिशाली है। चीज ने कम्यून व्यवस्था का व्यापक रूप में 
प्रयोग करके देख लिया है। इसके श्रतिरिक्त चीन की सेनायें कोरिया में 
संयक्त राज्य अमरीका से लड़ चुकी हैं, वियतनाम में वे संघर्ष कर रही हैं, 
भारत तथा श्रन्य कई देशों के साथ वे श्रपनी शक्ति श्राजमा चुकी है । इस 
सबके वाद चीन को यह विश्वास सा हो गया है कि वह विश्व साम्यवादी 
ग्रान्दोलन का नेतृत्व कर सकता है | किन्तु इस प्रकार की स्थिति को मानने के 
लिए सोवियत संघ के नेतागण तैयार नहीं हैं । 


रझूस-चीन सम्बन्धों के बारे में एक झाशा यह की जाती है कि राष्ट्रीय 
हितों के अन्तर केवल सैद्धान्तिक विवाद न होकर और भी गहरे हो जायें। 
चीन भौर सोवियत संघ इन दोनों देशों में साम्यवादी शासन होने का यह शर्थ 
कदापि नहीं है कि उनके दृष्टिकोण एक जैसे रहेंगे श्रथवा उनके द्वारा एक 
जैसी नीतियां ही अ्रपनाई जायेंगी । दोनों ही राष्ट्रीय राज्य हैं जिनकी 
सांस्कृतिक, श्राथिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमियां बहुत भिन्न हैं ॥ वे आर्थिक 
विकास के जिस स्तर पर हैं वह भी पर्याप्त भिन्न हैं । 


साम्यवादी चीन की नीति में विशेष रूप से यह बात पायी जाती है 
कि वह सौदे बाजी करते समय बहुत बड़ा दृष्टिकोण अपनाता है । उसके द्वारा 
ऊंची मांगें की जाती हैं, चालबाजियां अपनायी जाती हैं, विरोधियों का नाम 
लेकर उनको गालियां तक दी जाती हैं तथा अन्तिम रूप से समझौता होने तक 
ऐसा लगता है कि समझौता हो ही नहीं सकता । चीन में श्रपने को विद शियों 
से उच्च मानने की भावना परम्परागत रूप से है श्ौर यही सोवियत संघ पर 
भी लाश होती है। 


जनसंख्या के विशेषज्ञों का कहना है कि १९७५-२००० तक सोवियत 
संघ व चीन में जनसंख्या तथा उत्पादन वृद्धि इतनी हो सकती है कि यदि इन 
दंशों के श्रापपी भेदमाव मिट गये तो विश्व के शक्ति संतुलन में क्ोन्तिकारी 
परिवतेन आ जायेगा । यदि भेदभाव न भी मिटे तो भी चीन की प्रसारवादी 
नोतियों की छाया एशिया के दंशों पर छा कर इस महाद्वीप के शक्ति संतुलन 
को तथा भावी श्रन्तराज्यीय व्यवहार को बड़े रूप में प्रभावित करेगी । रूप 
भौर चीन के भावी सम्वन्धों का रूप श्रन्य देशों की नीति एवं व्यवहार को 
पर्याप्त प्रभावित करेगा । 


चीन घोर भारत 
(एप्रा॥ शव ॥058) 
भारत भ्रोर चीन एशिया महाद्वीप के दो बड़े राष्ट्र हैं। इन दोनों 
देशों के वीच के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का इतिहास श्रत्यत्त पुराना है। दोनों में 
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जो सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं व्यापरिक आदान-प्रदान होता था उसका 
“विवरण हमें इतिहात में प्राप्त होता है। चीन में जब साम्राज्यवादी सरकार 
की स्थापना हुई तो भारत ने उसे मान्यता प्रदात कर दी तथा राजनयिक 
सम्बन्ध जोड़ लिए । उसे समयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने का भी प्रयास 
किया । पंचशील के सिद्धान्नों में दोनों देशों ने अपना विश्वास प्रकट किया । 
इस सबके वाद मी दोनों के बीच कठ्ठता पैदा हुई तथा बढ़ने लगी । कहा 
जाता है कि इसका कारण चीन का तटस्थ राष्ट्रों के प्रति विशेष दृष्टिकोण 
है । चीन अपने महाशक्ति बनने के स्वप्न को साकार करते में भारत को एक 
बाघा मानता है | साम्यवादी चीन किसी भी ऐसे देश को भ्रपना मित्र नहीं 
कहना च हता जो कि संयृक्त राज्य श्रमरीका से मित्नतापूर्णा सम्बन्ध बनाये 
रखने के लिए उत्सुक एवं तैयार हैं। चीन के कहने और करने के बीच भारी 
ग्रन्तर रहता है। २६ जनवरी, १६९५६ को चीन के विदेश मन्त्री ने यह कहा 
था कि “मारत ने पिछले नौ वर्षों में नेहरू के नेतृत्व में देश को बनाने तथा 
राष्ट्रीय अ्र्थध्यवस्था को विकसित करने में क्रान्तिकारी उन्नति की है । हमने 
हमेशा ही यह मात्रा है कि राजनैतिक रूप से स्वतन्त्र एवं श्राथिक रूप से 
घक्तिशाली मारत, एशिया तथा विश्व की शान्ति के लिए श्रघिक देन दे 
सकेगा । हमें प्रसन्‍नता है कि पिछले साल भारत ने विश्व शान्ति की स्थापना 
एवं भ्रन्तर्राष्ट्रीय भगड़ों को कम करने में बहुत मूल्यवान कार्य किया है ।”? 
एक वर्ष से कम समय में ही उसने यह कहना शुरू कर दिया कि भारत भत्रु के 
हाथों में चला गया है श्रौर नेहरू एशिया में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शक्ति से 
भी वड़ा साम्राज्यवाद स्थापित करना चाहते हैं। इसके साथ ही भातर की 
सीमाओं पर चीनी श्राक्रमण प्रारम्भ हो गये । भारत में चीन की नीतियों एवं 
राष्ट्रीय विकास के प्रति भारत में उदासीनता छाने लगी । स्वतन्त्रता को 
सीमित करने की नीति, पश्चिम के साथ हिंसात्मक संघर्ण, सभी दृष्टिकोणों के 
प्रति श्रसहनशीलता का रुख श्रादि वातों ने भारत पर विरोधी प्रमाव डाला 
श्रौर चीनी प्रयोग के प्रति उपेक्षा के भाव श्राने लगे । 


सन्‌ १६५६ में तिब्बत के क्रान्तिकारियों के कार्यों से भारत-चीन के 
सम्बन्धों में बहुत मनमुटाव शभ्रा गया । तिब्बत के क्रान्तिकारियों को बुरी 
तरह से कुचलने के प्रयत्नों का भारतीय जनमत पर वड़ा बुरा प्रभाव पड़ा । 
भारत एवं तिब्बत के ऐतिहासिक रूप से घनिप्ठ सम्बन्ध है श्रतः तिब्बत के 
समर्थन में यहां के श्रखबारों ने बहुत कुछ कहा | चीन ने भारत पर आरोप . 
लगाया कि वह उसके श्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। प्रधान 
मन्‍्त्री चाऊ-एन-लाई ने कहा था क्रि “हमें विश्वास है कि मारत व चीन की 
सरकार सही रूप में पांचों सिद्धान्तों का पालन करेंगे तथा दोनों देशों के 
मित्रतापूर्ण सम्बन्धों को विगड़ने से रोकेंगे ।”3 किन्तु जब दलाई लामा उड़ 
कर मारत श्रा गये और यहां उनको शरण दे दी गई तो चीन के रोप की हृद 
हो गई । दोनों देशों के सम्बन्ध जहरीले वन गये । चीन द्वारा यह कहा गया 
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कि वह किसी को भी झ्रपने झान्तरिक मामलों में भ्रपती नाक नहीं घुसाने 
देगा तथा क्षेत्रीय भ्रखण्डता पर श्रांच नहीं श्राने देगा । 


भारत की इन न्यायपूरों किन्तु चीन के हितों के विरुद्ध नीतियों क 
प्रतिक्रियास्वरूप साम्यवादी चीन ने भारत को ही भ्रपनी विस्तारवादी नीतियों 
का लक्ष्य बनाना प्रारम्म कर दिया तथा भारत की उत्तरी सीमाप्रों की हजार 
वर्ग मील भूमि पर अभ्रपता दावा किया । उसके बाद दोनों देशों के बीच 
विरोध-पत्नों, उनके प्रत्युत्तरों, सीमा उल्लंघनों एवं जवाब में की गई 
कार्यवाहियों का लम्बा दौर प्रारम्भ हुआ । चीन न भारत के सम्मान को 
धक्का पहुंचाने के लिए जो प्रचार प्रारम्भ किया उसका लक्ष्य यह सिद्ध करना 
था कि-(भ्र) मारतीय सरकार देश एवं विदेश'-दोनों स्थानों पर प्रतिक्रिया- 
वादी बन गई है। (व) भारतीय असंलग्नता एक धोका है । यथार्थ में वह 
शत्रु के हाथों में जा चुका है। (स) भारत में भ्राधिक सद्भुट गहरा हो गया 
है तथा श्ब साम्यवाद के प्रसार का समय श्रा चुका है। चीन के प्रचार का 
एक लक्ष्य यह था कि भारत को मिलने वाली सोवियत सहायता बन्द हो 
जाय । श्रक्ट्बर १६६२ में चीन ने मारत पर अचानक ही सशस्त्र हमला कर 
दिया और भारत को भी अपनी सुरक्षा में शस्त्र उठाने को बाध्य होना पड़ा । 
युद्ध चलता रहा । चीन के बहुत समय से नियोजित एवं सुव्यवस्थित हमले 
फा भारतीय सेनाश्रों द्वारा जी-जान से मुकाबला करने का प्रयत्न किया गया 
किन्तु कई कारणों से भारतीय सेनायें पूरी तरह से इस भ्राक्ममण के लिए तैयार 
नहीं थीं। श्राखिर २१ नवम्बर, १६६२ को युद्ध-विराम हुझ्ना। सेनाश्रों ने 
शस्त्रों की मार धीमी कर दी भौर भ्रागे बढ़ना बन्द कर दिया । किन्तु इस 
युद्ध-विराम का श्रर्थ यह नहीं था कि घीनी सेना द्वारा किये जाने वाले 
सीमा के उल्लंघन दूरहो गये थे; वे तो होते ही रहे और प्रवसर के 
अनुसार होते ही रहते हैं । 


चीन श्रौर एशिया एवं श्रफ्रीका 
((कं।4 8॥0 4709-85 ) 


एशिया त्तथा श्रफ्रीका महाद्वीपों में साम्यवाद के उपयुक्त भूमि होने 
के कारण यहां के देश चीन की सक्रिय विदेश नीति के स्थल बने हैं। कोरिया 
में चीन द्वारा की गई सशस्त्र कायंवाही से श्रन्तर्राष्ट्रीय जगत में उसका स्तर 
थोड़ा ऊंचा उठ गया । जून १६४० में उत्तरी कोरिया द्वारा दक्षिणी कोरिया 
पर किये गये झ्ाक्रमण को चीन की सरकार ने नैतिक समर्थन प्रदान किया 
पौर कोरिया में राष्ट्र संघ को सेनाओं द्वारा किये गये हस्तक्षेप की उसने कद्ठु 
भालोचना की । तैवान में च्ञीन की राष्ट्रीय सरकार को श्रमरीका द्वारा 
संरक्षण प्रदान करने की घोषणा की गई | इसे ज्ञीन ने भ्रपने भ्रान्तरिक 
मामलों में हस्तक्षेप माना । कहा जाता है कि ज्ञीन ने तैवान पर श्राक्रमण नहीं 
किया उसी प्रकार वह कोरिया के युद्ध में मी न उतरता यदि संयुक्त 
राप्ट्र की सेनायें ३८ भ्क्षांश रेखा के पार न जाती । 


नवम्बर १६५० में जव च्ञीन ने श्रपनी सेनायें कोरिया में भेजीं उससे 
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पूर्वे वह प्रतीक्षा करता रहा था क्रिन्तु जब्र संघ की सेवायें मन्चूरिया सीमा के 
कुछ भागों तक पहुंच गई तो उससे न॑ रहा गया । फिर भी उसने हस्तक्षेप 
करते समय काफी सावधानी से काम लिया क्योंकि वह उस समय किसी 
बड़ संघर्ण में श्रपने को नहीं फत्ताना चाहता था। श्राखिर सन्‌ १६५३ में 
युद्ध बन्द हुआ, युद्धविराम किया गया। इधर १६४० के भ्रन्तिम दिनों में 
चीनी सेनाओं ने तिब्वत को घर दवाया । भारतीयों ने जब इसका विरोध 
किया तो ज्ञीन ने इसे घरेलू मामला कह कर रोक दिया। २३ मई, १६५१ 
को चीन ने तिव्बत की स्थानीय सरकार के साथ सममौता किया जिसमें चीन 
के नियन्त्रण को औपचारिक रूप दे दिया गया । कोरिया में युद्ध-विराम होने 
के बाद चीन ने हिन्द चीन में साम्यवादियों के राष्ट्रीय श्रान्दोलन में वियत मिन्ह 
को श्रधिक सहायता देना शुरू किया । हिन्द जीन की फ्रांसीसी सरकार (वं 
फ्रांस को इस तथ्य का पता था तो भी वे ब्लुप रहे श्नौर भ्रमे रिका के सहयोग से 
भ्रपनी सैनिक शक्ति बढ़ाते रहे । जीव का श्राक्रमणा होने पर ही वे श्रमेरिका 
से सीबी तनिक सहायता प्राप्त कर सकते थे । सव्‌ १६५३ में वियतमिन्ह की 
शक्ति काफी बढ़ गई तो भी श्रमेरिकी हस्तक्षेप की आशंका से उसने युद्ध न 
छेइ कर बात-जीत करने काही रुख अपनाया। सबव्‌ १९४५४ में जेनेवा 
समभौता हुआ जिसमें हिन्द जीन के विषय में समकौता हो गया । वियत मिन्‍्ह्‌ 
ने यह वायदा किया कि लाग्रोस श्र कम्बोडिया से वह श्रपनी सेनायें हटा 
लेगा । वियतमिन्ह उत्तरी वियतनाम में चला गया; उसका दक्षिणी भाग 
वियतनाम गणतन्त्र के श्रधिकार में रहा जिस पर फ्रांस का श्रौर वाद में 
अमेरिका का प्रभाव हो गया । यहां दो साल में ग्राम चुनाव होने थे ताकि 
राष्ट्र में एकीकृत शासन व्यवस्था स्थापित की जा सके किन्तु श्रमेरिका की 
प्रेरणा से दक्षिणी गरातन्त्र ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वहां बेहद 
गड़वड़ी थी और सरकार विघटित होती दीख रही थी । इसके फलस्वरूप 
वियतनाम में अमेरिका प्रौर थीत श्रामने-सामने लड़ाई में उतर श्राये । 


जेनेवा में वरती गई कुशलता के कारण प्रधान मंत्री चाउ-एन-लाई 
का सम्मान विश्व राजनीति में बढ़ यया त्ृथा विश्व के देश उनकी शांतिपूर्ण 
सह-अस्तित्व की नीति पर भरोसा करने लगे । एशिया में इस नीति का 
प्रसार करने में चीन को मारत की सदूमावना का मारी योग मिला । श्री 
नेहरू ने भ्रकटवर, १६५४ में चीन की यात्रा की तथा सन्‌ १६५४ में वर्मा के 
प्रवान मंत्री यू नू मी चीन गये । इधर साम्यवाद का प्रसार रोकने के लिए 
प्रमरीका, ब्रिटेन तथा फ्रांस ने दक्षिण-पूर्व एशिया सन्धि संगठन (55&70) की 
रचना की जिसका लक्ष्य इस सन्वि में शामिल होने वाले लाओस, कम्बोडिया, 
वियतनाम आदि देशों की सुरक्षा का श्राश्वासन देना था। साम्यवादी चीन 
ने इस सन्धि की कट्ठ आलोचना की तथा इसमें भाग लेने वाले देशों को चीन 
विरोधी घोषित किया । सन्‌ १६५४५ में कोलम्बो शक्तियों द्वारा श्रायोजित 
वाण्डुग सम्मेलन में चीन की प्रतिप्ठा और भी वढ़ गई तथा इन्डोनेशिया 
श्रादि देश उसके गहरे मित्र वन गये । दोनों के वीच एक द्वत राष्ट्रीयता 
समभौते पर हस्ताक्षर हुए जिसके श्रनुसार चीनी प्रवासियों को दो वर्ष के भीतर 
दो में से किसी एक देश की नागरिकता का बरण करना था। चीनी 


साम्यवादी चीन की विदेश नीति २११ 


साम्यवादी श्रनेक विरोधी घोष्णाओं के बावजूद भी प्रवासी चीनियों से यह 
प्राशा करते थे कि वे साम्यवादी शासन के प्रति लोगों की मित्रता में बढ़ावा 
देकर एशिया में साम्यवादी प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निमायेंगे । 


सन्‌ १६५४५ के भ्रारम्म से ही चीन मौर भारत॑ के थीच खिंचाव पैदा 
हो गया । सीमा विवाद प्रारम्म हुआ्ना, भारत ने दूसरे श्रफ्तोकीःएशियाई 
सम्मेलन का विरोध किया | इधर भारत-रूस के सम्बन्ध धनिष्ठ होते जा रहे 
थे । कश्मीर और पस्तुनिस्तान के प्रश्नों पर सोवियत रुख से पाकिस्तान 
रुप्ठ था, चीन ने इसंका लाम उठाया तथा भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के 
साथ उसकी मैत्री दिन प्रति दिन बढ़ती गई । सन्‌ १९५६ के आआरम्म से हो 
चीन श्रौर रूस के सेंम्वंन्धों में भ्नेक कारणों से खिचाव श्रनि लगां । श्रवटूबर, 
१६५८ में मारत के साथ उसंका सीमा विवाद .उंग्र .एवं स्पष्ट हो गया। 
उन्होंने दावां किया कि मूंटान के पूवे तथा जम्मू-कश्मीर में एंक बड़ा भाग 
चीनियों का है जिस पर भारतीयों ने पश्रव॑ध रूप से श्रधिकार क़र रखा है। 
भारत-चीन विवाद के समय चीन को सोवियत संघ का समथन प्राप्त नहीं 
हुआ उल्टे भारत के प्रंतिं सोवियंत मैद्नी अधिक दृढ़ हो गई । सोवियत संघ के 
प्रति है प एंवं रोष होने पर भी चीन उसके साथ श्रपनी एकता की 
घोपणा करता रहा भ्ौर श्रपने स्वयं के युद्ध एवं हिसा के मार्ग , पर, चलता 
रहा | उसने एशिया में साम्यवादी प्रान्दोलनों को. इस वात के लिए उकसाया 
कि वे हिंसात्मक मार्गों का श्रनुसरण करें। एशियां में चीनी प्रचार के मुख्यतः 
दो प्रलोभन हैं । एक तो यह इस बात का दावो - करता है कि श्रघ-विकसित 
देशों में राष्ट्र-निर्माण का सही रास्ता साम्यवाद है । दूसरे, यह इस वात पर 
जोर देता है कि साम्यवाद के मार्ग पर चल कर ही साम्राज्यवादियों से स्थायी 
झैप से छुटकारा पाया जा सकता है। पश्चिम के कुछ एशियाई मित्र देश 
चीन की शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की कूटनीति तथा उसके साम्यवादी प्रचार 
का्‌ किसी न किसी मात्रा में स्वागत करते हैं । चीत अपनी शक्ति एवं प्रभाव 
को बढ़ाने के लिए तथा साम्यवाद को फँलाने के लिए प्रयत्त करता है ताकि 
एशिया से पश्चिमी शक्तियों के प्रभाव, सहायता एवं संरक्षण को हटा दे । 
पीन द्वारा दी गई चुनौतियों का सामना करने के लिए गैर-साम्यवादी देश 
मृह्यत्ः दो मार्ग अपनाते हैं। या तो वे पश्चिम के साथ श्रपने सम्बन्धों को 
भौर भी घनिष्ठ वना लेते हैं श्रथवा वे साम्यवाद की श्रोर क्रुकी हुई तटस्थता 
को नीति का अनुसरण करने लगते हैं । चीन एक शक्तिशाली, युद्ध-प्रिय एवं 
हिंसा का समर्थक देश है श्रौर उसके इरादे श्रच्छे नहीं हैं । उसके विरुद्ध अपनी 
स्वतन्त्रता, शान्ति एवं पा को वनाये रखने के लिए एशिया एवं अफ्रीका 
प्रदनी (रे वें के लिए यह अनिवाय हो जाता है कि वे तुरन्त ही 
33: कमजो रियों को हृर कर लें जिनसे कि श्रप्रत्यक्ष श्राकमर को प्रोत्साहन 
बा आज सैनिक-शक्ति बढ़ाने की ओर भी ध्यान 
_हिय। ६ या का साधना में यह उचित रहेगा कि वे एक 
हसरे के साथ सहयोग करके चले । कुछ विचारकों के मतानुसार इन देशों 
की भ्राधारमूत कमजोरियों की सबओे श्रच्छ यम 
बाप एव प्‌ दाजन त्या को सबसे श्रच्छी औपधि यह है कि वे श्रपने 
॥(घक ए तक एकीकरण की दिशा में सामुदायिक त्षेत्रीय प्रयत्न करें । 
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ग्रेट ब्रिटेन की विदेश नीति 


[70शशाठार ए0/टए 07 60४67 छारा'4ा४] 


योरोप के पश्चिमी किनारे पर बसा हुप्ना यह छोटा किन्तु घनी जन- 
संख्या वाला देश अपनी अनेक सामाजिक एवं एतिहासिक परम्परायें रपता है । 
६४००० वर्ग मील का प्रदेश योरोपीय मापदण्ड की दृष्टि से भी वर्याप्त छोटा 
है। ब्रिटिश खाडी (त्रांंओ (#थाए॥८!|« के कारण यह देश श्रपने 
तरीके की ग़रहनीति एवं विदेश नीति का विकास करने में समर्थ हो सका है । 
मध्यकाल के समाप्त होते ही ग्रट ब्रिटेन ने एक शक्तिशाली केच्रीय' सरकार 
प्रपताली ताकि वह श्रपनी राष्ट्रीय संरचना की ओर ध्यान दे सके । ब्रिटिश 
राष्ट्र में न केवल श्रग्र जों को ही वरन्‌ वेल्स तथां स्कॉट्स को भी स्थान 
प्राप्त हुआ । ग्रेट क्विटेन को विदेशी झाक्रमण का भय नहीं था तथा इसकी 
राष्ट्रीय एकता भी बढ़ती चली गईं जिसके परिणामस्वरूप यहां स्थायी 
राजनैतिक व्यवस्था का विकास हुआ । सब्‌ १६८८ की रक्‍तहीन क्रान्ति के 
वाद से यह विकास निरन्तर गति से चल रहा है । यह देश केवल एकीकृत ही 
नहीं है वरन्‌ केन्द्रीकृत भी है। इसमें अधिक/श सामाजिक कार्य लन्‍्दन स्थित 
सरकार द्वारा संचालित किये जाते हैं | लन्दन में पूरे देश की जनसंख्या का 
का ३ भाग निवास करता है । 


_ प्रंट ब्रिटेन की पृथकता का उसकी विदेश नीति पर भी पर्याप्त प्रभाव 
है। ग्रेट ब्रिटेन योरोप में हमेशा से ही रुचि लेता है तथा इस खतरे को दूर 
रखने के प्रयास करता रहा है कि कोई बाहरी शक्ति योरोप पर श्रघिकार 
करके उसकी सुरक्षा को संकट में न डाल दे | सत्‌ १५५४७ में ग्रेट ब्रिटेन का 
उसके भ्रन्तिम महाद्वीपीय भ्राधिपत्य केलेस (0885) से सम्बन्ध छूट गया। 
उसके बाद वह योरोप का एक भाग नहीं रहा। ग्रेट ब्रिटेन ने समुद्री शक्ति पर 
भपना पूरा ध्यान दिया तथा संसार में सबसे अ्रधिक शक्तिशाली नौ सेना की 
रचना की झौर दुनिया में सबसे बड़ा उपनिवेशी साम्राज्य स्थापित कर लिया 
हे महाद भरन्तर्राष्ट्रीय 39 का 23 किया | ग्रेट ब्रिटेन ने प्रारम्भ से 

इस वात पर ध्यान दिया योरोप में शक्ति सं 
20204 है प में शक्ति संतुलन बना रहे तथा 
भ्रेद ब्रिटेन में नीति निर्माण 
[९णाल शभााह गरठाला एकता ] 


ग्रंट ब्रिटेन में नीति निर्माण का कार्य पहले राजा के हाथ में था, 


२१४ विदेश नीति 


बाद में यह राजा एवं उसके परामश्शदाता ग़रुट के हाथों में श्रा गया तथा उसके 
बाद यह कामन्स समा के बहुमत दल के नेताग्रों अर्थात्‌ मन्त्रीमण्डल के हाथ 
में श्रा गया । यह मन्त्रीमण्डल प्रपने कार्यों के लिए कामन्स सभा के प्रति 
उत्तरदायों होता है । ब्रिटिश ताज के विशेषाधिकार पूर्ण नियन्त्रण से घट कर 
केवल परामश देने, प्रोत्ताहन देने एवं चेतावनी देने तक ही ग्राकर रुक गये 
हैं । परम्परागत रूप से प्रघानमन्त्री राजा के दृष्टिकोण को मानने के लिए 
दाध्य नहों है किन्तु फिर भी उसे श्रादर फे साथ सुना जाना चाहिए। विदेश 
नीति से राम्वन्धित पहल एवं नियन्त्रण का श्रधिद्गर प्रधानमन्त्री तथा केजिनेट 
के हार्थों मे रहता है । 


गृह कार्यों की भांति विदेशी मामलों का संचालन भी राजा या रानी 
के नाम पर किया जाता है। किन्तु समस्त निर्णय केविनेट में मंन्त्री द्वारा 
लिए जाते हैं और राजा केवल नाम मात्र का श्रध्यक्ष होता है। विदेश 
नीति से सम्बन्धित विषयों का संचालन करने वाला ब्रिटिश यन्त्र एक दृष्टि 
से विशेष होता है थयोंकि उसमें श्रन्तिम रूप से निर्वाचकों का प्रमावशाली 
प्रजातन्त्रात्मक नियन्त्रण रहता है और साथ की साथ सरकार को कार्य कंरने 
की स्वतन्त्रता भी रहती है । इस व्यवस्था का उदाहरण बहुत कम देखने में 
थाता है। एकीकृत तथा केन्द्रीक् होने के कारण ग्रेट ब्रिटेन ने जिस 
राजनैतिक व्यवस्था का विकास किया है उसमें दो श्रनुशासित दल हैं जिंनके 
क्षेत्रीय एव वर्गगत प्रभाव श्रासानी से सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं 
कर सकते । ग्रेट ब्रिटेन की कूटनीति सम्मवत: संसार में सबसे अभ्रधिक 
अनुभव पूर्र' है । यह लोचशील है तथा अनुभववादी है । यह व्यवस्थापिका 
तथा जनमत के हस्तक्षेप से मुक्त है । 


, प्रधानमन्त्री एवं फेविने2 
[॥फ९ छागराढ शांगडश घाएं 0 (४॥॥४ | 


ग्रंट ब्रिटेन का प्रवानमन्धी और उसके. मन्‍्त्री मण्डल नीति निर्माण 
के लिए उत्तरदायी है | उसे नीति बनाने के बांदं देंश तथा संप्तद के सम्मुख 
इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है ! यह संसद के माध्यम से राष्ट्रीय हित 
का व्यवस्थापन करता है; बने .हुए कानूनों को क्रियान्वित करता हैं तथा 
सरकारी विमागों को निर्देशित करंता है | विदेश नीति से सम्बन्धित व्यापक 
निर्णय सरकार के विभागों में लिए जाते हैं । जब मन्त्रीमण्डल अ्रपनी नीतियों 
के प्रति संसद का विश्वास खो देता है तो उसे परम्परागत रूप से त्याग पत्र 
देना होता है । इस व्यवस्था के होने के कारण मन्त्रीमण्डल के सदस्यों को 
एवं होनार कार्य करना पड़ता हैं । इसके श्रतिरिक्त संसद भी एक श्रनुशासित 
द्विलोय व्यवस्था के द्वारा सदेव ही राष्ट्रीय नीति की रचनात्मक श्रालांचना 
करती रहती है। 


सनन्‍्दीमण्ल के सदस्यों का चयन प्रधानमन्त्री द्वारा साधारणतः उसके 


हो 


ध्रपने ही दल के मेताओं में से किया जाता है। लार्ड सभा के सदस्यों को भी 
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मन्त्रीमण्डल में लिया जा सकता है किन्तु फिर भी अधिकांश महत्वपूर्ण विभाग 
कामन्स सभा के राजनैतिक नेताओं के लिए संरक्षित रख लिए जाते हैं । 
युद्ध के समय अथवा किसी भी दल के स्पष्ट बहुमत व होने पर प्रधानमन्त्री 
प्रन्य दल के सदस्यों को भी मन्त्रीमण्डल में श्राने के लिए आलामन्त्रित कर 
सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय विश्ठव चर्चिल के मन्‍्लत्रीमण्डल में 
लेबर पार्टी के मी कुछ सदस्य थे । स्वयं उपप्रवानमन्त्री क्‍्लीमेंट एडली ही 
इस दल के ये । 


मन्त्रीमण्डल में प्राय/ लगमग बीस सदस्य होते हैं । इसमें विदेश 
सचिव, सुरक्षा मन्त्री, व्यापार मण्डल का अध्यक्ष, चान्सलर ग्रॉफ एक्सचेकर 
तथा प्रधानमन्त्री दवरा चाहे गये भ्नन्‍्य विभागीय नेता होते हैं । 


मन्त्री मण्डल राष्ट्रोय नीतियों की रचना के श्रपने मुख्य कार्य को 
करने के भ्रतिरिक्त श्रनेक मन्त्रालयों के कार्यों तथा नीतियों के बीच समन्वय 
स्थातित करता है ताकि सरकार एवं राष्ट्र के समग्र लक्ष्यों को प्राप्त किया 
जा सके | मन्त्री मण्डल के श्रन्तर्गत स्थायी समितियों का प्रयोग किया जाता 
है ताकि नीति सम्बन्धी भेरों को दूर किया जा सके तथा पूर्ण मन्‍्त्रीमण्डल 
का समय लिए बिता ही सम्बन्धित मन्त्रालयों की क्रियाओं के बीच समन्वय 
स्थापित किया जा सके । इनमें सुरक्षा समिति, व्यवस्थापन समिति तथा 
नीति समिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । सुरक्षा समिति राष्ट्रीय सुरक्षा का कार्य 
करती है | इसका समापतित्व प्रधानमन्त्री द्वारा किया जाता है तथा इससे कुछ- 
कुछ ऐसा ही कार्य लेने का प्रयास किया जाता है जो कि संयुक्त राज्य 
प्रमरीका में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (]१,$ 0.) द्वारा लिया जाता है । विदेशी 
मामलों पर अलग से कोई समिति नहीं हैं । इन पर सम्पूर्ण मन्त्रीमण्डल द्वारा 
विचार किया जाता है। 


मन्त्रीमण्डल की साप्ताहिक बैठकों के कार्यक्रम में विदेशी मामलों को 
प्राय: सववे प्रथम स्थान प्रदान किया जाता है। कभी-कभी विचार विमर्श 
समभोीता वार्ताओं की प्रगति के प्रतिवेदनों श्रथवा सामान्य अ्रन्तर्राष्ट्रीय 
स्थिति तक ही सीमित रहता है। दूसरे अवसरों पर विदेश सचिव श्रपने 
निशणंय का दृढ़ वनाने के लिए तथा अपने हाथों को मजबूत करने के लिए 
मन्प्रीमण्डल के सदस्यों की राय जान सकता है । जब कभी किसी अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन में किसी झआलोचन/पूर्णा विषय पर विचार करना होता है तो उससे 
पहले ही मन्ध्रिमण्डल में विचार कर लिया जाता हैं । इसी प्रकार जब दूसरे 
देश के साथ कोई सन्धि करनी होती है तो मन्‍्त्रीमण्डल उसके समी प्रमावों 
एवं ऊच-नीच पर विचार कर लेता हैं। जब कोई उलभनपूर्ण मसला 


संसद में भ्राने वाला होता है तो उस पर मी मन्त्रीमण्डल पहलें से ही विचार 
कर लेता है । | 


गा कूटनीतिक कागजातों को मन्‍्त्रीमप्डल दे: समझी सदस्यों के बीच वितरित 
वर दिया जाता है । यह व्यवहार सयुक्त रःउ््र अमरीका से भिन्न है। ग्रेट 
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ब्रिटेल में इसे इसलिए अपनाया गया है क्योंकि यहां मन्त्रीमण्डल सामूहिक रूप 
से संसद के प्रति उत्तरदायी है । मनन्‍्त्रीगण समस्त राष्ट्रीय नीतियों के लिए 
एक दूमरे के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अमेरिका तथा फ्रांस के कई मन्त्रियों 
को विदेश नीति से सम्बन्धित निर्णयों की सूचना अखबार पढ़ने के बाद हो 
पाती है । इस स्थिति को रोकने के लिए ही ग्रेट ब्रिटेन में इस अभ्रम्यास को 
प्रपताया गया है। यहां का मन्‍्त्रीमण्डल केवल परामश देने के लिए ही 
उत्तरदायी नहीं होता है वरन्‌ू यह एक निर्णय लेने वाला निकाय है भ्ौर 
इसलिए इसके सदस्यों के पास पर्याप्त सूचना का होना अत्यन्त 
आ्रावश्यक है । 


प्रधानमन्त्री सरकार एवं मन्त्रीमण्डल का नेता होता है भोर इसलिए 
विदेश नीति को बनाने तथा क़ियान्वित करने के लिए वही शअ्रन्तिम रूप 
से उत्तरदायी है। ग्रेट ब्रिटेन के कुछ प्रधान भन्त्रियों ने विदेश नीति से 
सम्बन्धित विषयों में प्रभावशील रूप से काय्ये किया है। विस्काउन्ट पामस्टेन 
(एरं5००७॥ एशाशश्ष॥०7), लायड जाजे (7.0790 06028), विश्टन 
चचिल (ज्ञा7/00  (शणका)।) तथा मैकमिलन (थे प्ध०ण१ 
शिववण्गा।श॥ ) श्रादि को व्यक्तिगत कूटनीति के लिए सदा याद किया 
जाता रहेगा । 


प्रधानमन्त्री का श्रवन्तिम उत्तरदायित्व इतना मौलिक है कि उसकी 
विदेश नीति की गम्भीर भ्रालोचना एक नेता के रूप में उसके सम्मान एवं 
प्रमाव को समाप्त कर देगी चाहे उसकी नीति के पीछे उसके दल तथा 
सन्त्री मण्डल का कितना ही समर्थन क्‍यों न हो । उदाहरण के लिए सन्‌ १६५६ 
में सर एन्थानी ईडन (97 /॥07079५ ४0०7) ने प्रधानमन्त्री की हैसियत 
से स्वेज नहर पर श्राक्रमण की श्राज्ञा प्रसारित की। प्रेट ब्रिठेन के विरोधी 
दल ने, संयुक्त राज्य भ्रमरीका, सोवियत ध्रंघ तथा राष्ट्रमण्डल के श्रनेक देशों ने 
और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस श्राज्ञा का विरोध किया। यद्यपि मन्त्रीमण्डल 
प्रोर कामन्‍स समा का बहुमत प्राक्तररण की नीति का समर्थन कर रहा था 
किन्तु फिर भी व्यापक विरोध के कारण प्रधानमन्त्री को पर्याप्त नीचा देखना 
पड़ा श्रौर उन्होंने थोड़े समय बाद ही त्यागपतन्र दे दिया । 


ब्रिटिश प्रघानमन्त्री एवं प्रमरीकी राष्ट्रपति 
(छात्र शाप शाएंडस क्ात दाधांल्या शि९४0९० ) 


यदि हम नीति निर्माण की दृष्टि से ग्रेट ब्रिटेन के 88678, 
संयुक्त राज्य भ्रमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना करें तो पायेंगे कि राष्ट्रपति दो 
दृष्टि से लाभ में रहता है | प्रथम, राष्ट्रपति चार साल के निश्चित कार्यकाल 
तक प्रपने पद पर कार्य करता है । इस बीच कांग्रेस श्रथवा मतदाताओं के बीच 
उसका सम्मान कम हो जाये तो भी उसे ग्रपने कार्यालय में बने रहने का तथा 
प्रपनी शक्तियों को प्रयुक्त करने का सांवैधानिक अधिकार है । प्रधानमन्ती का 
ऐसा कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता । सँद्धान्तिक रूप से संसद किसी मी 
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समय उसे त्याग्रपत्र देने के लिए अथवा नये चुनाव कराने के लिए वाध्य कर 
सकती है । 


इसरे, राष्ट्रपति अपने मन्त्रीमण्डल में सर्वोच्च होता है । इसके 
मन्त्रीमण्डल में जो प्रशासक होते हैं उनका कोई भी सांवैधानिक स्तर नहीं 
होता तथा इनसे विचार-विमर्श करने के लिए बध्ध्य नहीं है । ब्रिटिश 
मन्त्रीगण्डल में सभी राजनतिक नेता होते हैं तथा प्रधानमन्त्री को इन्ह प्रपने 
साथ लेकर चलना होता है । मन्त्रीमण्डल का सहारा होने पर उसे सनद की 
ग्रोर से कोई खतरा नहीं रहता । 


संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति को सैद्धान्तिक रूप से जो लाभ 
प्राप्त होते हैं उनका व्यवहार में बहुत कम महत्व है । जब ब्रिटिश प्रधान मत्री 
अपने दलीय बहुमत के साथ पद ग्रहण करता है तो वह भी अमरीकी राष्ट्रपात 
की मांति एक निश्चित कार्यकाल तक कार्य करता है । यह सच है कि प्रधान 
मंत्री मंत्रीमण्डल के अपने साथियों की राय से प्रभावित होता है. किन्तु साथ 
ही यह भी सच है कि वह मन्नीमण्डल में एक प्रमावपूर्णा स्थान रखता है । 
प्रधान मंत्री को एक सब से बड़ा लाम यह रहता हैं कि व्यवस्थापिकाः पर 
उसका प्रभाव रहता है | कठोर दलीय नियंत्रण एवं ससद को विघटित करने 
को प्रधान मंत्री की शक्तियां ऐसी हैं जो कि ग्रमरीकी राष्ट्रपति का प्राप्त 
नहीं हैं । सांवंधानिक दृष्टि से कांग्रेस राष्ट्रपति के बराबर को भागीदार 
होती है तथा सिद्धान्त एवं वयवह्वार में वह व्यवस्थापन एवं अनुदान के सहारे 
राष्ट्रपति की नीतियों का समर्थन करने के लिए वाध्य नहीं होती । मन्तीमण्डल 
एवं संसद के बहुमत का समर्थन साथ रहने के कारण प्रधान मत्नी संसद से 
भ्रपनी नीति को समर्थित कराने को व्यवस्था कर सकता है । ससद की स्थिति 
उसके नियंत्रण में कार्य करने वाली एक सभा की सी होती है । 


ब्रिटिश प्रधान मंत्री पांच वर्ण तक अपने पद पर कार्य करता है तथा 
वह कितनी ही बार पुनः निर्वाचित किया जा सकता है । प्रधान मंत्री पाँच 
वर्ण से पूर्व भी निर्वाचन करा सकता है जैसा कि विलसन ने सन्‌ १६६६ में 
किया था । ऐसा वह प्राय: तभी करता है. जब कि उसे यह विश्वास हो कि 
ऐसा करने में कामन्‍स सभा में उसके दल की स्थिति सशक्त हो हे जायेगी । जब 
तक प्रधान मंत्री अपने पद पर रहता है तव तक उसे संसद के: विरोधी दल के 
मदस्पों एवं जनता की आ्रालोचनाओं का शिकार बनता होता है । ब्रिटिश 
प्रधान मंत्री अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रतिवन्बित एवं उत्तरदायी रूप मं करता 
है । ब्रिटिश राजनीति में शीर्ण तक पहुंचने वाला व्यक्ति वहां के सांवैधानिक 
प्रजातंत्र में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का श्रम्यस्त हो जाता है । 
विदेक्ष सचिष एवं विदेश कार्यातशद 


[एणशंट्रए 5९९०९४४5५ 870 [0 ए0शंट्र) 08८९ | 


प्रेट ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में विदेश सचिव (विदेश मंत्री) 
द्वारा निणय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है । विदेश नावि 


श्श्८ विदेश नीति 


से सम्बंधित विपयों में उसका पर्याप्त महत्वपूर्णा स्थान रहता है। इसका एक 
कारण तो यह है कि विदेशी मामलों का महत्व अधिक होता है । इसके 
अतिरिक्त इस पद पर प्रारम्म से ही प्रभावशाली व्यक्तित्व श्राते रहे हैं । 
पामस्टंन, सेलिसवरी तथा एडवर्ड ग्रे आदि विदेश सक्षिवों ने विदेश कार्यो के 
व्यवहार में एक निरन्तरता की व्यवस्था की है । 


विदेश सच्चिव का पद मंत्रीमण्डल का एक महत्वपूर्ण पद है। इसको 
राजनैतिक सम्मान की दृष्टि से दो या तीन उच्च स्तर के मंत्रियों में ग्रिना 
जाता है । इसके कार्यो की लगातार छानबीन एवं समालोचना होती रहती 
है । विदेश सच्चिव अपने व्यवहार में कितनी स्वतंत्रता का प्रयोग करेगा यह 
बात कई तत्वों पर निर्भर करती है । उदाहरण के लिए-प्रधान मंत्री के साथ 
उसके सम्पंध कैसे हैं, जनता पर उसका प्रमाव कैसा है तथा बहुमत दल में 
उसकी क्या स्थिति है, आदि-आदि । संसद तथा देश के सामने प्रधान मंत्री 
हारा ही सत्ता एवं उत्त रदायित्व का प्रतिनिधित्व किया जाता है, ऐसी स्थिति 
में विदेश सचिव को प्रधान मंत्री का विश्वास प्राप्त होना चाहिए तथा उसे 
>>हमेशा यह मानकर चालगा चाहिये कि प्रधान मंत्री नीति निर्माण में कभी भी 
268 कर सक्कता है । महत्वपूर्ण सीमाग्रों के अन्तर्गत रह कर विदेश सचिव 
विदेश नीति से सम्बंधित निर्णाय लेने के लिए तथा उन निर्णोयों को क्रियान्वित 
४ करने के लिए उत्तरदायी होता है । संसद में सरकार की नीति को स्पष्ट 
करना तथा उसकी रक्षा करना उसका काये है। ब्रिटिश विदेश सच्छिव 
अ्रमरीकी विदेश सचिव की मांति विदेश कार्यालय का संचालन करने के लिए 
उत्तरदायी है । उसे विदेशी कूटनीतिज्ञों से सम्बंध रखना होता है । शिखर 
सम्मेलनों के समय वह प्रधानमंत्री की सहायता करता है । 


संयुक्त राज्य अमरीका एवं ग्रेट ब्रिटेन के विदेश सचिवों के बीछ 
मुख्य अन्तर यह है कि ग्रेट ब्रिटेन में इसके पास संस्थागत रूप में परिभाषित 
कार्यालय होता है | संयुक्त राज्य अमरीका में विदेश सचिव प्रत्यक्ष रूप से 
राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है तथा उसी की इच्छा पर्यन्त कार्य करता 
है । राष्ट्रपति उसे किसी भी समय हटा सकता है | ब्रिटिश विदेश सचिव का 
अपना स्वय का व्यक्तित्व होता है | वैसे दोनों ही व्यवस्थाञ्रों में समय-समय 
पर ऐसे व्यक्तित्व मी रहे हैं जो कि अपनी सरकार के अध्यक्षों से प्रमावित 
रहते थे तथा ऐसे भी रहे हैं जो कि विदेश नीति के क्षेत्र में निरायिक एवं 
प्रमावपूर्ण हाथ रखते थे । यह हो सकता है कि ग्रेट प्रिठेन के विदेश सचिव 
का इतना शक्तिहीन तथा प्रमावहीन स्तर कमी न रहे जैसा कि श्रमरीका 
में राष्ट्रपति विलसन के समय में रोवर्ट लान्सिड्र का था। साथ ही यह भी 
सम्भव है क्रि ग्रेट ब्रिठेन का कोई विदेश सचिव इतनी शक्ति का प्रयोग न 
करे जितना कि आइजन हावर के राष्ट्रपतित्व के प्रथम छः वर्षो में राज्य 
सचिव जान फास्टर डलेस द्वारा किया गया था । >+ 


विदेशी मामलों के निदेशन कार्य में विदेश सचिव की सहार. . लिए 
कुछ राज्यमंत्री तथा संसदीय प्रवर सचिव होते हैं । इनमें से 4८ | 


ग्रेट ब्रिटेन की विदेश तीति २१६३ 


सदस्य होता है और इसलिए सरकार के परिवतंन के साथ-साथ बदलता रहता 
है। राज्य मंत्री केविनेट स्तर का नहीं होता । वह अपना अधिकतर ध्यान 
संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य संगठनों में त्रिदिश योगदान पर लगाता है । रे 
ऐसे सम्मेलनों के सम्बंध में काये करता है जिनमें कि उच्च स्तर के राजनेतिक 
प्रतिनिधित्व की आवश्यकता हो । संसदीय अ्रवर सचिवों का कार्य यह है कि 
सांसद मदन में विषयों को रखने में प्रधानमत्री तथा विदेश सचिव की सहायता 
करें वे संसद एवं विदेश कार्यालय के बीच सम्पर्क स्थापित करने वाली कड़ी के 
रूप में कार्य करते हैं ' 


विदेश कार्यालय के नागरिकों का एक बड़ा स्टाफ भी विदेश सचिव 
की सहायता करता है । स्थायी अवर सचिव एक वरिष्ठ नागरिक सेवक होता 
है | सरकार में होने वाले परिवर्तनों का उसके पद पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । इस प्रकार विदेश नीति से सम्बंधित मामलों में एक तरह से निरन्तरता 
वनी रहती है । स्थायी श्रवर सचिव विदेश सच्चिव का प्रमुख नीति सम्बंधी 
परामर्दाता होता है । इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए उसे देश की नीति 
एवं विदेश सम्बधों का व्यापक ज्ञान होत! जरूरी है । उसे सामयिक घटनाओं 
एवं कटनीतिक व्यवहारों का निकट से ज्ञान होना चाहिए म्थायी ग्रवर 
सचिव का यह कर्तव्य माना जाता है कि वह प्रत्येक ऐसे कार्य के प्रति विदेश 
सचिव को सजग कर दे जो कि देश की ऐतिहासिक नीतियों से भिन्न हैं ग्रथवा 
जिनको करने से विशेषज्ञों के मतानुसार देश कठिनाई में पड़ सकता हैं । 
स्थायी भ्रवर सचिव के प्रशासकीय नियंत्रगा के आधीन उपसचिव, सहायक 
सचिव, सभाग के श्रध्यक्ष आदि होते हैं । स्थायी भश्रवर सचिव क, पद एक 
ऐसा पद है जो कि विदेश सेवा के प्राय: सभी श्रधिकारियों की महत्वाकांक्षा 
का विषय होता है । 


नीति एवं नोति निर्माताश्रों पर संसदीय निर्मत्॒रा 
[एशांग्राधाशरए एग्पराणे 07० एग० क्ाएे एणाएए 77९४७ 


ग्रेट ब्रिटेन की संसद विदेश नीति के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान 

करती है | सरकार की नीति का समर्थन करने के लिए इसके द्वारा कानन 
बनाये जाते हैं तथा यह उन नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए श्रावश्यक 
पन की व्यवस्था करती है । बसे श्रमेरिकी कांग्रेस की भांति इसे विदेश व्यापार 
को नियमित करने तथा सन्धियों को स्वीकृति प्रदान करने की सांवैधानिक 
गक्तियां उहीं हैं । ब्रिटेन में संसद की अपेक्षा मंत्री-मंप्डल द्वारा युद्ध की घोषणा 
व) जाती है किन्तु फिर मी यह सम्वधी कार्यवाही को संचालित करने के लिए 
संसद के कानून को झ्रावश्यकता पह गो । संसद का रूप योगदान यह है कि 
हा एक ऐसे ज्ोत का करती है जहां से सरकार के नेताश्रों का चयन 
कप; डादा है । इसके प्रतिरिद यह एक ऐसे मच का कार्य करती है जहां 

पर कि सरकार की नोतियों एवं कार्यो की छानवीन की जाती है 8 
की जाती है, समर्थन किया जाता है इन्हें जनता के लिए विदित बनाया जाता 


थ अ सरकार का समर्थन किया जाता है अ्रथवा उसे पदविमुक्त किया 
जाता है । 


२२० विदेश नीति 


संसद में स्पष्ट बहुमत एवं सुश्रनुशासित दल से संयुक्त एक सरकार यह 
जानती है कि वह नीतियों का संचालन करने के लिए केवल तभी तक स्वतंत्र 
है जब तक कि उसको संसद में बहुमत दल का समर्थन प्राप्त है । सरकार की 
नीति एवं प्रशासन की आलोचना एक सुसंगठित विरोधी दल के नेताओं द्वारा 
की जाती है । ये नेता भावी मंत्रीमण्डल होते है तथा कुछ समय पूर्व प्राप्त 
सूचना के आधार पर ही मंत्रीमण्डल बना लेते हैं । ऐसी स्थिति में सरकार के 
लोक हित एवं जनमत के प्रति सदैव सजग रहना होता है । 


जब संसद में सरकार के साथ केवल किनारे का ही बहुमत रहता है 
तो प्रधान मंत्री को विवादपूर्ण नीति एवं कार्यक्रमों के सम्बंध में जागरूक 
रहना पड़ता हैं| हेरल्ड विलसन की लेवर सरकार के पास १६६४-६६ के 
दौरान ऐसा ही बहुमत था । भ्रतः विलसन ने इस काल में श्रपने दल की एक 
परस्पराग्त नीति अर्थात स्टील का राष्ट्रीयकरण को मान्यता देने से मना कर 
दिया। इसके अ्रतिरिक्त वह रोडेशिया संकट पर भी कदम फूंक-फूक 
कर चला । 


जिस सरकार के पीछे स्पष्ट बहुमत होता है उसे विरोधी दल द्वारा 
मतदान के श्राधार पर नहीं हराया जा सकता । किन्तु फिर भी यदि विरोधी 
दल के प्रवक्ता लगातार विरोध करते रहें तो इससे सरकारी नीति क्री कमजोरी 
मलकती है, प्रशासन की गड़बड़ी सामने आती है तथा महत्वपूर्ण मसलों पर 
ध्याव नहीं दिया जा सकता । नीति में निहित खतरों के प्रति विरोधी दल देश 
को उमाड़ सकते है । इसी दृष्टि से संतदीय सरकार विदेश नीति के क्षेत्र में 
अपना महत्वपूर्ण योगदान करती है । 


कभी-कभी विदेश नीति के किसी मसले पर संसद में लगातार वाद 
विवाद होता रहता है । कई भ्रवसरों पर विरोधी दल सरकार की नीति का 
समर्थन करते हैं | इस समर्थद के पीछे यह मान्यता रहती है कि संकट के 
समय राजनीति को हूके जाना चाहिए । किन्तु फिर भी यह अदेशा तो हमेशा 
ही रहता है कि विरोधी दल कमी भी नीति सम्बंधी प्रश्न को बादविवाद के 
लिए ले श्राये । यदि सरकार के विरुद्ध श्रविश्वास का प्रस्ताव पास कर दिया 
गया तो उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा । इसके विपरीत सरकार मी शअ्रपने प्रति 
विश्वास का प्रस्ताव ला सकती है श्रौर यदि सदन ने इसकी नीतियों एवं 
प्रशासन के प्रति बहुमत से विश्वास प्रकट किया तो इससे सरकार का उत्साह, 
मोरेल एवं राजनैतिक सम्मान बढ़ जायेगा | ग्रेट ब्रिटेन में वास्तविक शक्तियां 
केवल कामन्स सभा के पास है । लार्ड समा के पास विरोध की शक्ति बहुत 
थोड़ी है क्योंकि वह सरकार को अपदस्थ नहीं कर सकती श्रौर न ही 
व्यवस्थापन को अनिश्चित समय के लिए रोक सकती है | लार्ड समा में की 
गई वहस का एक यह महत्व हो सकता है कि इसके द्वारा राष्ट्रीय स्थिति या 
नीति से सम्बंधित महत्वपूर्ण पहलू प्रकाश में लाये जायें । 


राणनैतिक दल एवं नीति 
(?मात्श एश्चापं९5 थात 6 ए?०ाए०) 


ग्रेट ब्रिटेन में द्वितलीय व्यवस्था है। यहां कन्जरवेटिव तथा लेबर 
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-ये दो दल प्रमुख हैं । इन दोनों दलों के वीच कुछ वातों पर सहमति है। 
उदाहरण के लिए पश्चिमी प्रजातन्त्रों को साम्यवादी रूस से खतरा है इस 
प्रभण पर दोनों दलों के बीच थोड़ा ही अ्रन्तर है । बच्यपि यह सच है कि 
कन्जरवेटिव दल द्वारा साम्यवादी आक्रमणा का व्यापक रूप से विरोध किया 
जाता है किन्तु लेवर पार्टी मी इस दुष्टि से विरोधी रुख नहीं अपत्ाती । 
पत्रीमेन्ट एटली ((/०कथा॥। &।0०६) की लेबर सरकार ने नाठो में शामिल 
होना स्वीकार किया तथा शमस्त्रीकरण कै लिए एक व्यापक कार्यक्रम 
भ्रपनाया । 


दोनों दलों के वीच इस वात पर भी सहमति है कि संयुक्त राज्य 
प्रमेरिका के साथ विशेष सम्बन्ध रखे जायें और नाटो की शक्तियों के साथ 
भाग लिया जाये | कनन्‍्जरवेटिव नाटो के प्रमुख समर्थक हैं । यद्यपि मिन्न में 
स्वेज नहर विवाद के समय इनके सम्बन्धों में एक दरार सी आ गई थी किन्तु 
तो भी इस दल द्वारा अमेरिकी नीतियों का सामान्य रूप से समर्थन किया 
गया . लेबर पार्टी के नेता हेरल्ड घिलसन, डेनिस हेले (0०75 प्७॥॥०४) 
तथा माइकेल स्टीवार्ट (](0॥०४० 86४थ।) आदि ने नाटो को समाप्त करने 
से सम्बन्धित बातों का वहिप्कार किया भर उनको खतरनाक बताया | 
अपने दल के कुछ नेताश्नों की राय न होने पर भी विलसन ने वियतनाम में 
संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन किया है । 


दोनों दल साम्यवादी ग्रुट के साथ बढ़ते हुए तनाव को कम करना 
चाहते है । इसके लिए वह श्रपनी जनता को पर्व और पश्चिम के बीच 
समझौते की वार्ता के लिए समभाते हैं। दोनों ही दल अ्रस्त्र-शस्त्रों की दौड़ को 
कम करना चाहते हैं। लेवर सरकार तो ज्ञेत्रीय निःशस्त्रीकरण योजनाओं 
में भी पर्याप्त रुचि लेती है । जमनी के सम्बन्ध में दोनों दलों का यह विचार 
है कि बलिन पर श्रधिकार नहीं रखा जाना चाहिए । कन्जरवेटिव इस बात 
पर जोर देते हैं कि एकीकृत जर्मनी को नाटो के माध्यम से पश्चिम का मिश्र 
दनने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए जबकि लेबर पार्टी के नेता जमंनी के एकीकरण 
को उसकी तटस्थता के साथ जोड़ देते हैं । 


हितीय विश्व युद्ध के वाद ब्रिटेन के साधन स्रोत सीमित हो गये 
और इसलिए उसकी विदेश नीति पर एक मर्यादा लग गई । आज दोनों ही 
पल यह चाहते हूँ कि ग्रंट ब्रिटेन को श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में वही खोया 
हुथा स्तर प्राप्त हो जाये । 


ग्रंंट ब्रिटेन के दोनों प्रमुख दलों के वीच अन्तर्राष्ट्रीय प्रण्मों पर बहुत 
3८ नहमति होने का श्रर्थ यह नहीं है कि उनके वीच किसी प्रकार का मतभेद 
है। न हो । महमति केत्तेत्र के अत्तिरिक्त दोनों दच्नों के वीच अनेक 
पहजपुरा असमानतायें नो हैं। प्रन्तर्राष्ट्रीय. तनाव के कारणों के सम्बन्ध में: 
दोनों % गलग-घलग तके हैं। लेवर पार्टी की विदेश नौति फेंबियन समाजवादी 
िचारघारा पर ध्ाधित है। वे यह मानते हैं कि सार्वमौमिक कल्याण एवं 
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सामाजिक समानता की स्थापना करके श्रन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों को कम किया जा 
सकता है । यही कारण है कि वे श्रघें-विकसित देशों का स्तर ऊंचा ऊठने 
पर तथा विदेश नीति पर अधिक जोर देते हैं । दूसरी ओर कन्जरवेटिव इस 
विश्वास को द्रुकरा देते हैं कि भ्रन्तर्राष्ट्रीय तताव का कारण सामाजिक या आधिक 
श्रसमानता है । ये शक्ति के लिए संघर्ण पर श्रधिक जोर देते हैं तथां इसी को 
भ्न्तर्राष्ट्रीय संघर्ण का मुख्य कारण मानते हैं। यद्यपि कनन्‍्जरवेटिव नेताग्रों 
का सम्बन्ध सुरक्षा एवं कूटनीति से अधिक रहा है किन्तु फिर भी उनका दल 
आधथिक सहायता को नीति की एक आवश्यक एवं महत्वपूर्णा तकनीक नहीं 
मानता । 


दोनों दलों के बीच श्रन्तर का दूसरा ज्षेत्र संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति 
उनका दृष्टिकोण है । लेबर पार्टी इस विश्व संगठन को एक ऐसी संस्था 
मानती है जिसके सहारे राष्ट्रीय नीतियों को सचालित किया जा सकता है। 
दूसरी श्रोर कन्जरवेटिव पार्टी संयुक्त राष्ट्र संघ की उपयोगिता में कम 
विश्वास करती है। वह इसे अनेक साधनों में से एक मानती है तथा 
कूटनीति की परम्परागत तकनीकों एवं राष्ट्रीय हित की मान्यताश्रों पर श्रधिक 
जोर देती है। 


विकासशील देशों के प्रति दोनों दलों का दृष्टिकोश एक जैसा नहीं 
है । कनन्‍्जरवेटिव पार्टी द्वारा भ्रफ़ीका के कई स्वतन्त्रता आन्दोलनों की सहायता 
की गई है तो भी लेबर पार्टी द्वारा उस पर यह दोष लगाया जाता है कि यह 
प्रभी भी उपनिवेशवादी नीतियों को अपना रही है। दोनों दलों के बीच का 
अन्तर मूलतः स्वतन्त्रता बनाम साम्राज्यवांद के ऊपर नहीं है वरन्‌ यह तो 
विश्व शक्ति संतुलन के सम्मावित विकास के श्रनुमान के ऊपर है । 


जहां तक राष्ट्रमण्दल के सम्बन्धों को बनाये रखने का प्रश्न है, दोनों 
ही दल इसका समर्थन करते हैं । यदि तुलनात्मक रूप से देखा जाये तो ज्ञात 
होगा कि दोनों दलों के बीच सहमति का ज््षेत्र विरोध केक्षेत्र की श्रपेक्षा 
अधिक है । दोनों के बीच की भिन्‍नतायें मुझ्य रूप से समय, तकनीकी, प्रक्रिया 
की पसन्द, तथा सहयोग एवं विरोघ की मात्रात्रों के ऊपर है । 


जनमत श्ौर विदेश नीति 
(एफ 0ए7ंएऑंणा श्ञाए. फणारशंशा ?एगांक) 


प्रत्येक प्रजातन्‍्त्रात्मक सरकार की भांति ब्रिटिश सरकार भी जनमत 
के प्रति उत्तरदायी है। पेडिलफोर्ड तथा लिकन _(?460[०04 874 
747८०7॥ ) का यह कहना सच है कि “सरकार को विदेश नीति का व्यवहार 
उन सहनीय सीमाओं में करवा चाहिए जो कि जनता को स्वीकायं होंगी ।/* 
जहां कहीं जनमत अस्पष्ट हो भथवा अ्रसमंजस में हो वहां ब्रकार द्वारा नेतृत्व 





]. 'ग॒हरढ 60एथ्गायदा। खाए 00006 गिल्लंडप एगा0ए जांगिंत 
६6 (00806 775 ० जणञ80 [6 छपगीए जा 800०7.” 
ननकीबरबंधीलियं ब्रा 7.ंब्रटण॥, ०0 ४, 0. 260. 
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प्रदान किया जा सकता है । सरकार जनता की मर्जी से भिन्‍न व्यवहार भी 
कर सकती है किन्तु श्रागे चल कर उसे या तो जनता का समथ॑न प्राप्त कर 
मेना आहिए ग्रथवा अगले चुनावों में हार जाने का खतरा रहता है ) 


जनमत की भावनायें कई एक आवश्यकताओं के प्रति सामान्य रूप से 
मचेत रहती हैँ उदाहरण के लिए मोजन एवं कच्चे माल का आयात करने के 
निए समुद्री मार्गों को खुला रखते को आवश्यकता तथा ब्रिटिश उत्पादत की 
सपत के लिए विश्व वाजार सुरक्षित रखने की आ्रावश्यकता श्रादि । ब्रविटिण 
जनता यूरेशियन भूमि पर शक्ति मंतुलन वनाये रखना चाहतो है शोर इसके 
लिए नाटो के माध्यम से सोवियत प्रसार को रोकने का समर्थन करती है । जब 
में ग्रेट ब्रिटेन को अणु-श्राक्मणा का खतरा हुआ तव से वहां की जनता 
विश्व शान्ति की स्थापना के लिए तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय तनाव को दूर करने के 
लिए समझौता वार्ताश्रों को महत्व देने लगी है। इसके ग्रतिरिक्त यह विश्वास 
किया जाता है कि ग्रेट ब्रिटेत को श्रपनी शक्ति एवं प्रभाव का प्रयोग करके 
एक ऐसे जगत की रचना का प्रयास करना चाहिए जहां कि स्वतन्त्र राष्ट्रों की 
पुरक्षा प्राप्त हो प्रौर कानुन का णासन स्थापित हो । ये सभी मुल्य ही ग्रेट 
ब्रिटेन के राष्ट्रीय हित को बनाने में योगदान करते हैं। सरकारें बदलती 
रहें भाहे राजनैतिक दल बदलते रहें किन्तु इन मूल्यों तथा श्राकांक्षाओं के 
प्राधार पर जनमत की राय निरन्तर एक जैसी ही रहेगी और प्रत्येक दूरदर्शी 
सरकार को जनमत की राय का सम्मान करना होगा । 


विदेश नीति का व्यावहारिक पहलू 
(व ?ह्लांध्या 89९० जी फए0ार्थंशा एणांट ) 


वर्तमान विश्व की राजनीति में दो महाशक्तियों के श्रतिरिक्त शक्ति 
स्तर पर जिसका स्थान है वह निश्चय हो ग्रेट ब्रिटेत है। मध्यकाल से ही 
इस देश की विदेश नीति दो प्रमुख लक्ष्यों की ओर संचालित की गई है वे हैं-- 
() प्रपनो नौ सेना को पूरी तरह शक्तिशाली बनाना और उसके आधार 
गो समुद्रों को अपने प्रधिकार में रखना तथा (#) योरोप के देशों के बीच 
/ ते संतुलन बनाये रखना । इसके लिए ग्रेट ब्रिटेन का यह हर सम्भव प्रयास 
हता था कि वह किसी भी देश की शक्ति को भ्रधिक ऊँचा न होने दे; यदि 
3 का जाय तो विभिन्न सेनिक समभौतों एवं सन्धि संगठनों द्वारा उसे 
गा मा | इन लक्ष्यों की प्र रणा ब्रिटिश विदेश नीति ने अपने देश की 
जि थति से भ्रहण की है । चारों भोर से समुद्रों से घिरा हुआ एक देश 
पिता से सारी वसुन्धरा पर फैला हुआ था यदि अ्रपती जल शक्ति के 
न र 34 ध्यान देता है तो यह स्वाभाविक ही है । ग्रेट ब्रिटेन यह 
25 00284: “हीं करता था कि कोई उसकी नौ सेना को चनोती दे | सर 
हक बा आ ९597४ 07०८) के विचार से “ब्रिटिश विदेश नीति की 
बोगी मिल पे योरोप के समुद्री स्तर पर एक प्रायद्वीप के रूप में उप्तकी ” 
के कं ति की भ्रपरिहार्य परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होती है ।” इसके 
१ पर्याप्त विस्तृत उपनिवेश तथा अ्रचिराज्य ये जिनका श्रस्तित्व 
न प्रत्नावशाली नौ सेना पर श्राघारित था । 


२२४ विदेश नीति 


अपने राष्ट्रीय हित से प्रभावित होकर ब्विटेन ने जो नीति अ्रपनाई 
उसके फलस्वरूप वह कमजोर राष्ट्रों का संरक्षक तथा राज्यों की स्वतन्त्रता 
का रक्षक वन गया ताकि उनके वीच सन्तुलन बना रहे | अपने हितों से प्रभा- 
वित होकर ही वह बड़ी मात्रा में व्यापार की स्वतन्त्रता का समर्थक बना ताकि 
देशों के बीच संतुलन रहे । इस प्रकार पामर तथा परकिन्स के शब्दों में यह 
कहा जा सकता है कि “भुगोल, नौ सेना, व्यापार, शक्ति संतुलन एवं साम्राज्य- 
वादी हित ब्रिटेन की परम्परावादी विदेश नीति के परम्परागत आधार रहे हैं 
तथा पिछली कुछ शत्ताब्दियों का प्रत्येक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इनके प्रति सजग 
रहा है ।”? कुल मिलाकर ब्राज तक विश्व रंगमंच पर ब्रिठिश कूटनीतियों 
द्वारा जिस कुशलता से व्यवहार किया गया है उसका मून्न लक्ष्य यही सब तत्व 
रहे हैं । भ्राज के युग में यद्यपि अनेक प्रमावशील परिवतंनों के कारण विश्व 
राजनीति का स्वरूप बहुत कुछ बदल गया है तो मी यह श्रस्वीकार नहीं किया 
जा सकता कि ये परम्परावादी उद्द श्य आज भी ब्रिटिश विदेश नीति का लक्ष्य 
हैं । आज भी खुले-समुद्र का ब्रिटिश व्यापार में उतना ही महत्व है जितना कि 
पहले कभी रहा था । “व्यापार ब्रिटेन का जीवन रक्त है और ग्रही कारण है 
कि व्यापार का विकास एवं सुरक्षा हमेशा ही ब्रिटिश विदेश नीति का प्रमुख 


पहलू रहा है । 


यह कहा जाता है कि ब्रिटेन के न तो स्थाई शत्रु हैं श्र न स्थायी 
मित्र ही, वर॒न्‌ उसके कुछ स्थाई स्वार्थ अथवा हित हैं । इन हितों की साधना 
में जो भी देश सहायक होता है वही उसका मित्र बन जाता है तथा जो विरोघ 
करता है वह उसका शत्रु हो जाता है। ब्रिटेन के राष्ट्रीय हित ने ही उसे प्रजा- 
तंत्रात्मक शासन प्रणाली का समर्थत करने, निरंकुश एवं अ्रवेध शासन का 
विरोध करने, समुद्रों को स्वतन्त्र बनाने, ब्रिटिश नहर के सामने के किस्ती प्रदेश 
में किसी शक्ति को प्रमावशाली न होने देने त्तथा इस प्रदेश के ब्रेल्जियम, हा्लैण्ड 
आदि देशों को तटस्थ बनाये रखने के लिए प्रेरित किया । प्रथम विश्व युद्ध 
तक ब्रिटेन विश्व की सबसे बड़ी शक्ति था किन्तु इसके बाद श्रनेक परिवतेनों 
के कारण ब्रिटेन अपने उपनिवेशों पर ग्रधिक निर्मर रहने लगा। आ्राथिक 
कारणों से वह अ्रमरीका के साथ मंत्री रखने को बाध्य हो गया | श्रव वह 
भ्रपने व्यापार का विकास केवल तभी कर सकता था जबकि विश्व व्यापार भी 
साथ-साथ विकसित हो, इसके श्रतिरिक्त व्यापारिक दृष्ठियों से विश्वशांति 
का महत्व उसके लिए बहुत बढ़ चुका था । युद्ध के परिणामस्वरूप यहां की 
अर्थ-व्यवस्था श्रस्तव्यस्त हो चुकी थी श्रत: आर्थिक पुननिमाण की आवश्यकता 
पड़ी । इन सभी वगरणणों से ब्रिटेन की विदेश नीति में कुछ परिवर्तन आये । 
प्रथम विश्व युद्ध के बाद की ब्रिटिण विदेश नीति को प्राय: तुष्टीकरण की 
नीति (?009 ० 89००४७8८॥९०१॥) कहा जाता है क्योंकि इसका प्रमुख उद्ृश्य 
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ग्रेट ब्रिटेन की विदेश नीति २२५ 


जमंनी, जापान, इटली श्रादि श्रसन्तुष्ट राष्ट्रों को उनकी मांगों को पूरी करते 
हुए संतुष्ट रखता श्रोर इस प्रकार संसार में शांति बनाये रखना था । सब्‌ 
१६९१६ से १६३६ तक के समय में व्रिदेत इस नीति का पालन करता रहा । 


शक्ति संतुलन को नीति 


(छ8द्नत्नाएट९ ० ए6क्नएा एणांट?) 


योरोप की यह परम्परागत नीति रही है कि योरोप में किसी एक 
राज्य को इतना शक्तिशाली न बनने दिया जाय जो कि उसके साम्राज्य के 
लिए एक गम्मीर खत्तरा वन जाये । यदि उसे लगता है कि कोई एक राष्ट्र 
इस प्रकार से शक्ति सम्पन्न होता ना रहा है तो वह उसके विरुद्ध संगठन बनाना 
प्रान्म्म कर देता हैं ताकि उस राज्य की शक्ति क्षीण हो जाय । इस प्रकार 
विश्व राजनीति को तराजू के दानों पलड़ों के वीच वह सनन्‍्तुलन बनाये रखता 
है । यदि एक्र पलड़े का मार अ्रधिक प्रतीत हो तो दूप्तर पलड़े में राज्यो को 
रखकर शक्ति संतुलन की स्थापना कर देता है । नेपोलियन के फ्रांस तथा 
हिटलर के जमेनी ने जब शक्ति के सन्तुलन को चुनौती दी तो ब्रिटेन ने इस 
चुनौती का उत्तर दिया । इस प्रकार यदि कहा जाय कि हेनरी सप्तम श्रौर 
बाडइिनल वूल्ज (टशा०ंण० ०६०४) से लेकर झ्राज तक ब्रिटिश विदेश 
नीति का केन्द्रीय लक्ष्य योरोप पर किसी एक शक्ति के आधिपत्य की रोकना 
रहा है तो अतिशयोक्ति न होगी । संतुलन स्थापित करने के लिए ही ब्रिटेन ने 
कई वार योरोप की राजनीति में हस्तक्षेप किया श्रौर कई कमजोर राष्ट्रो को 
मिलाकर उनको एक शक्ति बनाने का यत्न क्रिया है । एक वार विन्टत 
चचिल मे वाहा था कि “चार सौ वर्षो से ब्रिठेन की वि.श नीति यह रही है 
कि महाद्वीप की सबसे अधिक शक्तिशाली, ग्राक्रमणकारी तथा सत्ताधारी शक्ति 
॥। विरोध किया जाये ताकि छोटे देशों को इन शक्तियों के हाथों में पड़ने से 
वाका जा सके ।? शक्ति सन्तुलस की नीति का अनुसरण करते हुए प्रट 
ब्रिटेन ने उस राष्ट्र की श्रोर संदेह मरी दृष्टि से सजग होकर देखा है जो कि 
योरोप के सन्तुलन को चुनौती देने की सामर्थ्य रखता हो । इस दृष्टि से ब्रिटिश 
विदेश नीति घटनाश्रों से उत्पन्न परिस्थितियों, पसन्द या नापसन्द श्रथवा अन्य 
एसी प्रकार के भावों से प्रमावित नहीं होती । जर्मनी में चाहे-किसी भी व्यक्ति 
का शासन हो या शासन-व्यवस्था का कोई मी रूप अपनाया जा रहा हो 
ब्रिटेन और जमंनी के सम्वन्धों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा । वह॒तो केवल 
शमी तथ्य में रुचि लेता है कि कोन सर्वाधिक शक्तिशाली है तथा कौन विश्व 
राजनीति में तानाशाह वन सकता है। राष्ट्रीय हित पर ग्राघारित इस विदेशी 
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२२६ विदेश वीति 


नीति के शत्रु एवं मित्र परिस्थितियों के साथ-साथ बदलते हैं । चचिल के शब्दों 
में "हम पर फ्रांस समर्थक तथा जमेन विरोधी होने का आ्रारोप नहीं लगाना 
चाहिये । यदि परिस्थितियां विरोधी हों तो हम इसी प्रकार से जमन सम- 
शक एवं फ्रांस विरोधी हो सकते थे ।”? नेपोलियन के समय जो फ्रांस इ गलैण्ड 
का प्रधान शत्रु था वह विलियम कैसर और हिटलर के समय जमेनी का उत्कर्ष 
होने पर उसका घनिष्ठ मित्र बन गया | बीसवीं शताब्दी में भग्नजों एवं 
फ्रांसीसियों ने कई बार समान कारणों के भ्रपना रक्त बहाया है। 


शक्ति संतुलन की नीति के स्वर्णिम काल में ग्रेट ब्रिटेन योरोपीय 
शक्ति राजनीति का सक्रिय भागीदार न था वरन्‌ वह सन्तुलन रखने वाला 
(प्रशा8 ॥06० ० (6 98]भा८०) था। किन्तु बाज ब्रिटेन के हाथों में 
संतुलन-कर्त्ता का कार्य नहीं है शौर वर्तमान विश्व राजनीति में उन लोगों के 
लिए बहुत कम श्राशायें हैं जो कि पुरानी व्यवस्था को बचाये रखना चाहते 
हैं । पहले भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध एवं विश्व राजनीति मुख्यतः योरोप महाद्वीप 
तक ही सीमित थे किन्तु आज इनका क्षेत्र विश्व-व्यापी बन गया है। विश्व 
के अन्य महाद्वीपों की ओर से आंखें वन्द करके केवल योरोप में ही शक्ति 
संतुलन की स्थापना करना एक असफल एवं प्रभावहीन प्रयास सिद्ध होगा । 
किन्तु दूसरी ओर विश्वव्यापी स्तर पर शक्ति संतुलन की नीति का व्यवहार 
नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त योरोप में शक्ति संतुलन पूरी तरह से 
नष्ट हो ह्ुका है; भ्राज यहां ऐसा कोई राज्य श्रयवा राज्यों का संघ नहीं रहा 
है जिसके साथ सन्धिवद्ध होकर ब्रिटेन संतुलन को बनाये रख सके । चचिल 
का कहना था कि “यदि हम संयुक्त राज्य भ्रमरीका को ब्रिठेन श्रौर फ्रांस के 
साथ मिला दें, यदि हम सम्मावित श्राक्रमणकारी का नाम बदल दें, यदि हम 
राष्ट्र संघ को संयुक्त राष्ट्र संघ में बदल दें, यदि ब्रिटिश नहर को श्रटलाण्टिक 
सागर मान लें तथा विश्व को योरोप बना दें तो यह श्रावश्यक नहीं कि इस 
तर्क को आज अश्रव्यावहारिक कहा जा सके |”? किन्तु ये परिवर्तन 
2 कल्पनायें हैं श्रतः शक्ति संदुलन भी आज श्रवास्तविकता बन 
चुका है । 
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प्रट ब्रिटेन की विदेश नीति २२७ 


ब्विटिश विदेश नीति एवं वर्तमान विश्व-राजनीति 
(76 क7॥5॥ गिशथेड्ा ?०ांरए धापे प्राए0शया ज्षण]व ?०॥0 ८४ ) 


प्रपने विस्तृत साम्राज्य की रक्षा करना एवं योरोप में शक्ति संतुलन 
की स्थापना करना ब्रिटिश विदेश नीति की दो परम्परागत विशेषतायें रही 
हैं। वर्तमान विश्व राजनीति में ब्विटेन के पास न तो बड़ा साम्राज्य ही रहा 
है श्रौर न अव शक्ति संतुलन के उपयुक्त परिस्थितियां ही कायम हैं। श्रत ये 
दोनों विशेषतायें अपने परम्परागत रूप में श्रतीत की गाथायें बन चुकी हैं । 
ब्रिटेन की शक्ति भी निरन्तर ह्ासोन्मुख होती जा रही है । इस परिवर्तन के 
प्रमुख कारण इस प्रकार के हैं जिन पर ब्रिटेन का बहुत कम नियंत्रण है । 
तकनीकी विकासों के कारण उसकी नौ सेना की सर्वोच्चता एवं भ्रनेक श्रौद्योगिक 
लाभों को कम कर दिया है । संयुक्त बमरीका एवं जापान का उदय, विस्मार्क 
के आघीन जमेनी का एकीकरण तथा बाद में फ्रांस एव रूस का शक्ति-सम्पश्न 
होना कुछ ऐसे विकास थे जिनके प्रभाव से ग्रेट ब्रिटेन की शक्ति एवं प्रभाव 
क्रमिक रूप से घटने प्रारम्म हो गये । सन्‌ १६४५के बाद ब्रिटिश राजनी त्तिज्ञों 
को यह ज्ञान हो गया कि उनकी शक्ति अब घट रही थी । नवीन परिवतेनों 
के सदर्भ में ब्रिटेन की विदेश नीति के प्रायः सभी मूल आघारों पर करारी 
चोट हुई । वे क्रमश: बहुत कमजोर बनते चले गये । कोयला, फौलाद एवं 
कपड़े के मूल उद्योग जिनके कारण ब्रिटेन दुनियां का कारखाना बन गया था 
प्रपती सर्वाच्चता खो चुके थे । 


हितीय विश्व युद्ध के बाद सच १६४१ में जब कंजर्वेटिव दल की 
सरकार बनी तो ब्रिटेन ने योरोपीय मामलों में सहानुभूति का दृष्टिकोण 
प्रपनाया तथा पश्चिमी योरोप के देशों के साथ एक सीमित रूप में ही सहयोग 
किया । पश्चिमी बोरोप की वास्तविक एकता के लिए संगठन बनाने की प्राय: 
सभी योजनाओं को इसने भ्रस्वीकार किया । वैसे युद्धोपरान्त के समय में 
ब्रिटेन ने योरोप के देशों के साथ झ्राथिक, सैनिक एवं कुछ मात्रा में राजनैतिक 
पनिष्ठता से युक्त कार्य किया है। पश्चिमी योरोप के संघ बनाने के विचार 
का उसने सदा ही विरोध किया है। यद्यपि उसका यह विश्वास है कि इन 
शो की सरकारों को परस्पर सहयोग से काम लेना चाहिए | इसी कारण 
उसने ब्रू सेल्स सन्धि तथा योरोपीय ग्राथिक सहयोग के लिए संगठन का 
नमर्थन किया हैं तथा योरोप की परिषद (00०एगण ०६ 8००७०) और 


धुर्मां यीजना श्रादि के श्रति उदासीन तथा विरोधी सा दृष्टिकोण 
प्रपनाया । हु 


चचिल ने कई बार कहा था कि “ब्रिटेन की एक संघात्मक योरोपीय 
व्यवस्था में शामिल होने की तनिक भी इच्छा नहीं है । हम उनके साथ हैं 
उनके नहीं हैं ।? अमरीका में ब्रिटिश राजदूत पॉल हाफमेन 
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श्र्८ विदेश नीति 


(0.घ8०॥7स्‍भ॥) का विचार है कि ब्रिटिश सरकार की नीति दूसरे पश्चिमी 
योरोयीय देशों के स/थ सहयोग करने की है, वह योरोप की एकता के लिए 
उनके साथ काम करना चाहता है। पश्चिमी योरोप के रजनैतिक संघ के 

प्रस्ताव पर विचार प्रकट करते हुए सुप्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थंशास्त्री रांविन्स 

(९०095) ने लिखा है कि “यह स्पष्ट रूप से कह देना आवश्यक है कि 

वह हमारा लक्ष्य नहीं है | हमारे दृष्टिकोण से अनेक पहलू ऐसे हैं जो इसे न 

केवल कठिन वरन्‌ पूरी तरह से श्रवांछित बना देते हैं |” प्रो + रॉविन्स 

(7२०७७775) का मत है कि “उत्तरी अ्रठलाण्टिक सन्धि संगठन (४70) 
में ब्रिटेन भ्रपने वर्तमान सम्पर्कों के हूटने का भय किये बिना ही पूरी तरह से 

सहयोग प्रदान कर सकता है । यह एक इस प्रकार का सामृूहीकरण है जिसके 

द्वारा सदियों पुरानी जर्मेनी की समस्या को सुलकाना सम्मव बन सकता है|” 

पामर तथा परकिस्स के शब्दों में “नाटो इस प्रकार का सहयोग प्रदान करता 

है जिसमें कि अंग्र जों का विश्वास है कि बे किसी बड़े बन्घन के बिना ही 

भाग ले सकते हैं |”? इस संगठन में ब्रिटेत बिना श्रपती सम्प्रभुता को सीमित 

किये ही मारी सहयोग की दिशा में कार्य कर सकता है । ब्रिटेन के राष्ट्रमंडल 

के प्रति उत्तरदायित्वों के साथ इसका विरोध नहीं है । 


बड़ी शक्तियों फे साथ ब्रिटेन के सम्बन्ध 
(छाथां ऊलाग्रिंण भाव 0० 66॥ 2०००५) 


ब्रिटेन कभी विश्व राजनीति में सबसे बड़ी शक्ति था श्र श्राज भी 
यद्यपि उसका पूर्व स्तर तो नहीं रहा है फिर भी रूस तथा श्रमरीका के वाद 
शक्तिशाली एवं प्रभावशील देश उसी को माना जा सकता है । योरोप एवं 
उससे बाहर के बड़े देशों के साथ उसके सम्बन्धों का इतिहास मित्रता, 
सहयोग तथा विरोध एवं वेमनस्थ से भरा हुआझ्ना है। जर्मनी तथा फ्रांस उसके 
निकट के पड़ौसी हैं । जमंनी में द्वितीय विश्व युद्ध के वाद जिन चार शक्तियों 
का अधिक्वार हुम्ना उनमें से एक ग्रेट ब्रिटेन मी है। पश्चिमी जमंनी में अपने 
भाग क। शासन चलाते समय उसने फ्रांस तथा श्रमेरीका के साथ पूरा-पूरा 
सहयोग किया है । मित्र राष्ट्रों की नियन्पण परिषद (&|॥60 (०700! 
(०णाटं।) और वलिन कोमन्डातुर  (॥(0०7787020०78) की रचना, रूस 
के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता की स्थापना एवं पश्चिमी जमंन राज्य की स्थापना 
को ओर उठाये गये सभी कदमों का ब्रिटेन ने समर्थन किया है । 
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प्रंट ब्रिटेन की विदेश नीति म्स्ह 


ल्ति-ूर्ति, उद्योगों के स्तर, जर्मनी के तिःशस्त्रीकरण झादि विपयों 
पर उसने फ्रांस की अपेज्ञा कम कठोर दृष्टिकोण अपनाया है | वैसे पश्चिमी 
जमंनी के समस्त मूल निर्णाय प्रायः तीनों शक्तियों के एकमत द्वारा लिए गये 
हैं । ब्रिटेन ने संघात्मक गणतन्त्र को एक संधीय राज्य बनाने में पूरा सहयोग 
दिया है तथा वह चाहता है कि जमेनी का एकीकरण कर दिया जाये । फ्रांस 
देवा ब्रिटेन के सम्बन्धों में युद्ध के दौरान तथा उसके वाद मतमुटाव पैदा करने 
वाले अनेक तत्व पैदा हुए । ब्रिटेन का सैद्धान्तिक राष्ट्रवाद फ्रांसीसियों द्वारा 
संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। उनका मत है कि जरमंनी में ब्रिटेव जो नीति 
प्रपना रहा है वह गलत है और उससे स्पष्ट है कि वह जर्मनी से उत्पन्न 
खतरों को पहचान नहीं पाया है । ब्रिदेन की श्राथिक एवं व्यापारिक नीतियों 
का फ्रांस पर प्राय: उल्टा प्रभाव पड़ता है। पश्चिमी योरोप के एकीकरण पर 
ब्रिटिश झध्िकारियों का जो दृष्टिकोण है वह भी फ्रांस के मन में ब्रिटेन के 
प्रति प्रविश्वास पैदा करने का कारण बना है। फ्रांस के भ्रधिकारियों का 
विचार हैं कि ब्रिटिश प्रतिनिधि को जामिल किये बिना ही ऐसे संघ का 
एक प्रारूप तंयार कर लिया जाय जिसे ब्रिटेन स्वीकार कर लेगा । इस प्रकार 
की नीति से दोनों देशों के बीच गहरी खाई पैदा हुई है । 


सोदियत रूस एवं संयुक्त राज्य प्रमरोका विश्व की दो महान शक्तियां 
है। इसके साथ ब्रिटेन के सम्बन्ध भिन्न-भिन्न रहे हैं । युद्ध के वाद सोवियत संघ 
के प्रति ब्रिटेन की नीति यथार्थवादी रही है। उसने इस प्रकार से व्यवहार 
पिया था कि पश्विम के साथ रूस का सहयोग सम्मव बन सके । क्रिटेल 
के प्रनेक विचारवों ने रूस के प्रति श्रमरीका के दृष्टिकोण एवं व्यवहार की 
प्रालाचना की । ब्रिटेन के कन्जवेंटिव दल तथा मजदूर दल दोनों ही इस बात्त 
पर एगमत थे कि सोवियत संघ एवं श्रन्य साम्यवादी शासनों के प्रति सहयोग- 
पुण सम्बन्ध स्थापित करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए | यही कारण 
है व प्विटेन ने मोवियत संघ तथा उसके गुट के अन्य देशों के साथ विस्तृत्न 
त्यापार बनाये रसने की नीति श्रपनायी । संयुक्त राज्य श्रमरीका के साथ 
पृद्ध +: दाद से हो बिटेन ने घनिष्ठ सम्बन्ध बनाने का प्रयत्न किया है । दोनों 
के ७; गहरे उन्यन हैँं। एक बार चचिल ने कहा था कि हमारे श्रस्तित्व की 
पाएंण नांद सजुवत राज्य अमराका के साथ सन्धि, मित्रता तथा बढ़ती हुई 
मध्चार वय नावना पर बाघारित है ।”? श्रमरीका तथा ब्रिटेन के सम्वन्धों 


कय झापार दानों देशों की समान नीतियां एवं परम्परायें, समान भाषा, 
मान शब्रु तथा समान राष्ट्रीय हित हैं । 


हक । 


हु इन दानों देशों के दीव इतना घनिप्ठ सम्बन्ध रहने पर मी दोनों कुछ 
रात पर एड टूसर का पालोचना भी करते हैं किन्तु यह ग्रालोचना तथ्यों 


पर ध्राधारित होती हैं न कि विरोध की भावना पर। विरोध करते समय 





]. *वृ॥तर ऋ6! 7902(] ] 
ए€ ई000९2०० 0० एच €राांप्राष70८ ४4005 ०0 6 


व3008 280 47620 5779, 270. 6 [ क्‍88फए इ9 50 27 ॥स्‍ट0९४257९ 
755 0 एटए!४६३०००, छाए 775 ए॒ग्मा।26 ५8/९६."१ 


-(फप्रन्तााा, डक फ्रशाभोगी 


झ् 


र३० विदेश नीति 


दोनों यह मान कर चलते हैं कि एक व्यक्ति अपने मिन्न को झ्लालोचना करने 
का भ्रधिकार रखता हैं । दोनों देशों के बीच मतभेद के मुख्य आधार निम्न- 
लिखित हैं-- 


(१) जब अगस्त, १६४५ में कगड़े समाप्त हो गये तो अमरीका ने 
एकदम से लैन्ड-लीज (,भआ0 ,०७5०) को हन्‍्द कर दिया । इससे ब्रिटेन की 
गर्थनीति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा । 


(२) ब्रिटेन में जो समाजवादी अन्दोलन चल रहा था और श्रमिक 
सरकार द्वारा ज। नीतियां अश्रपनायीं जा रही थी उनके प्रति प्रमरीका 
संदेहपूर्णा दृष्टि से देख रहा था । 


(३) युद्ध के बाद ब्रिटेन विश्व राजवीति में निम्न स्तर पर श्रा गया । 
इस स्तर पर श्रपने प्रापत़ो समायोजित करने में यहां के लोगों को मारी 
परेशानी श्रनुभव हुई । युद्ध में ग्रेट ब्रिटेत ने अमरीका से भी अ्रधिक बलिदान 
किये थे भ्रत: वह आशा करता था कि इसका इतना फल भी उसे प्राप्त होना 
चाहिए । 


(४) ब्रिटेन ने पश्चिमी योरोप के वास्तविक राजनैतिक एवं श्राथिक 
एकीकरण के प्रयासों का विरोध किया है। इस नीति को भनेक श्रमरीकी 
विद्वानों द्वारा श्रालोचना का विषय बनाया गया । 


(५) ब्रिटेन रूस के प्रति अपरीका की नीति की सदेव आलोचना 
करता है । उसका विचार है कि साम्यवादी देशों के साथ अभ्रधिक से श्रघिक 
व्यापारिक सम्बन्ध रखने चाहिये तथा रूस एवं चीन के साथ समभौतापूर्ण 
रवैया अपनाना चाहिये । ब्रिटेन ने जनवरी, १६४० में ही चीन की साम्यवादी 
सरकार को मान्यता देने के विचार की घोषणा कर दी थी जबकि श्रमरीकी 
सरकार एवं श्रमेरिकां लोकमत चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का समस्य बनाने 
का घोर विरोध कर रहा था । 


(६) उपनिवेशवाद के सम्बन्ध में भ्रमेरिकी सरकार के रख के प्रत्ति 
मी ब्रिटेन असन्तुष्ट है। उसका मत है कि हिन्द-चीन, उत्तरी अफ्रीका आदि 
प्रदेशों में उनके लक्ष्यों एवं उपनिवेशी क्षेत्रों में विरोधों के प्रति श्रमेरिका का 
रुख विशेषतः सहानुभूतिपूर्ण नहीं रहा है । 

(७) स्वेज नहर का सन्‌ १६५६ में नासिर द्वारा राष्ट्रीयकरण किये 
जाने पर इन दोनों देशों द्वारा विरोधी नीतियां श्रपनायी गई। श्रमेरिका ने 
मिश्र की भूमि में ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेनाओ्रों के प्रवेश का घोर विरोध 
किया | मध्यपूर्व विवाद के सम्बन्ध में भी मतभेद बना रहा ! 


(८) दोनों देशों के माथिक दर्शन एवं व्यापारिक तथा श्राथिक 
नीतियों में भारी अन्तर है। यह कहा जाता है कि ब्रिटिश भप्ममेरिकी 
झाधिक सस्वन्धों के|प्रायः सभी तत्वों को भिन्न मतों से विशेषित किया 


बा हैं । 


प्रंट ब्रिटेन की विदेश नीति २३३ 


ग्रेट ब्रिटन की विदेश नीति जिस रूप में संचालित हो रही है उसका 
प्रध्ययन करने के बाद कुछ विचारक यह मत प्रकट करते हैं कि वह हि 
मंगृक्त राज्य अमेरिका का पिछलग्यू बनता जा रहा है । इस वात में कोई 
मदेह नहीं कि ब्रिटन का प्रस्तित्व एवं विकास विशेष रूप से अमेरिकी मित्रता 
पर निर्मर करता है । अनेक प्रन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर ब्रिटेन ने प्राय: वही रुख 
प्रपनाया है जो कि संयुक्त राज्य प्रमरीका का होता हे । कई बार तो मिश्र- 
मामले की भांति अपनी इच्छा के विपरीत भी उसे ग्मेरिकी मा पर अमल 
करना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ब्रिटेन के प्रतिनिधि किसी हे प्रस्ताव का 
समर्थन था विरोध करने से पूर्व यह जान लेता पसन्द करते हैं कि प्रमरीका 
वी उस पर क्या प्रतिक्षिया है। इन सभी तथ्यों के आधार पर जो लोग ब्रिटेन 
के स्वयं के व्यक्तित्व को घटता हुआ देखते हैं उनके वारे में ब्रिटिश नेताग्रों 
का मन विरोधी है । वे भ्रव भी यह मानते हैं कि “ब्रिटेन चाहे विश्व की 
सर्वोच्च शक्ति न हो किन्तु फिर भी वह एक वड़ी शक्ति ( 07६७६ ९०७०) 
प्रवश्य है तथा इसे विश्व-व्यापी रूप से सोचना पड़ता है ।” उसके विश्व- 
घ्यापी हित कमी-कमी श्रापस में टकरा भी जाते हैं फिर का भी उसे श्रन्तर्राष्द्रीय 
गह्योग की भ्रोर प्रयास करना होता है। कुछ विचारकों के मत में भ्राज भी 
उसमा प्रमुख लक्ष्य अपनी पूर्व शक्ति एवं सम्मान को जहां तक सम्भव हो सके 
बनाये रखना है । वह अश्रपने सीमित साधनों का प्रयोग वहां करता है जहां कि 
उन्‍या सर्वाधिक प्रभाव पड़ सके । 
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२३२  विदेश-नीति 


कम्पनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया । इस कम्पनी के बहुत से हिस्से ब्रिटेन 
की सरकार के थे । ब्रिटिश सरकार ने इस मामले में अ्रपनी पूरी कूटनीति 
एवं चालवाजी से काम लिया । यह डर था कि यदि ईरान में सोवियत रूस 
की पक्षपा्ती सरकार कायम हो गई तो ब्रिटेन से उसके तेल का एक बहुत 
बड़ा स्नोत छितव जायगा । बहुत प्रयासों एवं अमेरिकी मध्यस्थताशों के बाद 
इस तेल विवाद पर शअ्रगस्त, १६५४ में समकौता हो गया । ईरान तथा 
ब्रिटेन श्रौर मिश्र तथा ब्रिटेन के विवादों पर समभौता हो जाने के बाद मध्य 
पूर्व में ब्रिटेन कीं स्थिति कुछ सुदृढ़ होने लगी तो भी वह अ्रपनी पहले.की 
स्थिति प्राप्त करने में श्रसमर्थ रहा । 


ग्रंट ब्रिटेन शोर राष्ट्रमण्डल 


[76९४६ उच्लोशा। भा0 ((णप्रा॥0776४॥ ] 


द्वितीय विश्व युद्ध के वाद चचिल ने ब्रिटिश साम्राज्य को घटाना 
प्रारम्भ कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य में स्वतन्त्र हुए राष्ट्रों को राष्ट्र मण्डल 
के रूप में सम्बद्ध किया गया । राष्ट्रमण्डल की उत्पत्ति १८३६ की डरहम 
रिपोर्ट (0०ण्रगणभए० १८००४) से ही मानी जा सकती है । कताडा १८६७ में 
ही इसका सदस्य वन गया था । न्यूजीलैण्ड, आरस्ट्रे लिया और दक्षिणी श्रफ़ीका 
आदि प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व डामिनियन बन गये थे । ब्रिटिश संसदात्मक 
प्रणाली के श्राधार पर उत्तरदायी स्वायत्त सरकार इन सम्बन्धों की विशेषता 
थी । किन्तु सन्‌ १९२६ में ला वाल्फर (7.09 8800) ने इन 
डोमीनियनों को स्वायत्त समुदाय घोषित कर दिया तथा इनको ब्रिटेन के समान 
मान लिया गया | श्राज राष्ट्रमण्डल २० से अधिक स्वतन्त्र प्रभुता सम्पन्न 
राज्यों की एक स्वतन्त्र संस्था है। स्वतन्त्रता एवं भाईचारे की इस 
प्रन्तर्राष्ट्रीय संस्था का उदाहरण इतिहास में प्राप्त नहीं होता । इसमें सभी 
सदस्यों को समान समझा जाता है तथा सभी निर्णय सामान्य हित को ध्यात् 
में रख कर सामान्य मत के श्राघार पर ही लिए जाते हैं । ब्रिटेन को इस 
संस्था में कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है। फिर भी यह कहा जा सकता है 
कि ब्विटेन ने राष्ट्रमण्डल के सहारे श्रपने हिंतो को सुरक्षित वनाये रखने 
का एक सफल एवं कुशल प्रयास किया है। साम्राज्य के समय जिन देशों से 
ब्िटेन के ग्राथिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं श्रन्य हित सम्बद्ध होगये थे उनको 
एकाएक ही तोड़ देना न तो सम्मव था श्रौर न ही उपयोगी बभतः 
राष्ट्रमण्डल ने ब्रिटेन सथा उसके श्रतीत साम्राज्य के बीच एक कड़ी का काम 
किया है । पामर तथा परकिन्स के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि 
“यद्यपि इसमें बहुत महत्वपूर्णा परिवर्तन हो रहे हैं श्रौर इसका मविष्य भी 
प्रनिश्चित है तो मी राष्ट्रमण्डल सम्मवतः सभी अश्रन्तर्राष्ट्रीय . समुदायों में 
सर्वाधिक सफल रहा है। विश्व राजनीति पर निश्चय ही यह बहुत प्रमाव 
डालता रहेगा ।/? 
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प्रेट ब्रिटेन की विदेश नीति २३३ 


ग्रेट ब्रिदेन की विदेश नीति जिस रूप में संचालित हो रही है उसका 
अध्ययन करने के बाद कुछ विचारक यह मत प्रकट करते हैं कि वह धीरे-धीरे 
मय राज्य अमेरिका का पिछलग्यू बनता जा रहा है। इस वात में कोई 
मदह नहीं कि ब्रिटेन का प्रस्तित्व एवं विकास विशेष रूप से अमेरिकी मित्रता 
पर निर्मर करता है। प्रनेक प्रस्तर्राप्ट्रीय प्रश्नों पर ब्रिटेन ने प्रायः वही रुख 
प्रपनाया है जी कि संयुक्त राज्य श्रमरीका का होता है | कई वार तो मिश्र- 
मामले की भांति प्रपनी इच्छा के विपरीत भी उसे अमेरिकी प्रभाव पर अमल 
ऋरना पढ़ा है संयुक्त राष्ट्र संघ में ब्रिटेन के प्रतिनिधि किसी प्रस्ताव का 
समर्थन या विरोध करने से पूर्व यह जान लेना पसन्द करते हैं कि अमरीका 
की उस पर क्या प्रतिक्रिया है। इन सभी तथ्यों के आधार पर जो लोग ब्रिटेन 
के स्त्रय॑ के व्यक्तित्व को घटता हुआ देखते हैं उनके वारे में ब्रिटिश नेताओ्रों 
का मत विरोधी है । वे प्रव भी यह मानते हैं कि ' ब्रिटेन चाहे विश्व की 
सर्वोच्च शक्ति न हो किन्तु फिर भी वह एक बड़ी शक्ति (06४॥ 70७८7) 
प्रवश्य है तथा उसे विश्व-व्यापी रूप से सोचना पड़ता है ।” उसके विश्व- 
य्यापी द्वित कनी-कर्मी झ्रापस में टकरा भी जाते हैं फिर भी उसे प्रन्तर्राष्ट्रीय 
महयोंग की प्रोर प्रयास करना होता है। कुछ विचारकों के मत में श्राज भी 
उसका प्रमुस लट्ष्य भ्रपनी पूर्व शक्ति एवं सम्मान को जहां तक सम्मव हो सके 
बनाये रखना है। वह भ्रपने सीमित साधनों का प्रयोग वहां करता है जहां कि 
उनका मर्यापिक प्रमाव पड़ सके । 
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